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 भमहोदथ  पीठासौन

 प्रदनीं  क ेमोखिक  उत्तर

 ४ਂ

 बायुदृत
 सेचा  से  जुड़े  हुए  स्थान  तथा  धार्ट  पर  श्रलने  वाले  रूट

 *101.  शी  म्रक्‍्लम्य  डाया  :  क्‍या  पर्यटन  और  सावर  बिसातन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 वेश  में  बादुद्ृत  सेदा  किन-किन  स्थानों  में  चलती

 कौम-कौन  से  रूट  घाटे  पर  चस  रहे  हैं  और  इनमें  से  प्रत्येक  रूट  पर  कितना  बारा

 हो  रहा  और

 ...  क्‍या  सरकार  का  विचार  घाटे  पर  चलने  वाले  रूटों  को  जारी  रखने  का  है  ?
 पा  4  ॥

 5  बयंटन  और  नागर  जिसानस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अशोक  :  से

 एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 विवरण

 इस  समय  बायुदूत्व  देश  में  निम्नलिखित  स्टेशनों
 को

 ओर  उनसे  होकर  प्रचालन

 करती  है  :--

 1.  दिल्ली  9.  बम्बई  17.  कलकत्ता

 2.  लुध्तियाभा  10.  काण्डला  18.  शिलांग

 3.  देहरादून  11.  सूरत  19.  गौहाटी

 4.  चष्डीगढ़े  2.  भावनगर  20.

 5.  कुल्लू  3.  अहमदाबाद  21.  कूच  बिहार

 6.  पन्तबगर  14.  औरंगाबाद  22.  जमशेदपुर

 7.  लखनऊ  15.  नादेड़  23.  राउरकेला

 8.  राय  बरेली  16.  रत्नागिरी  24.  रांची

 25.  भुवनेश्वर



 मौखिक  उत्तर  20  1985

 चालू  वर्ष  में  घाटे  पर  रहे  वायुमार्ग  और  अप्रैल  से  1984  की  अवधि  में

 प्रत्येक  बायुमाग  पर  हुई  हानि  नीचे  बताई  गई  है  :--

 1.  दिल्ली-पंतनगर-दिल्ली  90.95

 2.  अम्थई-काण्डला-वम्बई  7.62

 3.  कलकत्ता-क्च  बिहा  र-कलकत्ता

 ह
 1.01

 4.  कलकत्ता-जमशेदपुर-कलकत्ता  4.35

 5.  कलकत्ता-राउरकेला-रांची  10.25

 6.  कलकत्ता-शिलांग-गौहाटी-सिल्बर  और  वापस  6.66

 7,  राउरकेला-शुवनेश्वर-राउरकेला  4.96

 यदि  हानि  वाले  मार्गों  पर  एक  समयावधि  के  भीतर  यातायात  और  राजस्व  उत्पत्ति

 बूद्धि  नहीं  होती  है  तो  ऐसे  मार्गों
 पर

 सेवाओं  को  बन्द  करने  चर  विचार  करना  पड़  सकता  है

 डागा  :  अध्यक्ष  स्टेटमैंट  टेबल  पर  रखने  का  कारण  अपनी  बात  को

 छिपाना  मैंने  पूछा  था  दी  एक्सटेंट  आफ  लास  |  आपने  बड़ी  मेहरबानी  की  कि  वामुदृूत  चलाया

 1982  में  ।  उसके  बाद  टोटल  लास  कितना  हुआ
 ?  उसके  कुछ  अकिड़े  आप  क्तायें  कि  ये  सही

 हैं  या  गसत  हैं  :--

 1981-82  आपको  66.6  लाख  रु०  का  घाटा  1982-83  आपको  109.2

 लाख  रु०  का  घाटा  1983-84  1983  तक  आपको  50.47  लाख  रु०  का

 घाटा  हुआ  और  आज  भी  आपने  घाटा  दिखाया

 यह  सारा  लास  3  साल  का  बताया  इसका  दोषी  कौन  जिम्मेदार  कौन  है  और  आप

 किसको
 हसके  लिये  गुनाहगार  मानते  हैं  ?

 मंत्री  राजीव  :  डागा  जी  के  पहले  दो  साल  के  फिगर्स  ठीक  जब

 ee
 लगा  तो  उनके  फिगर्स  में  कुछ  अन्तर  आने  लगा  ।  1983-84  में  थोड़ा-सा  प्राफिट

 हुआ  था  पौने  4  लाख  1984-85
 के  पूरे  फिगस  आये  नहीं  हैं  लेकिन  इस  साल  में  भी

 प्राफिट  होगा  ।

 वायुदृत  अकैले  प्राफिट  के  लिये  नहीं  चलाया  गया  यह  चलाया  गया  था  नमार्थ-ईसट  के

 स्टेशन्ज  को  कनेक्ट  करने  के  लिए  ।  वह  एक  नेशनल  रेकक्‍्वायरमैंट  नेशनल  इस्टेग्रेशन  की

 रेकबायरमैंट  एक  सोशल  रेक्वायरमैंट  थी  ।  अगर  इसमें  लास  भी  तब  भी  हम  इसको

 जरूर  लेकिन  दूसरे  जो  रुट्स  चलाये  गये  उनसे  प्राफिट  हो  रहा  उनको  बिल्कुल

 कमशियल  तौर  पर  चलाया  जा  रहा  है  ।

 2
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 29  1906  मौखिक  उत्तरें
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 भरी  मूल्कुंबन्द  डागा  :  मैं  बताना  चाहता  हूं  कि  नौकरशाही  किस  तरह  से  महोदय  को

 मिस-गाहड  कर  सकती  है  ।

 ]  ,

 1917  में  एक  समिति  की  नियुक्ति  की  गई  थी  जिसका  नाम  गिड़वानी  स  मिति  था|  थी

 बी०  एस०  नागर  विमानन  महानिदेशक  को  इसका  चेयरम॑न  नियुक्त  किया  गया  था

 और  उन्होंने  1978  में  रिपोर्ट  दी  थी  ।  योजना  आयोग  द्वारा  एक  अन्य  समिति  1979  में

 नियुक्त  की  गई  थी  और  इसके  अध्यक्ष  एयर  श्री  एस  ०  जहीर  थे  ।  इसके  बाद  फिर  1980
 में  बरगेंजा  समिति  नियुक्त  की  गई  और  उसने  भी  अपनी  रिपोर्ट  दे  दी  है  ।

 ,,

 इन  तीनों  रिपोर्टों  क ेबाद  इस  नतीजे  पर  पहुंचे  कि  आपने  लेटेस्ट  टैक्नोलाजी  का  एयरकराफ्ट
 काम  में  नहीं  लिया  ।  जिसमें  ज्यादा  फ्यूल  खर्च  होता  वह  काम  में  पुराना  काम  में
 लिया  ।  आपने  यह  जानने  की  कोशिश  नहीं  की  कि  इसमें  कितने  यात्री  ट्रंबल  क  रेंगे  ।  इस  यलती

 के  कारण  3  कमेटी  मुकरंर  होने  के  बाद  यह  नतीजा  निकला  कि  यह  गलती  1980  के  पहले
 1978  में  जो  कमेटी  ब्रैठाई  गई  उसके  मुताबिक

 '*'

 प्रकाशित  किये  गये  ताजे  लेख  में  यह  कहा  गया  है  :---

 निष्कर्ष  यह  है  कि  किसी  एयरक्राफ्ट  का  चयन  करते  थिमान  क्षेत्र

 प्रौद्योगिकी  में  होने  वाली  तीज्र  प्रगति  को  ध्यान  में  रखना  अनिवायं  1978  में

 ज्ब  गिड़वानी  समिति  ने  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  की
 थी  और  अब'**ਂ

 |  हिम्दी  ]  ८०

 क्री  राजोब  गांधो  :  तीन  जहाज  इवेल्युएट  हुए  दो  जहाज  बहुत  पुराने  जो  नया

 जहाज  वह  हमने  खरीदा  जो  जहाज  हमने  खरीदा  इसकी  फ़्यूल  एकोनोमी  बहुत  ज्यादा

 दूसरों  से कोई  कम्पेरीजन  ही  नहीं  है  ।

 ४.८४

 थी  बी०  सोभनाड्रीसवारा  राव  :  कुछ  अन्य  राज्यों  के  वायुदृत  सेबाएं  दो

 अथवा  तीव  या  चार  स्थानों  के  लिये  चलाई  जा  रही  इस  तथ्य  के  बावजूद  कि  आन्प्म  प्रदेश

 गहन  आबादी  वाला  राज्य  वहां  एक  भी  ऐसा  स्थान  नहीं  है  जहां  वायूदृत  सेवाएं  चलाई  जा

 रही  हों  ।  मैं  माननीय  प्रधान  मंत्री  जी  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  बह  ये  कहें  कि  क्या  सरकार

 कुड़प्पा-राजमुंद्री  तक  वायुदूत  सेवाएं  शुरू  करेंगे  जहां  हवाई  पत्तन  संबंधी  सुविधाएं  पहले  से

 मौजूद  हैं  ।

 भी  राजीब  गांधी  :  जैसा  कि  मैंने  आरम्भ  में  कहा  आप  जानते  हैं  कि  बायुदृत
 सेवाएं  शुरू  करने  का  प्रश्न  किसी  राज्य  की  जनसंख्या  पर  आधारित  नहीं  होता  क्योंकि

 वहां  इंडियन  एयरलाइन्स  यह  सेवाएं  प्रदान  कर  सकती  लेकिन  काजुट्डत  तेका्  अेक  हे
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 राष्ट्रीय  एकता  को  बढ़ाने  के  लिये  विशेषकर  सम्भशक  सेवा  के  रूप  में  शुरू  की  कई  श्री  ।  इसके

 उन्होंने  अन्य  क्षेत्रों  में  भी  वायुदृत  सेवाएं  शुरू  कीं  जहां  उन्होंने  यह  सोचा  कि  व्वकक्‍ह्।रिक  बालिज्यिक

 कार्य  उनमें  से  कुछ  स्थानों  में  ये  सेवाएं  सफल  रहीं  और  कुछ  स्थानों  पर  जहां  ये  सेवाएं  सफल

 नहीं

 ला

 नहें
 बन्द  कर  दिया  गया  ।

 शो  प्रताप  भागु  हार्मा  :  अध्यक्ष  प्रधान  मल्त्री  जी  ने  अपने  जवाब  में  बतलाया  है
 कि  बायुद्त  के  अलावा  जो  घाटे  के  रूट्स  हैं  उनको  ही  बन्द  कर  सकते  मैं  यह  कहना  चाहूंगा
 कि  मध्य  प्रप्रेश  जो  सबसे  बड़ा  प्रान्त  वहां  पर  पिछले  लथातार  दो-तीन  वर्षों  से

 जगदलपुर  को  वायुदृत  मार्ग  से  जोड़ने  की  बात  बल  रही  वहां  पर  पर्यटकों  के  महत्व  एवं  उनके

 आकर्षण  को  देखते  हुए  क्या  सरकार  इस  प्रस्ताव  पर  इस  बर्ष  या  आगामी  वर्ष  1985-86  में

 विचार  करेगी  ?

 थी  राजीय  भांधी  :  अभी  तक  तो  ऐसा  कोई  बिचार  नहीं  लेकिन  अआगाभी  वर्ष  में

 देखेंये  ।  कान्हा  जैसी  जमह  पर  तो  जहाज  ले  जाना  मुनासिथ  भहीं  क्योंकि  इससे  अहां  की

 बाइस्ड  लाइफ  डिस्टर्य  हो  सकती  है  ।

 डा०  राजेन्र  कुमारी  बाजपेयोी  :  अध्यक्ष  इलसाहाथाद  मे  आजादी  की  लड़ाई  में

 इतना  बड़ा  हिस्सा  लिया  लेकिन  इतने  बर्षों  के बाद  भी  इलाहाबाद  के  लिए  डेली  एअर-सर्क्सि  बढ़ीं
 मैं  प्रधान  मन्‍त्री  जी  से  यह  जानना  चाहूंगी  कि  इस  सेंटिनरी  ईअर  में  कय  से  कम  इलाहाबाद

 के  लोगों  का  रूयाल  रखते  हुए  क्या  वहां  के  लिए  डेली  एअर-स्िस  का  इंतजाम  कराने  की  कृपा
 करेंगे  ?

 अध्यक्ष  महोबय  :  फौन-सी  थायुदृत  या  दूसरी  ?

 भी
 राजीब

 शांधी  :  हम  दोनों  पर  पूरा  ध्यान  देंगे  ।

 की  मनोरंजन  मक्‍्त  :  अभी  माननीय  प्रधान  मंत्री  ने  कहा  है  कि  बायुदृत  सेवा  राष्ट्रीय

 एकता  के  लिए  शुरू  की  गई  इस  बात  को  ध्यान  में  रख  कर  कि  संघ  शासित  प्रदेश  अंडमान

 जभौर  निकोबार  द्वीप  समूह  भी  अगम्य  क्षेत्र  तथा  पोर्ट  ब्लेयर  से  कार  मिकोबार  के  लिए  बायुदृत
 सेवा  आरम्भ  की  जाएगी  ?  ,

 भी  राशोब  गांधी  :  इस  पर  विचार  किया  जा  सकता

 मैसूर  और  कालौकट  में  भए  हवाई  अशडों की  शीजना

 /
 $102.  थी  अम्पन  भामस  :  कया  पर्यटन  और  काथर  विभागन  अंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या
 कोचीन

 ओर  मैसूर  में  नए  हबाई  अड्डों  कौ  थोजता  बलाने  का  कोई  प्रस्ताव

 कया  ु  कोचीन  में  प्रस्तावित  हवाई  अड़डा  एक  अन्तर्राष्ट्रीय  हवाई  जद्डा

 ह
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 नमी  ———  नी  +लजन  न

 क्‍या  खाड़ी  के  देशों  के  बढ़ते  हुए  यातायात  को  देखते  हुए  कालीकट  में  एक  अन्य

 हाई  अड्डा  बनाना  उपयुक्त  होगा  ?

 पर्यटन  और  सागर  विमानस  संत्रालय  सें  राज्य  संत्री  अझोक  :  से

 एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  .,

 :
 विवरण

 छा

 कोचीन  हवाई  अड्डे  पर  धावनपथ  एयरबस  प्रचालनों  के  लिए  उपयुक्त  नहीं  है  ।

 इस  घावनपथ  को  ऐसे  प्रचालन  के  लिए  उपयुकक्‍त  बनाने  के  लिए  इस  घावनपथ  का  विस्तार  करने

 में  समस्याएं  तदनुसार  नागर  विमानन  के  महानिदेशक  ने  नए  हवाई  अडडे  का  निर्माण  करने  के

 लिए  उपयुक्त  स्थान  का  पता  लगाने  के  लिए  स्थानीय  राजस्व  प्राधिकारियों  से  सम्पर्क  किया  है  ।

 उपयुक्त  स्थान  तथा  संसाध्ननों  के  उपलब्ध  होने  कोच्रीन  में  नए  सिबिल  हवाई  अडड़ें  क ेविकास

 पर  विचार  किया  जाएगा  ।

 मैसूर  में  नए  हवाई  अहडे  का  निर्माण  किए  जाने  की  कोई  योजना  नहीं  है  ।  प्रैसूर  में

 मौजूदा  हवाई  अड्डे  का  उसे  वायुदृत  सेवाओं  के  लिए  उपयुक्त  बनाने  के  लिए  विकास  किया

 जाएगा  ।  *

 नही  ।

 कालीकट  के  एक  नये  हवाई  अड्डे  का  निर्माण  किया  जा  रहा  जो  बोइंग  737

 प्रचालनों  के  जक्रिए  उपयुवत  यह  इस  क्षेत्र  दी  यातायात  मांग  को  पर्याप्त  रूप  से  पुरा

 जम्पन  जासंस  :  कोलीन  में  एडाक़ट्टूवायल  भा  शेरतश्लाई  में  एक  नए  हवाई  अड्डं  के

 का  प्रस्ताव  था|  बहुत  पहले  भह  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  इस  समय  हवाई

 अड्डा  कोचीन  में  नोसेना  रक्षा  क्षेत्र  में  इस  हाई  अड्डे  का  विकास  कर  लिया  गया  था

 पर  अभी  भी  कोबीन  में  एयर  बसे  नहीं  उत्तरतीं  ।  जो  कठिनाइयां  पहले  थीं  वही  अभी  भी

 महसूस  की  जा  रही  कोचीन  हवाई  अड्डे  पर  उतरने  वाले  विमान  को  पहले  कोच्ीन  के  ऊपर

 यू-टर्न  में  उड़ना  पड़ता  है  और  फिर  वापस  उड़कर  नीचे  उतरना  पड़ता  कोचीन  में  शाम  को

 बिमान  की  उड़ान  के  लिए  और  रात  को  विमान  उतारने  के  लिए  कोई  सुविधा  नहों

 कोचीन  हवाई  अडडे  पर  लगभग  95  प्रतिशत  यात्री  विदेशों  अर्थात्‌  दुबई  ओर  खाड़ी  के
 ओर  देशों  तथा  अन्य  देशों  से  आने-जाने  वाले  होते  हैं  ।  केरल  खासकर  कोचीन  हवाई  अड्डे  पर

 अपर्याप्त  यातायात  सुविधाओं  के  कारण  उन  लोगों  को  बहुत  परेशानी  होती  है  ।

 अतः  सरकार  से  मेरा  अनुरोध  है  कि  वह  तकनीकी  समिति  की  रिपोर्ट  जो  उसने  पहले
 ही  प्रस्तुत  कर  दी  विचार  करे  ओर  यथासंभव  जल्दी  एक  हवाई  अड्डे  का  निर्माण  किया

 जाए  ताकि  केरल  में  हवाई  यात्रियों  को  कठिनाई  न  हो  ।

 ५०ਂ

 भो  अशोक  गहलोत  :  अध्यक्ष  जो  बात  मानमीय  सदस्य  द्वारा  कही  गई  वहां
 यूनि०  ढायरैक्शनल  आपरेशन  हो  सकता  हमारे  डी०  जी०  सी०  ए०  के  लोगों  ने  वहां  जाकर

 5
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 देखा  है  और  सारी  संभावनाओं  का  पता  लगाया  है  ।  टैक्नीकल  कारणों  से  बहां  यूनि०  डामरैक्शनल

 आपरेशन  हो  सकता  इसके  बारे  में  रवैम्यू-अथारिटी  से  भी  सम्पर्क  किया  यदि  दूसरा  लैच्ड

 मिल  जाए  तो  वहां  पर  नया  एयरपोर्ट  बनाने  की  बात  सोच  सकते  हमसे  सातवीं  पंचवर्षीय
 योजना  में  इसके  लिए  अलग  से  20  लाख  रुपया  रखा  हमारी  कोशिश  जारी  है  कि  यहां  नया

 एलाटमेंट  जिससे  कि  वहां  पर  जल्दी  ही  इस  काम  को  शुरू  किया  जा  सके  ।

 ]  _

 ओर  थम्पन  थामस  :  इस  हवाई  अड्डे  की  योजना  इस  तरह  की  जानी  थी  कि  वह  एक

 अन्तर्राष्ट्रीय  हवाई  अडडे  के  रूप  में  कार्य  करे  ।  श्ससे  पूरब  त्रिबेन्द्रम  हवाई  अड्डे  को  अन्तर्राष्ट्रीय

 हवाई  अड्डा  बनाने  का  विदार  था  लेकित  पहले  दिए  गए  एक  उत्तर  में  सरकार  ने  बताया  था  कि

 तिवेन्द्रम  हवाई  अडइडे  को  अन्तर्राष्ट्रीय  हवाई  अड्डा  बनाने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  अगर  ऐसा

 है  तो  मेरा  सुमाव  है  कि  कोबोन  हवाई  अड्डे  को  अन्तर्राष्ट्रीय  हवाई  अहडा  बनाया  जाए  और

 तदनुसार  विकास  कार्य  शुरू  किया  ज।ए  ।  इस  बात  को  ध्यान  में  रखकर  विकास  कार्य  की  योजना

 शुरू  में  ही  तेयार  कर  ली  जाए  ।

 भरी  अझोक  गहलोत  :  अध्यक्ष  इन्टरनेशनल  एयरपोर्ट  बनाने  की  मांग  हमें  कई

 जमहों  से  मिलती  रहती  है  ।  मैं  माननीय  सदस्य  से  निवेदन  करना  चाहूंगा  कि  यह  जरुरी  नहीं  है
 किसी  एयरपोर्ट  को  इन्टरनेशनल  एयरपोर्ट  डिक्लेयर  करने  के  बाद  ही  इन्टरमेशनल  फ्लाइट  हो
 सकती  त्रिवेन्द्रम  एयरपोर्ट  से  इन्टरनेशनल  फ्लाइट  जाती  बम्बई  एयरपोर्ट  पर  कन्जैशन  कम

 करने  के  लिए  प्रधान  मंत्री  जी  के  निर्देश  पर  हमारे  मंत्रालय  ने  एक  कमेटी  बनाई  जो  इस  बात

 को  देख  रही  है  कि  बम्बई  इस्टरनेशनल  एयरपोर्ट  पर  क्जैशन  को  कम  किस  प्रकार  किया  जाए  ।

 यह  कमेटी  यह  भी  विचार  कर  रही  है  कि  किन  एयरपोर्ट्स  को  इस्टरनेशनल  एयरपोर्ट  के  रूप  में

 काम  में  लाया  जा  सकता  इसलिए  यह  जरूरी  नहीं  है  कि  किसी  एक  एयरपोर्ट  को  इम्टरनेशनल

 एयरपोर्ट  धोषित  किया  जाए  |

 »#76

 री एम० रधुमा रेड्डी : कया सरकार हैदराबाद में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने पर विचार कर रही है ? भी राजोद गांधी : यह प्रश्न कोचीन हवाई अड्डे के संबंध में है । अध्यक्ष महोदय : श्री क० पी० केरल के संसद सदस्यों को कहने का मोका दिया जाए । शी नारायण चौथे : पश्चिम बंगाल के सदस्यों को भी । अध्यक्ष सहोरय : क्या आप केरल में दिलचस्पी रखते हैं ? को मारायण चौबे : कोचीस और कलकत्ता दोनों में । झरी के० पी० उस्नोड़ब्भत्‌ : मेरा पूरक प्रश्न मूल प्रश्न के भाग से संबंधित इसी
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 सदन  1950  में  अन्तरिम  संसद  के  श्री  रफी  अहमद  किदवई  ने  कालीकट  में  हवाई

 अड्टे  का  निर्माण  करने  के  बारे  में  आश्वासन  दिया  था  |  इस  बात  को  35  साल  हो  चके  इसी

 सदन  में  1980  में  सरकार  ने  कहा  था  कि  इस  हवाई  जिसके  लिए  हम  बहुत  समय  से

 आंदोलन  कर  रहे  का  निर्माण  कार्य  शुरू  किया  निर्माण  कार्य  शुरू  किया  इस
 काम  को  1982  तक  पूरा  करके  हवाई  अड्डा  यातायात  के  लिए  खोल  दिया  जाना  लेकिन  अब

 1985  है  और  बहां  शायद  ही  कुछ  निर्माण  कार्य  किया  जा  रहा  हो  ।  उस  क्षेत्र  स ेकाफी  विमान
 यात्री  आते-जाते  मंगलूर  या  कोयम्बटूर  से  आने  वाले  अधिकांश  जिन्हें  खाड़ी  के

 देशों  में  आना-जाना  होता  इस  हव।ई  अड्डे  के  लिए  आते  इसलिए  क्‍या  मैं  प्रध।नमंत्री  से जान

 सकता  हूं  कि  वास्तव  में  कौन-सी  कठिनाइयां  हैं  और  हवाई  अड्डा  कब  तक  यातायात  के  लिए

 बालू  हो

 नया

 टः

 क्री  अझोक  महलोत  :  अध्यक्ष  माननीय  सदस्य  ने  जो  बात  कही  उस  वक्‍त  जब

 आप  लोग  इसके  बारे  में  चर्चा  कर  रहे  तो  खाली  इस  एयरपोर्ट  को  एब्रो-सविस  के  लिए  बनाने

 की  बात  परन्तु  बाद  में  इसको  बोइंग  के  लिए  स्वीकृति  मिली  और  अभी  दो  फैसेज  में  काम

 बल  रहा  है  ।  एक  फेज  में  जो  काम  चल  रहा  वह  जून-जुलाई  तक  समाप्त  हो  जाएगा  बौर

 उसके  बाद  1987  तक  इसको  प्रारम्भ  कर

 पडा

 भी  के०  पी०  उल्रोकृष्णन  :  वास्तव  में  कोन-सी  कठिनाइयां  हैं  ?

 ४ਂ

 aft
 अझोक  गहलोत

 :  यहां  पर  राकी  एरिया  फिलिग  का  काम  चल  रहा

 ]  डा

 ओी  के०  पी०  उन्मीकृष्णभ्‌  :  फिलिय  का  काम  तो  हो  गया  मेरा  माननीय  मंत्री  से

 अनुरोध  है  कि  वे  वहां  का  दौरा

 अध्यक्ष  सहोदय  :  कठिनाइयों  को  दूर  करने  के  बाद  आगे  काम  किया  जा  रहा

 थी  सुरेश  कुरूष  :  सभी  जानते  हैं  कि
 कालीक्ट  में  हवाई  अड्डा  बनाने  का  वायदा  1950

 में  किया  गया  था|

 अध्यक्ष  महोदय  :  इसका  जवाब  दिया  जा  चुका  है|

 भरी  सुरेश  कुरूप  :  अभी  तो  काम  बहुत  धीमी  गति  से  हो  रहा  मैं  माननीय  मंत्री  से

 जानना  चाहूंगा  कि  क्या  मद्रास  और  मंगलूर  से  कालीकट  के  लिए  वायुद्रृत  सेवा  शुरू  की  जा  सकती

 हम  केरल  की  जनता  के  लिए  एक  छोटी-सी  हुबाई  पट्टी  चाहते  हैं  ।  यह  व्यवस्था  अस्थायी

 व्यवस्था  होगी  ।  .

 थी  अक्षोक्ष  गहलोत  :  अभी  तो  ऐसी  कोई  बात  नहीं  है  ।
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 अनुवाद ]
 डा०  के०  औ०  अदियोही  :  आश्वासन  दिया  गया  था  कि  कालीकट  हवाई  अड्डा  1985

 तक  बन  उसके  बाद  आश्यासन  दिया  गया  कि  1987  तक  हवाई  अड्डे  का  निमण  हो
 जाएगा  लेकिन  अब  धन  की  कमी  के  कारण  काम  रोक  दिया  गया  क्या  सरकार  इस  सदंध  में

 कोई  कारंगाई  तत्काल  करेगी  ?

 ..,

 बसे  अज्तलोक  भहलोत  :  मैं  माननीय  सदस्य  को  विश्वास  दिलाना  चाहता  हूं  कि  फंड्स  की

 कोई  कमी  नहीं  1982-83  में  39.20  लाख  रुपया  इस  पर  खतर्थ  किया  1983-84  में

 137.50  लाख  रुपया  खर्च  हुआ  है  और  1984-85  में  3.20  क-ोड़े  रुपया  जर्७  होने  की  संभावना

 है  ।  इसको  सातवें  प्लान  में  ले  लिया  गया  इसमें  पूरे  फंड्स  प्रोवाइड  कर  रहे  फंह्स  की  क्यह
 से  एक  दिन  का  भी  डिले  नहीं  होगा  ।

 [  अनुवाद  ]  जा

 शब्य  सरकारों  और  केम्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  की  सेथा-तियुत्ति  को

 लायु  में  समानता  लागा

 +103.  ज्रो०  पी०  ले०  कुरियम  :  क्या  प्रधान  अंध्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  राज्य  सरकारों  और  केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  की  फ्लेदा-मिवृत्ति  की  आयु
 में  समानता  लाने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  की  क्‍या  प्रतिक्रिया  है  ?

 प्रशासनिक  सुधार  और  संस्कृति  विभात  में  राज्य  मंत्री  के०  पो०  सिंह  :

 तथा  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  नहीं  चूंकि  लोक  सेवाएंਂ
 संविधान  की  सातवीं  अमुसूची  की  राज्य  में  शामिल  इसलिए  राज्य  सरकार  के

 कर्मचारियों  की  सेवा  जिनमें  सेवा-निवृत्ति  की  आयु  भी  क्ामिल  संबंधित  राज्य  सरकार  का

 विथय  है  ।

 >'  ब्रो०  पी०  जे०  कुरियस  :  जैसा  कि  मासनीय  मंत्री  ने  उल्लेश  किया  यहु  सही  है  कि

 राज्य  सरकार  के  कर्मचारियों  की  सेवा-निवत्ति  की  राज्य  सरकार  का  विषय  है|  कुछ  राज्यों
 में  अपने  कमंचारियों  की  सेवानिवृत्ति  की  आयु  55  वर्ष  निर्शारित  की  है  तो  कुछ  ने  56  वर्ष  ।

 केस  सरकार  में  कर्मचारियों  की  सेवानिवृत्ति  की  आयु  58  वर्ष  कुछ  राज्यों  में  कर्मचारियों  की

 जैसाकि  आत्म  सरकार  ने  किया  सेवानिवृत्ति  आयु  घटा  कर  55  वर्ष  कर  दी  गईं  और  बाद  में

 उसे  बढ़ाकर  58  कर  दिया  सेवानिवृत्ति  आयु  के  संबंध  में  इस  तरह  गी  जमिश्चितता

 सरकारी  कर्मचारियों  के लिए  चिम्ता  का  विषय  बनी  हुईं  है  ।  \

 सभी  राज्यों  क ेसिकलि  कर्मंभारी  एक  ही  तरह  का  कार्य  करते  हैं  तो  कुछ  राज्य  सरकारों

 द्वारा  अपने  कमंचारियों  को  55  वर्ष  की  आयु  में  और  कुछ  राज्य  सरकारों  द्वारा  58  वर्ण  की  आमु
 में  स्रेवानिशुत्ति  करने  में  कोई  भौषित्य  नहीं  है  ।
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 उक्त  स्थिति  को  देखते  सरकारी  कर्मचारियों  की  सेवा-निबृक्षि  आयु  के  संबंध  में  एक

 राष्ट्रीय  नीति  तंगार  को  जानी  चाहिए  ।  इस  संबंध  में  मैं  सरकार  की  प्रतिक्रिया  जानना  चाहुंगा  ।

 थौं  के०  पो०  लिह  बेल  :  इस  समय  केरल  तथा  मामालैंड  राज्यों  में  सरकारी
 कर्मचारियों  की  सेवामिवृत्ति  आयु  55  वर्ष  सिक्किम  में  60  वर्ष  शेष  राज्यों  में  राज्य

 सरकारी  कर्मचारियों  की  सेवानियुत्ति  आयु  58  वर्ष  माननीय  सदस्य  द्वारा  दिए  सुझाव  पर
 विचार  किया  जा  सकता  इस  जिस  पर  कार्यवाही  करनी  पर  विचार  किया  जा

 सकता  है  ।

 पी०  जे०  कुरियम  :  क्या  बाप  मेरी  सलाह  से  सहमत

 के०  थौ०  सिह  देव  :  जी  हां  ।

 “  थ्रो०  थौ०  थे०  क्षुरियम  :  धन्यवाद  |

 ८अधोग  भंत्री  राजीय  :  इस  सलाह  को  हम  जांच  फे  लिए  सरकारिया  कमीशन
 के  पास  भेज  देंशे  ।

 «त्री०  पो०  थे  कुरिकषत  :  स्वतंत्रता  प्राप्ति  के पिछले  37  सालों  में  हमारी  जीवन  अवधि  बढ़ी

 है  ।  चिकित्सा  तथा  अम्य  सुविधाओं  के  कारण  हमारे  स्वास्थ्य  में  भी  सुधार  हुआ  इसके  अलावा

 भाजादी  के  समय  विवाह  की  आयु  18  बर्ष  हुआ  करती  थी  लेकिन  अब  उस  उम्र  सें  शायद  ही

 कोई  विवाह  करता  हो  ।  लोग  आमतौर  पर  25  वर्ष  की  साथु  में  या  उसके  बाद  विवाह  करते  हैं  ।

 इसलिए  58  वर्ण  की  आयु  तक  सरकारी  कर्मचारियों  के  अच्यों  की  शिक्षा  पूरी  नहीं  हो  पाती  ।

 स्वभावतः  उस  उम्र  में  पहुंचने  पर  ये  सेवानिवृत्ति  क ेलिए  अपने  आपको  तैयार  नहीं  कर  पाते  ।

 मैं  जानना  चाहूंगा  कि  क्या  सरकार  इस  पहलू  पर  ओर  सेवानिवृत्ति  की  आयु  58  से  60  वर्ष

 अथवा  उससे  अधिक  करने  पर  विचार  करने  के  सिए  तैयार  है  ।

 के०  पो०  सिह  माननीय  सदस्य  ने  ठीक  कहा  जीवन-अवधि  और  अन्य  सभी

 बातों  के  आधार  पर  पिछले  बेतन  अआयोस  ने  सेवानिवृत्ति  की  ज्षायु  को  55  वर्ष  से  बढ़ाकर  58  वर्ष

 कर  दिया  अब  चौथा  वेतन  आयोग  इसकी  जांच  कर  रहा  इस  पर  विचार  किया  जा

 सकता  हे

 आनम्द  भनपति  राजू  :  कुछ  देर  माननीय  प्रधान  मंत्री
 ने

 सरकारिया  आयोग  का

 उल्लेख  किया  इस  कमीशन  का  यठन  2  वर्ष  पूर्व  किया  गया  था  कितु  अभी  तक  इसने  अपनी

 अन्तब्मि  रिपोर्ट  तक  प्रस्तुत  नहीं  की  यदि  सेवानिवृत्ति  से  संबंधित  मामला  सरकारिया

 कमीशन  को  दे  दिया  जाता  है  तो  मैं  नहीं  समझता  कि  अगले  कुछ  सालों  में  हम  किसी  रिपोर्ट  को

 देख  पाएंगे  ।  यह  एक  बात  है  ।

 दूसरी  बात  यह  है  कि  आर  प्रदेश  में  सेशानिगुत्ति  की  आयु  को  58  से  घटाकर  55  ब्  कर

 दिया  गया  ताकि  युवा  सोबों  को  रोजबार  दिया  जा  सके  ओर  प्रशासन  में  अधिक  सक्रियता

 लाई  जा  सके  ।  लेकिन  इस  मामले  में  भी  दो  साल  से  विलम्ब  हो  रहा  था  भौर  अंततः  इस  पर

 निर्णय  नहीं  लिया  मैं  माननीय  मंत्री  से  अनुरोध  करू गा
 कि  सेवानिवृत्ति  आयु  को  नवीं

 अनुसूची  में  रख  दिया  जाए  ताकि  राज्य  सरकारें  अधिक  जिम्मेवारियां  वहन  कर  सके  और  अपने

 कत्त  ब्यों  को  अधिक  कारणघर  ढंग  से  तिभा  सकें  |  क्या  माननीय  मंत्री  इस  पर  विचार  करेंगे  ?

 9
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 के०  पी०  कलह  देव  :  सेवा-शर्तों  में  सेवानिवृत्ति  फी  आयुं  भी  शामिल  जैसा  कि  मैं

 पहले  कह  चुका  हूं  राज्य  सिविल  सेवा  पूरी  तरह  से  राज्य  सरकार  विषय  इसमें  केन्द्र

 सरकार  किसी  भी  तरह  हस्तक्षेप  नहीं  कर  सकती  ।  युझे  मालूम  नहीं  है  अशख्प  प्रदेश  में  इस  मामसे

 में  दो  साल  से  देरी  क्‍यों  हो  रही  है  जोर  ने  निर्णय  फ्यों  गहों  ले  सके  ।  इसके  लिए  केला  सरकार  को

 .  जिम्मेवार  क़्हीं  ठहराया  जा  सकता  ।  अत्य  सुझावों  पर  विचार  किया  जा  सकता  है  ।

 महोदय  :  श्री  क्या  आप  बड़ी  उम्र  के  सोमों  का  मामला  ररूमा  चाहते  हैं  ।

 trom

 लग

 है
 गिरधारी  लाल  व्यास  :  अध्यक्ष  »गशम्पलायमेंट  की  प्रोष्लम  हिन्दुस्तान  की

 सबसे  बड़ी  समस्या  है  और  रिटारमेंट  की  जो  उम्र  55  सास  उसको  बहुत-श्ी  स्टेट्स  58  साल

 तक  बढ़ा  रही  हैं  और  इस  तरह  से  वे  अनएम्पलायमेंट  को  ज्यादा  बढ़ावा  दे  रही

 .  दूसरी  बात  यह  है  कि  जितना  बीबर  55  सास  के  सीचे  के  लोगों  में  होता  छृतना  55

 साल  से  ज्यादा  लोगों  में  नहीं  होता  है  और  माननीय  प्रधान  मंत्री  जी  एफीशिएल्ट  और  क्लीम

 एडमिनिस्ट्र शन  चाहते  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  उसके  लिए  यूथ  को  इस्मोस्व  करने  के  लिए

 जो  58  साल  की  उम्र  रिटायरमेंट  क ेलिए  भारत  सरकार  की  तरफ  से  मुकरंर  है  ओर  कई  स्टेट्स
 ने  उसको  58  साल  कर  दिया  क्या  सरकार  उसको  घटा  कर  55  सास  कर  देगी,ताकि  ज्यादा

 बीयर  से  हमारा काम  हो  सके  ।  |  ।

 एक  बात  और  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  से  कहना  चाहता  जाखीर  के  सालों  55

 और  58  साल  के  बीच  में  जो  तीन  साल  रह  जाते  उस  समय  सिविल  सर्वेन्ट्स  पर  बहुत  ज्यादा

 जिम्मेदारियां  आ  जाती  हैं  जौर  उन  जिम्मेदार्यों  को  पूरा  करने  के  लिए  उसका  ध्यान  एक्शलैशन
 आफ  बेल्थ  की  तरफ  ज्यादा  जाता  इसलिए  भी  रिटायरमेंट  की  उप्र  55  सास  होना  नितान्त

 आध्रश्यक
 मैं  जानना  चाहता  हूं  कि

 क्या  आप  इस  संबंध  में  कोई,म्यवस्था  करेंगे  ?

 ,  प्रो०  के०  के०  तिवारी  :  माननीय  सदस्य  को  एक  मिसाल  कायथ  करनी  चाहिए  ।

 अध्यक्ष  महोदव  :  प्रो०  रंगा  से  भी  ऐसा  क्‍यों  न  कहा  जाये  ।

 «और ०  एन०  जी०  रंगा  :  मैं  अभी  भी  उतना  ही  चुस्त  तंथा  समर्थ  हूं  जितमे  कि  मेरे  मित्र
 ओऔर  अन्य

 युवा
 साथी  हैं  ।

 ह  ह  ह

 ५ਂ  थी
 के०  पी०  सिह  बेव  :  यह  संतोष  की  बात  है  कि  माननीय  सदस्य  सेवाओं  में  डुबकों  के

 हित  की  बात  कर  रहे  परन्तु  जैसा  कि  मैंने  बताया  हस  पहलू  पर  बेतने  आयोग  विचार  कर

 रहा  है  कि  क्या  सेवानिवृत्ति  की  जायु  में  कोई  परिवर्तन  करने  की  आवश्यकता  चूंकि  इस  बारे
 में  सदस्यों

 के
 भिन्न-भिन्न  मत  हैं--एक  मासनीय  सदस्य  मे  शतामा  है  कि  इसमें  कमी  की  जानी

 चाहिए
 ।  दूसरे  का  मत  है  कि  इसे  बढ़ाया  जाना  भाहिए--मैं  समझता  हूं  कि  यह  अच्छा  होगा  कि

 हम  चौथे  वेतन  आयोग  की  सिफारिशों  की  प्रतीक्षा  करें  ।

 थी  राजीब  वांज्री  :  मैं  इतना  जौर  कहता  चाहता  हूं  कि  हमारी  कोशिश  है  कि  काम  अच्छी
 की

 qo  #
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 शरह  से  भीर  तेजी  से  हो  ।  हम्न  देखेंगे  कि  बुजुर्गों  का  होश  बवानों  का  जोश  हो  काम  करने
 के  सिए  ।

 |  ..”

 भी  हकभाई  मेहता  :  मैं  अपने  मित्र  का  समर्थन  करता  हूं  ।  जैसा  कि  हम  देख  रहे  हैं  कि

 सेवाओं  में  बुद्ध  लोग  लगे  हुए  हैं  और  दूसरी  ओर  भ्रुवक  नौकरी  के  लिए  जगह-जगह  धक्के  खा  रहें

 सेवानिवृत्ति  की  आयु  धटाई  जामी
 चाहिए

 ।  मेरा  प्रश्न  यह  है  कि  क्या  सरकार  इस  बात

 पर  ध्यान  देंगी  कि  सेवा  की  उपदान  आदि  के  मामले  में  केन्द्र  और  राज्यों  में  बहुत
 जन्तर  है  तथा  क्‍या  एंकरूपता  लाने  के  लिए  क्‍या  कोई  प्रयास  राज्यों  के  साथ  परामर्श  द्वारा  किया

 णां  रहा  गर
 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  समझता  हूं  कि  अधिक  रोजगार  के  अधिक  अवसर  केवल  सेवाओं  -  में

 ही  वहीं--सूजन  करना  ही  इसका  वास्तविक  समाधान  है  ।  ऐसा  आप  कहां  तक  कर  सकते

 थी  के०  थी०  सिंह  देश  :  यह  एक  सुझाव  है  जिस  पर  हम  विजार  करेंगे  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  अगला  प्रश्न  |  श्री  पीयूष  तिरकी-अनुपस्थित  ।  अगला  प्रश्न--श्री

 सैफुद्दीन  चौधरी  ।

 कलकसा-कोफेफह्रेयन  रूट  पर  स्केंडेनेथियन  एयरलाइन्स  सिस्टम

 *105.  ली  संकुदीन  चोधरी
 श्री  अमस  दत्त  :

 क्या  पर्यटन  और  साथर  विमानन  संत्रौ  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  स्केंडेनेवियन  एयरलाइन्स  सिस्टम  ए०  को

 कोपेसहेगन  रूट  पर  एक  तीखरी  उड़ान  शुरू  करने  के  लिए  अनुमति  देने  से  इंकार  कर  दिया

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  और

 क्‍या  इस  निर्णय  का  कलकत्ता  हवाई  अड्डे  पर  और  पूर्वी  क्षेत्र  की  अंबरेब्यवस्था  तथा

 पर्यटन  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ेगा  ?

 क्येडस  और  सादर  विमानन  संजासय  में  राज्य  मंत्री  अझोक  :

 नहीं  ।  कलकसा  ओर  कोपेनहेगन  के  बीच  तीसरी  सेवा  का  प्रचालन  करने  के  लिए  स्केंडेनेवियत

 एयरलाइन्स  सिस्टम  ए०  से  सरकार  को  कोई  अनुरोध  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।

 (=)
 और  प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होते  ।

 ध्वज  सोसुद्दीन  चोधरोी  :  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि
 क्या  यह  सच  है  कि

 सके

 न

 लाइस्स  मे  अपना  कसकत्ता  से  स्थासाम्तरित  कर  दिल्ली  भेजने  का  निर्णय  लिया  है  ।  ग्रदि

 तो  इसके  कारण  क्या  हैं  ?  ु
 u-

 ४

 भी  अझोक  गहलोत  :  हमें  इसके  बारे  में  कोई  जातकारी  नहीं  है  और  न  ही  उन्होंने  हमसे

 रे

 ।
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 कोई  रिक्वेस्ट  की  है  कि  हम  कोई  नई  उड़ान  शुरू  करना  चाहते  इसलिए  मना  करने  का  कोई

 सवाल  ही  पैदा  नुहीं  होता  ।

 ]

 शो  संफुद्दोत  चौधरो  :  क्या  सरकार  को  पता  है  कि  अहुत-सी  विदेशी  एयरलाइन  कम्पतियां

 कलकत्ता  से  विभिन्‍न  स्थानों  के  लिए  सेवाएं  चसाना  चाहते  इस  शात  के  बावजूद  कि

 कलकत्ता  स ेऔर  कलकसा  तक  अन्तर्राष्ट्रीय  यातायात  में  बढ़ोत्तरी  हो  रही  विदेशी  एबरलाइनों

 ह्वारा  एवं  एयर  इण्डिया  द्वारा  सी  कलकत्ता  हवाई  अड्डा  से  विश्व  के  दिशिम्त  गमरों  को  उड़ानों

 की  संख्या  घट  रही  इस  तथ्य  पर  ध्यान  देते  हुए  मैं  जानना  चाहता  हुं  कि  क्‍या  कुछ  विदेशी

 एयरलाइनें  कलकत्ता  से  विश्व  के  विभिन्‍न  नगरों  को  सम्दन  और  म्यूथार्क  से  होकर  विमान  सेवा

 चलाना  जाहती  हैं--जो  कि  कलकत्ता  से  यात्रा  आरम्भ  करने  वाले  आाजतियों  के  लिए  साभदायक

 सिद्ध  हो  सकती  है  और  कलकता  म्यूयाक  तक  कोई  सीधी  उड़ानें  उपलब्ध  नहीं  क्या  सरकार

 को  ऐसे  कोई  सुझाव  प्राप्त  हुए  हैं  ?  यदि  हुए  तो  उस  बारे  में  सरकार  क्या  कर  रही  है  ।
 “

 थी  अशोक  महलोत  :  मेरे  पास  पूरी  सिस्ट  है  जहां  इंटरमेशनल  एयर  लाहम्स  अपनी-अपनी

 सबिसेस  चलाती  अगर  माननीय  सदस्य  कहें  तो  मैं  उनको  बता  सकता  हूं  और  ओ  भी  सुझाव
 भाते  हैं  उन  पर  जब  बाईलेटरल  एब्रीमेंट्स  जब  होते  हैं  फ्लाइट्स  के  उस  पर  हम  बराबर

 चर्चा  करते  अगर  माननीय  सदस्य  किसी  स्पेशल  एयरलाइंस  के  बारे  में  बात  करना  चाहें  तो

 अलमभ  से  क्वश्चन  मैं  उनको  पूरा  जवाब  दे  दूंगा  ।

 ६

 शो  अमल  दत्त  :  मैं  समझता  हूं  कि  सरकार  इस  नीति  पर  अचस  रही  है  कि  एक  विदेशी

 सेबा  को  भारत  में  एक  जगह  ही  रुकने  की  अमुमति  मैं  समझता  हूं  कि  इस  पद्धति  का  कारण

 यह  है  कि  योरोपीय  उप-महाद्वीपीय  देश  छोटे  हैं  तथा  वे  एक  से  अधिक  नवरों  पर  रुकने  की  अनुमति
 नहीं  देते  |  भारत  एक  बड़ा  देश  मैंने  यहां  पर  क्यिश्ञी  एक्रसाइवों  के  प्रतिनिष्नित्रों  स ेबातचीत
 की  यदि  उड़ानों  को  दो  अमह  रुकने  की  अनुमति  दी  जाती  है  तो  उनमें  से  कई  कसक्रता  रुकना

 उनसे  कहा  जाता  है  कि  वे  कलकत्ता  अथवा  मद्रास'में  से किसी  एक  स्थान

 को  चुन  दो  स्थानों  पर  रुकने  की  अनुमति  नहीं  वदि  सरकार  इस  नीति  को  बदलमे  को

 तैयार  तो  उस  दज्षा  में  कलकत्ता  जिसकी  अंतर्राष्ट्रीय  उड़ासों  के  माभले  में  विषम
 स्थिति  बन

 गई  पुनः  अपना  स्थान  प्राप्त  कर  सकता  है  ।

 भरी  अशोक  यहलोत  :  कलकत्ता  के  बारे  में  बराबर  केस्द्रीय  सरकार  का  ध्यान  अआकथित

 हुआ  पहसे  भी  कई  बार  हमारे  माननीय  संदस्यों  ने  इस  शात  का  लिक  किला  मैं  आपको

 विश्वांस  दिलाता  हूं  क्योंकि  हम  लोग  खुद  चाहते  हैं  कि कलकता  एयरपोर्ट  पर  इम्टरमेशनल  क्‍्लाइट
 भाए  ओर  वहां  पर  ट्रैफिक  जनरेट  अभी  एयर-इष्डिया  के  द्वारा  एक  भारकटिय  सर्वे  कराया
 मया

 वह मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहुता उससे पता लगेगा कि किस कारणों से फ्लाइट गहीं या पा रही है ।
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 ४

 के  निदेश  पर  एयर  इण्डिया  ने  1984  में  कलकत्ता  की  यातायात
 क्षमता  तथा  वहां  पर  भविष्य  में  यात्रियों  की  संभावनाओं  का  मूल्यांकन  करने  के  लिए

 एक  सर्वेक्षण  किया  ।  सर्वेक्षण  के  निष्कर्यं  से  पता  चलता  है  कि  शहर  तथा  राज्य  की

 गिरती  हुई  अधिक  स्थिति  के  कारण  राज्य  में  सभी  निर्माणकारी  तथा  औद्योगिक
 कार्यकलाप  ठप्प  पड़  गये  इससे  कलकत्ता  से  बाहर  जाने  वाले  और  कलकत्ता

 -  में  आने  वाले  यात्री  तथा  माल  यातायात  पर  सीधा  प्रभाव  पड़ा

 मैं  वह  निवेदन  करना  चाहूंगा  कि  मेन  रीजन्स  इस  प्रकार  के  वहां  पर  बने  हुए  जो  पहले
 फ्लाइट्स  चलती  उसकी  परसेन्टेज  और  फीगर्स  मैं  दे  सकता  हूं  ।  थाइ  एयरवेज  --44.2

 एयर  एस०  ए०  ब्रिटिश  परसेन्ट
 और  एरो

 $3

 परसेन्ट'*****

 «ਂ

 बातायात  से  अब  तक  3  प्रतिशत  की  मंद  गति  से  बढ़ा  है  ।  इसमें  आने

 वाले  वर्षों  में  उल्लेखनीय  बृद्धि  की  तब  तक  संभावना  नहीं  है  तब  तक  *'****

 )

 अधान  भंत्री  राजोब  :  ऐसे  अंतर्राष्ट्रीय  करार  हैं  जिनके  अनुसार
 एयरलाइनें  विभिन्‍न  शहरों  से  विमान  चलाती  समझोते  इस  प्रकार  हैं  कि  यदि  हम  उनके  देश

 में  एक  नमर  से  उड़ाने  भरते  हैं  तो  वे  भी  हमारे  देश  में  एक  ही  स्थान  से  उड़ानें  भरते  यदि

 आपका  सुझाव  है  कि  हम  समझोते  में  अपनी  ओर  से  ढील  दें  तथा  बदले  में  दूसरी  ओर  से  कुछ

 नहीं  भले  तो  सरकार  ऐसा  नहीं  करेसी  ।

 थी  अबल  इस  :  इसमें  कोई  नरमी  की  ब्रात  नहीं  इसमें  नरमी  का  क्या  प्रश्न

 कलकले  के  लोग  इससे  साभान्वित  होंगे  ।

 ग  )

 »भी  राजीय  नांधो  :  कुछ  राष्ट्रीय  हिंत  हैं  जिन  पर  हमें  ध्यान  रखना  होता  है  तथा  कलकते

 का  हम  ध्यास  रखेंगे  ।  परन्तु  यदि  आप  बास्तव  में  चाहते  हैं  कि
 कलकत्ता  में  वातायात  बढ़ें  तो

 आपको  कलककता  का  विकास  करना  होगा  ।  आप  कलकसा  का  विकास  किए  बिना  यातायात  में

 बृद्धि  की  आशा  नहीं  कर  सकते  ।

 जजल  दत्त  :  वह  सच  नहीं  है|  कलकता  में  ग्रातायात  का  विकास  हुआ

 )

 क्री  शरण  कान्ति  धोष  :  देश  में  चार  प्रमुख  महामगर  दिल्सी

 तथा  मद्गास  दिल्ली  तथा  बम्धई  के  हबाई  अड्डे  बहुत  अधिक  भीड़भाड़  बाले  हो  गये  आप

 कुछ  विमानों  को  कलकत्ता  की  ओर  क्यों  नहीं  भेजते  क्योंकि  वहां  का  हवाई  अड्डा  अत्यन्त

 विकसित  है  परच्सु  यह  अप्रभुक्त  रहता  कसकत्ता  में  कांग्रेसी  भी  रहते  मैं  प्रधान
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 मोजिक  बसंर  ,  30  1983
 ध्ाणणण  जजत-+

 मंत्री  से  निवेदन  करता  हूं  कि  वह  हस  बात  का  पता  लगायें  कि  कुछ  जो  दिल्ली  तथा
 बम्गई  हवाई  अड्डों  को  अधिक  भीड़-भाड़  बाला  बनाती  कलकत्ता  में  भेजी  जा  सकती

 राजीब  यांधी  :  हम  पहले  से  ही  इस  बात  पर  विचार  कर  रहे  हैं  कि  कलकते  में

 यातायात  सुविधामों  को  बढ़ाया  जाये  और  हम  कसकत्ता  से  इन्डियन  एमरलाइम्स  की  दो  उड़ाने

 बाइलेंड  के  लिए  शुरू  करने  जा  रहे  हैं  ।

 पूर्योत्तर  राज्यों  के लिए  सीमा  आयोग

 *106.  झो  जी०  जौ०  स्वेल  :  क्‍या  पुह  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  न  केवल  नामासैंड  और  मणिपुर  के  बल्कि  असम  और  उसके  सनभ्ी

 सीमावर्ती  राज्यों  के बीच  अनेक  सीमा  विवाद  हल  किये  जाने  के  लिये  मब्ित  पड़े  और

 क्‍या  सरकार  का  संभी  पूर्वोत्तर  राज्यों  क ेलिए  एक  सीमा  आयोग  नियुक्त  करने  का

 विचार  ताकि  इस  नाजुक  क्षेत्र  में  सद्भावना  और  सहयोग  को  बढ़ावा  दिया  जा  सके  ?

 संत्री  एल०  बो०  :  नावासंट  द्वारा  कुछ  जो  संवैधानिक  रूप

 से  असम  राज्य  के  हिस्से  के  बारे  में  किये  मये  दाथों  के  आधार  पर  असम  शचा  मानालैंड  शाब्यों

 के  बीच  सीमा  विवाद  विशवमान  असम  की  भी  मेघासय  और  संध  शासित  क्षेत्र  अरुणाचल  प्रदेश

 के  साथ  सीमावर्ती  समस्‍यायें  किन्तु  इनका  मूसतः  सम्बन्ध  भूमि  पर  अम्तर्राज्य  सीमा  के  सीमांकन

 से  इस  प्रकार  का  सीमा  विवाद  नागालैंड  जौर  मणिपुर  राज्यों  के  बीच  नहीं

 इस  समय  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विवाराधीन  नहीं  है  ।

 थी  जी०  जो०  स्वेल  :  अध्यक्ष  मैं  आपका  ध्यान  इस  बात  पर  आकर्षित
 करना  चाहता  हूं  कि  इस  प्रश्न  में  आमूल  परिवर्तन  कर  दिया  गया  है  ।  इसके  पहले  के  तीन  भादों

 को  हुटा  दिया  गया  है  प्रश्न  का  मुख्य  भाग  हटा  दिया  गया  है  केशल  मौज  भाग  कया  है|  आप

 अनुभव  करेंदे  कि  छपे  हुए  प्रश्म  में  असंबद्धता  इसमें  कुछ  कांट-छांट  की  गई  अश्य  का  पहला
 भाग  अर्थात्‌  क्या  मणिपुर  सरकार  के  अधिकार  को  नतागाजैड  क्षेत्र  में  2)  फरवरी  को  विरक्तार
 किया  गया  ओर  उसके  कारण  क्या  और  क्या  अधिकारियों  को  केन्द्रीय  सरकार  हारा
 हस्तक्षेप  क-ने  पर  ही  रिहा  किया  इस  प्रश्म  का  उत्तर  नहीं  दिया  गया  मैं
 बहता  हूं  कि

 क्या  उनकी  रिहाई  भारत  सरकार  हारा  हस्तक्षेप  किए  जाने  के  बाद  क्या
 कारण  है  कि  एक  राज्य  के  अधिकारियों  को  दूसरे  राज्य  के  क्षेत्र  में  विरफ्तार  किया  जया  ।  मेरा
 प्रश्ण  यह  है  ।

 »भी  एस०  बी०  चह्माण  :  यह  सच  है  कि  मणिपुर  के  मुख्य  मंत्री  ने  केम्शीय  सरकार  को  लिखा
 है  कि  9  अधिकारियों  जिनमें  एक  संरक्षक  भी  शामिल  कोहिमा  ले  जावा  तथा
 यह  कार्यत्राही  उनकी  सुरक्षा  की  दृष्टि  से  की  गई  और  बाद  में  उसकी  निवमित  रूप  से  मिरक्‍्तारी

 हुई  भीर

 का

 दिन  के  लिए  जेल  में  रक्षा  यह  घटना  21-2-85  की  हमने  मामासैड

 सन
 हकार  है

 |  है  कि  मामले  को  शीघ्र  मैक्रीपूर्ण  ढंग  से  सुमझाएं  ।
 थी०  जो

 ०
 श्वल्  :  मंत्री  महोदय  हारा  दिए  थए  उत्तर  भे  इस  बात  की  पुष्टि

 हो  जाती  क्षेत्र  के  लोगों  में  काफी  बैमतस्य  एवं  तनाव  बना  हुगा  धृद्  मंत्री  ने  अताना
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 १9  1906  शोखिक  उत्तर

 कि  अप्निकारियों  को  नागासैंड  की  राजधानी  कोहिमा  उनकी  सुरक्षा  के  लिए  ले  जाया

 सुरक्षा  किससे  ?  अब  यह  बताया  गया  है  कि  इन  अधिकारियों  की  उपस्थिति  से  वहां  के  लोग

 उरा  जित  हो  गये  और  वे  लोग  कानून  और  व्यवस्था  को  अपने  हाथों  में  ले  रहे  थे  ।  इसके  कारण

 पुलिस  को  हस्तक्षेप  करना  पड़ा  तथा  उन्हें  कोहिमा  ले  जाया  इससे  पता  चलता  है  कि  किस

 तरह  का  तनाव  वहां  पर  विद्यमान  यह  बात  पहसी  बार  नहीं  हुई  कुछ  वर्षों  मुझे
 ठीक  समय  याद  नागासैंड  तथा  मणिपुर  और  असम  के  पुसिस  दलों  में  सशस्त्र  हो  गया

 था  ।  यह  दुर्भाग्यपूर्ण  बात  हमारे  देश  यह  भाग  अस्यन्त  नाजुक  जो  परेशानियों  और

 आंतरिक  विद्रोह  सम्बन्धी  गतिविधियों  से  पूर्ण  कुछ  पड़ोसी  देश  स्थिति  से  अनुचित  लाभ  उठाना

 अाहते  यह  आवश्यक  है  कि  इन  पड़ोसी  राज्यों  में  और  विभिन्‍्स  क्षेत्रों  के  लोगों  में

 सहयोग  तथा  समझ-बृूस्त  बनी  मणिपुर  की  असम  के  साथ  सीमा  नहीं  लगती  ।  असम  उन

 दिनों  उनका  मूल  राज्य  रहा  मंत्री  महोदय  ने  स्वीकार  किया  है  कि  असम  और  असम

 और  अरुणाचल  प्रदेश  तथा  असम  और  मेथालय  के  बीच  विवाद  और  झगड़े  मैं  मेघालय  के  बारे

 में  जानता  हूं  क्योंकि  मैं  उस  राज्य  का  हूं  ।  दो  स्थलों  में  आपस  में  रोष  फैलता  रहा  ।  एक  राज्य

 की  पुलिस  दूसरे  राज्य  में  प्रदेश  कर  लोगों  को  गिरफ्तार  करती  रही  मैं  चाहता  हूं  कि  मंत्री

 महोदय  इसकी  जांच  करें  ।  उदाहरणस्वरूप  मैं  मेघालय  की  जयन्तिया  पहाड़ियों  के  खण्ड  एक  भौर

 दो  तथा  खासी  पहाड़ियों  के  राम्बराई  क्षेत्रों  का  उल्लेख  कर  रहा  हूं  ।  मैं  समझता  हूं  कि अब  समय

 जा  गया  है  जबकि  केन्द्रीय  सरकार  हस्तक्षेप  करे  तथा  समझौता  हमें  तनाव  को  बढ़ने  नहीं
 देना  अन्यथा  अलिक  मम्भीर  स्थिति  उत्पन्न  हो  सकती  मेरा  मंत्री  महोदय  से  निवेदन

 है  कि  वह  इस  मामसे  पर  विचार  करने  तथा  उसे  आपस  में  मिलकर  सुलझाने  के  लिए  एक  उच्च

 शक्ति  प्राप्त  समिति  अबबा  अ  मियुक्त  करने  के  सुझाव  पर  विचार  करें  ।  टस  समय  इन
 राज्यों  में  कांग्रेस  (६)  का  शासन  क्या  आप  कृपा  करके  इस  पर  ध्यान  देंगे  तथा  समझौता

 करने  के  लिए  एक  अयोग  की  स्थापना  करके  एक  नया  वातावरण

 अर  एस०  बो०  चह्दाण  :  जहां  तक  सीमा  विवाद  का  प्रश्न  यह  केवल  नागालैंड  और  असम

 के  वीच  दूसरे  राज्यों  के  सम्बन्ध  में  केवल  भूमि  सम्बन्धी  सीमांकन  करने  का  ही  प्रश्न  हम
 संबंधित  राज्य  सरकारों  से  निवेदन  करते  आ  रहे  हैं  कि  वे  समुचित  प्राधिकरणों  की  नियुक्ति  करें

 तथा  सीमांकन  का  कार्य  शीघ्र  सम्पन्न  सर्वे  आफ  इण्डिया  इस  आर  में  राज्यों  की  सहायता
 कर  रहा  है  और  इन  सभो  विवादों  में  भारत  सरकार  का  रवैया  यह  रहा  है  कि  यह  राज्य  सरकारों

 का  मामला  समस्या  का  समाधान  करने  के  लिए  उन्हें  एक  साथ  लाने  में  हम  प्रयास  करने  को

 तैयार  ...

 पौ०  के०  थुंतल  :  क्‍या  मैं  मंत्री  महोदय  से  जान  सकता  हूं  कि  बया  असम  और  अरुणाचल

 प्रदेश  के बीच  सीमांकन  के  लिए  एक  उच्य  शक्षित  प्राप्त  त्रिपक्षीय  समिति  नियुक्त  की  गई  यदि

 तो  उस  समिति  के  प्रतिवेदन  की  बतंमान  स्थिति  क्‍या  क्या  केन्द्रीय  सरकार

 संबंधित  राज्य  सरकारों  का  परामर्श  देने  जा  रही  है  कि  वे  शीघ्र  परस्पर  परामर्श  करें  ताकि

 पूर्वोत्तर  क्षेत्र  के  इन  तनावों  को  रोका  जा  सके  ।

 औ  एस०  बी०  चह्काज  :  इस  बारे  में  मैं  माननीय  सदस्य  के  इस  सुझाव  से  पूरी  तरह

 सहमत  हूं  कि  हम  इस  तनावपूर्ण  स्थिति  को  यथासंभव  शान्‍्त  करने  की  चेष्टा  करें  ।  वास्तव  में  मैं
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 स्क्‍्यं  उन  क्षेत्रों  में  जाकर  पूर्वोत्तर  परिषद्‌  के  सदस्यों  तथा  उम  क्षंत्रों  के  मुख्य  मंत्रियों  स ेमिलकर

 डनसे  निवेदन  करू गा  कि  वे  विवाद  को  यवासंभव  सुलझाने  को  चेध्टा  करें  और  भारत  सरकार  से

 जो  सहायता  अपेक्षित  होगी  उसे  हम  देने  को  तैमार  हैं  ।

 »  अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  संख्या  एम०  महफूंज  असली  खाँ--अनुपस्थित  ।  अगला
 प्रश्न  संधथा  सत्येरद्त  नारायण  सिंह  ।

 अगर  राय  प्रधान  :  अध्यक्ष  मैं  आपका  ध्याम  प्रश्न  संख्या  107  की  ओर
 दिलाना  चाहता  यह  मेरे  नाम  में  है  ।

 ५  अध्यक्ष  महोदय  :  इसे  स्थगित  कर  दिया  गया

 क्रो  अमर  राय  प्रधान  :  आपने  यह  प्रश्न  पिछली  रात  को  स्थगित  किया  लेकिन  इस
 प्रश्न  को  किस  आधार  पर  स्थगित  किया  गया  इसके  कारण  आपने  नहीं  दिए  हैं  और  इसे
 कब  लिया  जाएगा  ।  नियम  43  के  अनुसार  आपने  इस  प्रश्न  को  गुहीत  किया  जब  एक  बार

 आपने  इसे  गृहीत  कर  लिया  है  तो  बिना  कारण  बताए  इसे  स्थमित  नहीं  किया  था  सकता  मैं

 राने  आयोग  की  रिपोर्ट  के  बारे  में  कठिनाइयों  को  जानता  हूं  और  असम  में  आन्दोलन  किए
 जा  रहे

 अध्यक्ष  महोदय  :  इसका  उत्तर  दिया  जाएगा  |  चिन्ता  की  बात  नहीं

 श्री  अगर  राय  प्रधान  :  आपके  सचिवालय  के  पत्र  में  कुछ  भी  नहीं  बताया  गया  है  ।

 एकीकल  प्रानोण  विकास  कार्यक्रम  का  भ्ल्यांकन

 *|09.  भो  सत्येम्ा  माराफ्ण  सिह  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  योजज़ा  आयोग  ने  एकीकृत  प्रामीण  विकास  कार्यक्रम  और  ग्रामीण  रोजगार
 कार्यक्रमों  की  अन्य  योजनाओं  का  कोई  मूल्यांकन  और  निगरानी  प्रा?म्भ  की  और

 यदि  वो  तत्सम्बन्धी  अ्यौरा  क्या  है  ?  ह
 योजना  संजालय  में  राज्य  मंत्री  के०  आर»  :  और  मुख्यतः  इम

 कार्यक्रमों
 की

 नियमित  रूप  से  निगरानी  करमे  तथा  इनकी  प्रगति  का  मूल्यांकन  करने  का  काम
 संबंधित  प्रशासनिक  मंत्रालय  अर्थात्‌  कृषि  और  ब्रामीण  विकास  मंत्रालय  का  फिर  भी  योजना
 आयोग  20  सूत्री  कार्यक्रम  की  निगरानी  के  अन्तगगंत  इन  कार्यक्रमों  की  प्रगति  पर  भी  नजर  रखता

 है  ।  योजना  आयोग  का  कार्यक्रम  मूल्यांकन  संगठन  चुने  हुए  कार्यक्रमों  का  मूल्यांकन  संबंधी  अध्ययन
 करता  इस  समय  यह  दो  अलग-अलग  मूल्यांकन  रिपोर्टे  तैयार  कर  रहा  इनमें  से  एक
 एकीकृत  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  और  दूसरी  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  से  संबंधित

 करी  सत्येद्रा  नाराक्ण  सिखित  उत्तर  के  अमुसार  यह  पता  लगता  है  कि  योजमा
 भायोग  ने  कतिपय  कायंक्रमों  का  मूल्यांकन  किया  है  और  फिलहाल  मुल्यांकन  अध्ययन  की  तैयारी
 की  जा  रही  पहले  से  किए  गए  अध्ययनों  के  परिणामस्वरूप  सरकार  को  कुछ  निष्कष
 देने  चाहिए  थे  ।  क्‍या  मैं  जान  सकता  हूँ  कि  कया  सरकार  को  मालूम  है  कि  खष्डों  में  गरीबी  के
 स्तर  प्र  ध्यान  न  देते  हुए  धन  का  आबंटन  किया  गया  जिसके  १रिणाभस्वरूप  अमेक  खषण्डों  में
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 पांच  प्रतिशत  से  भी  कम  गरीब  लोग  इसके  अन्तर्गत  साए  गए  हैं  ?  यदि  तो  क्या  सरकार  घन

 के  आवंटन  के  मानदण्ड  में  संशोधन  करने  के  किसी  प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रही  है  ?

 कम  —  en  क्‍मममका»--3>मक-

 शी  के०  आर०  मारायणन  :  इस  समय  खणष्डों  के  आधार  पर  घन  का  आबंटन  किया  जाता

 हम  योजना  में  आबंटन  के  इस  मंनदण्ड  में  संशोधन  के  प्रश्न  पर  विचार  कर  रहे

 ताकि  घन  के  आबंटन  के  लिए  यरीबी  को  मुख्य  आधार  बनाया  जा  सके  ।

 सत्येसा  मारावण  सिंह  :  निगरानी  किए  जाने  के  परिणामस्वरूप  क्‍या  सरकार  को  इस
 बारे  में  जानकारों  है  कि  विकास  से  सम्बन्धित  विभागों  और  ल्लाभग्रहियों  के  बीच  बिचौलिए  आ

 गए  जिसके  फलस्वरूप  इन  योजनाओं  के  लाभ  गरीब  व्यक्तियों  को  नहीं  मिल  रहे  हैं  तथा  इसके
 विपरीत  पैसा  उनको  मिल  रहा  है  ओ  गरीब  नहीं  हैं  या  जो  बेहतर  स्थिति  में  हैं  तथा  इस  प्रकार
 गरीब  लोग  इस़से  वंजित  हो  रहे

 ली  के०  आर०  मारायणव  :  इस  बारे  में  शिकायतें  मिली  हैं  कि  इन  कार्यक्रमों  के  अन्तगंत
 धन  का  कुछ  भाग  बेहतर  स्थिति  के  छोटे  या  सीमान्त  किसानों  को  दिया  गया  है  जिनकी
 स्थिति  भूमिहीन  श्रमिकों

 से  बेहतर  लेकिन  इस  बारे  में  जो  धन  अन्यत्र  दिया  गया  है  वह
 सीमित  मात्रा  में  ही  हुआ  है  ।  हमारी  जानकारी  के  अनुमार  लाभान्वित  वालों  से  10  से  20
 प्रतिशत  से  अधिक  धन  अन्‍्यक्ष  महीं  दिया  गया  बास्तव  में  पहली  बार  आबंटित  धन  का  बडा
 भाग  गरीब  लोगों  को  ही  गया  वास्तव  में  भारत  में  पहली  बार  सरकार  ने  इस  कार्यक्रम  को

 शुरू  किया  है  जो  हमारे  देश  में  सबसे  गरीब  लोगों  के  जीवन  स्तर  को  सुधारने  के  लिए  हमारे
 आंकड़ों  के  अनुसार  इस  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  हमारी  जनसंख्या  के  लगभग  40  प्रतिशत  अनुसूचित
 जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  के  लोच  शामिल  किए  गए  हैं  जिससे  यह  पता  चलता  है  कि  बेहतर
 स्थिति  के  लोगों  झो  थोड़ा  धन  अयंटित  किए  जाने  के  बावजूद  अधिकांश  राशि  गरीब  लोगों  को  दी

 गई  है  ।

 ~

 क्री  रास  स्थरृूप  रास  :  अध्यक्ष  ग्रामीण  विकास  योजना  के  अन्तर्गत  सरकार  ने
 संकल्प  लिया  था  कि  छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  हम  प्रति  वर्ष  प्रत्येक  600  परिवारों  को  गरीबी
 की  रेखा  से  ऊपर  उठायेंगे  ।  अभी  छठी  पंचवर्षीय  योजना  समाप्त  हो  रही  सातवीं  पंचवर्षीय
 योजना  में  हम  प्रवेश  कर  रहे  मैं  सरकार  से  आपके  माध्यम  से  जानना  चाहूंगा  कि  क्या  सरकार

 इसकी  रिपोर्ट  सदन  के  समक्ष  प्रस्तुत  जिसमें  6  में  कितने  लोग  गरीबी  की  रेखा  से
 ऊपर  कितने  लोग  नहीं  उठ  रहे  यदि  नहीं  उठे  हैं  तो उनको  उठाने  के  लिये  कौन-सा  कार्यक्रम
 तैयार  किया  ..

 «
 है

 श्री  के०  आर०  भाशायणन  :  छठी  योजना  में  जो  लक्ष्य  निर्धारित  किये  गये  थे  वहू
 यह  थे  कि  5  वर्ष  की  अवधि  में  150  लाख  परिवारों  को  स्वीकृत  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के

 अंतर्गत  लिया  जाएगा  और  उन्हें  मरीबी  की  रेखा  से  ऊपर  उठाया  अब  तक  प्राप्त

 जानकारी  के  अनुसार  145  लाख  परिवारों  की  इस  तरह  से  मदद  की  गई  इसलिए  हम  लक्ष्य

 प्राप्त  करने  की  आशा  करते  हैं  और  मैं  समझता  हूं  कि  यह  लक्ष्य  से  भी  थोड़ा  आगे  बढ़  सकता

 347,
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 अध्यक्ष
 क्य्क

 >  श्रीमती  ममता  बनर्जी  ।  हि

 कुमारी  मसता  बनजों  :  मैं  जानना  चाहूंगी  कि  गया  सरकार  को  यह  मासूम  है  कि  पश्चिम

 बंबास  में  आई०  आर०  डी०  पी०  कार्यक्रम  से  गरीब  लोगों  को  उचित  न्याय  नहीं  मिल  रहा  है
 मैं  यह  भी  जानना  चाहूंगी  कि  क्या  सरकार  का  उस  घन  के  बारे  में  उचित  जांच  कराने  का  कोई
 प्रस्ताव  है  जिसे  केन्द्रीय  सरकार  ने  कार्यक्रम  के  लिए  विया  है  ।

 थी  के०  आर०  गारायणन  :  मैं  आशा  करता  हूं  कि  इस  मामले  में  शाप्य  सरकार  केन्द्रीय

 सरकार  की  नीति  को  देखेंगी  और  मीति  को  वास्तव  में  फार्यान्वित  भी  ताकि  इस  कायंक  से

 से  पश्चिम  बंगास  के  मरीब  लोगों  को  लाभ  प्राप्त  हो  सके  ।

 कुमारी  समता  अनलों  :  पश्चिम  बंगाल  में  गरीब  सोग  मावसेबादी  सरकार  से  बिसी  १६।र

 की  सुविधाएं  प्राप्त  नहीं  कर  रहे  वहां  कोई  उचित  आंध्र  नहीं  है  ।

 ....  ओमती  नीता  मुखर्जी  :  पश्चिम  बंगाल  में  अधिकांश  गरीब  भोगों  मे  भामपंथी

 सरकार  के  पक्ष  में  मतदान  किया

 अध्यक्ष  महोदय  :  क्‍या  यह  प्रश्न  का  उत्तर  है  ?

 ग्रधान  मंत्री  राजोब  :  हमें  मालूम  है  कि  रुछ  राज्यों  में  सोभों  को  उतने  लाज

 भहीं  मिल  रहे  हैं  जितने  कि  उन्हें  मिलने  चाहिए  ये  ।

 भी  राजीय  यांघी  :  आप  इस  बारे  में  दोषी  क्यों  कुछ  राज्यों  में  भोगों  को  वे  लःच  हीं
 मिल  रहे  हैं  और  हम  मामले  की  जांच  कर  रहें  हैं  ।  +

 थी  के०  पी०  उन्तीकृष्णम्‌  :  कृपया  उनका  स्पष्ट  उल्सेख  करें  ।

 हि

 थी  राजीय  गांधी  :  मैं  उपयुवतत  समय  पर  इनका  उल्लेख  करूंगा  ।  हम  शमरया  पर  विचार
 कर  रहे  हैं  ।

 थी  के०  पी०  उ्मोकृष्णन्‌  :  वह  उपयुक्त  समय  है  ।  अयर  आपने  हस्तक प  करना  पसंद
 किया  है  तो  इसका  संकेत  देने  की  बजाए  यदि  आप  रपष्ट  उरहेख  करें  तो  बह  बहुत  बात
 होगी  और  जाप  यह  कहें  कि  कुछ  ऐसे  राज्य  हैं  जहां  आपकी  पार्टी  जासन  कर  रही  बहा  भी
 गरीब  लोगों  को  लाभ  नहीं  मिल  रहे  हैं  ।

 जी  राजीब  नांधी  :  हमें  कुछ  शिकायतें  प्राप्त  हुई  हम  उस  पर  विचार  कर
 दिन

 ।
 जब
 जब  हू

 उचित

 मूल्यांकन  और  ठोक

 तो  हम  उसे  आपको  बता  तलब  तक  हैन  यह  केक  के  लिए उपायों  का  मूल्यांकन  और  कोशिश  करेंगे  कि  वास्तव  में  उचित  के
 व

 रचका  सह  प्राण
 यंकरम  के  लिए  आवंटित  धन  से

 प्रो०  मधु  वंडबते  :  आपको  उस  युवा  मं  हिला  को  धन्मवाद  जस के  लिए  प्रधान  मंत्री  को  हि
 द  देगा  चाहिए  जिसमे  उत्तर  देने

 अध्यक्ष  अहोदव  :  बहुत  अच्छा  ।
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 थी  राजीय  वांशी  :  यह  मेरा  मंत्रालय  है|

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  कमल  नाथ  जी  !  क्‍या  वह  अनुपस्थित  अब  श्री  के०  राममूति  ।

 बह  भी  नहीं  ?  श्रीमती  किशोरी  सिन्हा  !  वह  भी  नहीं  वास्तव  में  यह  तो  ट्रिकਂ  हो

 प्रो०  सु  इंडबते  :  श्री  सिन्हा  को  उनके  स्थान  पर  प्रतिनिधित्व  करने  की  अनुमति
 दी  जाए  ।

 अध्यक्ष  भहोदव  :  आपके  बारे  में  क्या  है  ?  आप  अब  क्या  करेंगे  ?  अब»  श्री  रामकृष्ण
 मोरे  ।  अनुपस्थित  !  श्री  आमन्द  सिह  !  यह  तो  छक्का  सभ  गया  ।  श्रीमती  जयन्ती
 पटनायक  !  आप  वहां  बह  हमेशा  उपस्थित  रहती  हैं  ।

 बुरी  में  भक्‍यान  जनस्माथ  के  अग्दिर  का  रख-रखाय

 *115.  श्ीलती  अवन्ती  :

 थी  सोमनाथ  रण  :

 क्या  संस्कृति  मनन्‍त्री  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  में  घाभिक  ओर  पर्यटन  महत्व  के  केन्द्र  द्वारा  संरक्षित  मन्दिरों  के उचित

 संरक्षण  के  लिए  कदम  उठाए

 यदि  तो  केन्द्र  पुरी  में  भ्रमवान  जगन्नाथ  मंदिर  ओ  कि  उपयुक्त  अ्रेतरी  में

 जाता  उचित  रख-रखाव  और  संरक्षण  हेतु  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  कितनी  राशि  मंबूरँ  को

 भयी  तथा  कितती  राशि  व्यय  की  गई  और

 इस  वर्षों  में  कौन-कोत  से  संरक्षण  और  मरम्मत  कार्य  किए  गए

 कालिक  और  प्रशासनिक  सुधार  ओर  संस्कृति  थिभागों  में  राज्य  मस्त्री  के०  पो०

 लिह  :  हां  ।

 पुरी  में  भगवान  जगन्नाथ  मंदिर  के  संरक्षण  ओर  रख-रखाब  के  लिए  वर्ष  1981-84

 के  दोरान  किए  गए  5  साख  रुपए  के  आवशंटब  के  मुकाबले  4,95,264  रुपये  को  राशि  खर्च की

 मई  है  ।

 (=)  दीवारों  का  पतस्तर  खाली  जगहों  ओर  दरारों  को  मसासे  से  रिसती

 छतों  को  रिसने  से  रोकने  और  खो  यए  तथा  जलवायु  से  नष्ट  हो  गए  पत्थरों  की  फिर  से  बहाली

 के  काम  पूरे  हो  चुके  इसके  अतिरिक्त  जलवायु  के  कारण  खराब  हुए  भवनों  के  रासायनिक

 संरक्षण  और  उच्चान  कृषि  संबंधी  कार्य  भी  प्रारम्भ  किए  गए  हैं  ।

 ओऔमती  अयस्तो  पटनायक  :  पुरी  में  भगवान  जमन्नाथ  मंदिर  के  संरक्षण  ओर  रख-रखाव

 के  लिए  बर्ष  1981-84  के  दौरान  किए  गए  5  लाख  रुपए  के  आवंटन  के  मुकाबले  4,95,264

 रुपए  की  राशि  खर्च  की  मई  मैं  समझती  हूं  कि  कार्य  बहुत  धीमी  मति  से  शुरू  हुआ  यह

 बहुत  बड़ा  मंदिर  क्‍या  सरकार  ने  पुरी  में  भगवान  जगन्नाब  मंदिर  की  सारी
 दीदारों

 पर

 पसस्तर  उख्ाड़ते  के  लिए  कोई  प्राककलन  तैयार  किए  अगर  तो  इसकी  कितनी  राश्श  है
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 क्रो  के०  पो०  सिह  देव  :  इस  समय  मेरे  पास  आंकड़े  उपशब्ध  नहीं  हैं  ।

 ओमती  जयम्तों  फ्टनायक  :  हस  सारे  कार्यों  को  पूरा  करने  और  वित्त-पौषण  करने  के  लिए
 क्या  कार्येक्रम  मैं  नहीं  जानती  कि  क्‍या  यह  भी  मंत्री  महोदय  के  पास  उपसब्ध  नहीं  मैं

 प्रश्न  के  भाग  के  बारे  में  जानना  चाहती  हूं  ।  यह  सामान्य  श्रक्म  है  और  मंत्री  महोदय  ने  केवल

 हांਂ  में  इसका  उत्तर  दिया  लेकिन  मैं  पूरे  उड़ीसा  और  कोणार्क  मंदिर  के  संरक्षण  के  बारे  में

 जानना  चाहती  इसको  सुरक्षित  रखना  यह  दिन-अतिदिन  क्षीण  होता  जा  रहा
 मैं  लिगराज  मंदिर  और  अन्य  मंदिरों  के  बारे  में  भी  जामना  चाहती  इन  मंदिरों  के  बारे  में

 सरकार  की  कया  नीति  है  ?  क्‍या  सरकार  ने  असम  से  पुरातत्वीय
 मज़्डल

 रखते  का  निर्णय  किया

 है  ताकि  वे  उनकी  तरफ  अधिक  ध्यान  दे  सकें  ।

 भरी  के०  पी०  सिंह  देश  :  हम  जानते  हैं  कि  पुरी  के  मंदिर  की  तरह  कोणार्क  मंदिर  भी

 मौसमी  हवा  तथा  कटाब  से  प्रभावित  होता  मैं  इसकी  बाद  में  बात  लेकिन

 जहां  तक  पुरी  मंदिर  का  संबंध  है  जिसके  बारे  उन्होंने  पूछा  माननीय  सदस्य  भली-भांति

 जानते  हैं  कि  उच्च  न्यायालय  के  हस्तक्षेप  क ेकारण  हसमें  देरी  एक  विशेषज्ञ  जिसका

 गठन  किया  गया  इस  कार्य  की  जांच  कर  रही  उच्य  न्यायालय  के  माननीभ  म्यायाधीशों

 ने  भी  पुरी  मंदिर  का  दोरा  किया  के  अपने  अआाप-में  सम्तुष्ट  हुए  कार्य  प्रगति  पर  मैं

 नहीं  जानता  हूं  कि  माननीय  सदस्या  को  कार्य  की  प्रगति  ओर  दर  के  आरे  में  कैसे  सन्तुष्ट  किया

 जाए  ।  ये  बहुत  ही  बारीक  चीजें  हैं  जिनके  बारे  में  कोई  भी  कार्य  को  पूर्ण  होने  के  बारे  में  कोई

 बिशेष  समय  या  तारीख  नहीं  बता  सकता  लेकिस  कार्य  चस  रहा  है  और  हम  सुनिश्चित  करेंगे

 कि  भगवान  जगन्नाथ  मंदिर  के  संरक्षण  और  रख-रखाव  में  किसी  प्रकार  का  अनुचित  विलंब  नहीं

 होगा  ।  जहां  तक  अन्य  जिनका  उन्होंने  उल्लेख  किया  का  संबंध  है  तो  यह  पुरी  मंदिर  के

 इस  प्रश्न  के  साथ  संगत  नहीं  लेकिन  जैसा  मैंने  कहा  कि  कोणार्क  मंदिर  के  साथ  भी  समबण

 मौसम  और  कटाव  की  समस्या  है  और  विभाग  इनकी  जांच  कर  स्हा  है  कि  उसे  कैसे  सुरक्षित  रखा

 जा  सकता  है  ओर  हमें  रिपोर्ट  प्राप्त  होने  पर  हम  ओर  ब्यौरै  बतायेंगे  ।

 ओर  सोमनाथ  रथ  :  माननीय  मंत्री  महोदम  ने  जवाय  दिया  है  कि  तीन  झर्चों  में  आयंटन

 केवल  5  लाख  रुपए  का  था  और  सलमभग  यह  समूचरी  राशि  खत  कर  दी  गई  यह  विश्य  प्रसिद्ध
 मंदिर  क्‍या  माननीय  मंत्री  महोदय  पर्याप्त  घन  की  व्यवस्था  करेंगे  और  देखेंगे  कि  अश्ूरे  कार्य

 को  बहुत  जल्दी  पूरा  किया

 ओऔी  के०  थी०  सिह  जब  इसकी  आवश्यकता  इसे  उपलब्ध  कशाया

 मध्यक्ष  महोदय  :  श्री  सी०  डी०  भामित--अनुदस्क्ति  ।  भी  सी०  माद्तय  रेड्डी  ।

 शी  सौ०  माधव  रेड्डी  :  प्रश्न  संध्या  117.

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्त  काल  समाप्त  हुआ  ।
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 प्रइनों  क ेलिखिस  उत्तर

 *

 रंगीन  टी०  वी०  का  मूल्य

 *104.  भी  पीयूष  तिरको  :  क्‍या  श्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  रंगीन  टी०  वी०  का  मूल्य  कम  करके  5,000  रुपए  तक  लाने  के

 लिए  कदम  उठा  रही

 यदि  तो  इस  प्रयोजन  के  लिए  दी  गई  आयात  राहुत  का  ब्यौरा  क्या

 इस  प्रयोजन  के  लिए  आयात  की  जा  रही  रंगीन  पिक्चर  ट्यूब  किट  का  निर्माताओं
 के  नाम  ओर  उसके  देश  और  उनमें  लखने  बाली  विदेशी  मुद्रा  सहित  व्यौरा  क्‍या  ओर

 रंगीत  टी०  वी०  पिक्चर  ट्यूबों  और  अवश्यक  किट  का  पर्याप्त  मात्रा  में  स्वदेश  में
 निर्माण  कब  तक  हो  सकेगा  ?

 प्रधान  मंत्री  राजीव  :  रंगीन  दूरदशेन  सेटों  की  कीमत  कम  करने  के  लिए
 अनेक  कदम  उठाए  जा  रहे  इनमें  निम्नलिखित  शामिल

 (i)  उत्पादन  क्षमताओं  पर  ऊपरी  सीमा  लगाए  बिना  ओद्योगिक  अनुमोदन  उदारता  से

 जारी  करना  ताकि  उत्पादन  के  लिए  आधिक  दृष्टि  से  व्यवहायं  स्तर  के  लक्ष्य  को  हासिल  किया
 सके  और  प्रतिस्पर्धा  को  प्रोत्साहन  मिले  ।

 (४)  आयातित  कचक्ष्ची  सामग्रियों/संघटक-पुर्जों  पर  से  उत्पादन-शुल्क  में  कमी

 आदि  करके  सरकारी  कराधान  में  कटोती  |
 -

 (४४)  दूरदर्शन  सेटों  के  बिनिर्माण  की  समीक्षा  करने  तथा  प्रगति  पर  निगरानों  रखने  के  लिए

 इसेक्ट्रॉलिकी  विभाग  मे  इलेक्ट्रॉनिकी  की  अध्यक्षता  में  एक  उचक््च  अधिकार  प्राप्त

 दूरदर्शन  समनन्‍्यम  समिति  का  गठन  किया  है  जिसमें  भारतीय  दूरदर्शन  किनिर्माता  संघ  तथा

 इसेबट्रॉनिक  संघटक-पुर्जा  उद्योग  संघ  के  प्रतिनिधि  शामिल  किए  गए  उक्त  समिति  की

 विभिन्न  बैठकों  में  रंगीन  दूरदर्शन  सेटों  के  लिए  ली  जाने  वाली  अधिकतम  कीमत के  प्रश्न

 पर  विचार-विमर्भ  किया  गया  1984  को  आयोजित  इस  समिति  की  बैठक

 में  भारतीय  विनिर्माता  संघ  ने  यह  वचन  दिया  था  कि  दिमांक  15  1984  से

 ग्राहकों  को  प्राप्त  होने  वाले  रंगीन  दूरदर्शन  सेटों  की  कीमत  इलेक्ट्रॉनिक  ट्यूमर  सहित  7500  रु०

 तथा  ट्रेट  ट्यूनर  सहित  7000  रु०  से  अधिक  नहीं  होगी  जिसमें  दिल्‍ली  में  लगने  वाले  सभी  कर

 तथा  एक  साल  की  मारंटी  शामिल  होगी  ।

 इसके  दिनाक  21  1984  को  आयोजित  इस  समिति  की
 बैठक

 में

 भारतीय  दूरदर्शन  विनिर्माता  संध  से  अनुरोध  किया  गया  था  कि  वे  अपने  सभी  सदस्यों  को

 सलाह  दें  कि  वे  भारत  के  सभी  रंगीन  दूरदर्शन  विक्रेताओं  की  सूची  तथा  विभिन्‍न
 मॉडल

 के  रंगीन

 पूरदहन  सेटों  की  कीमतों  की  जिसमें  ग्र  हुकों  से  लिए  जाने  वाले  सभी  कर  तथा  एक  साल

 21
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 का  समाश्वासन  शामिल  उपलब्ध  भारतीय  दूरदशेन  विनिर्माता  संध  ऐसा  करने

 के  लिए  राजी  हो  ये  सूचियां  आम  जनता  के  लिए  प्रकाशित  की  जाएंगी  ।

 (९)  इलेक्ट्रॉनिकी  विभाग  के  अन्तर्गत  इलेक्ट्रॉनिक्स  ट्रेड  एण्ड  टेकनोलाजी  डेवलपमेंट

 कारपोरेशन  टी०  एण्ड  नामक  सार्वजनिक  क्षेत्र  का  एक  उपक्रम  प्रौद्योगिकी

 तथा  ब्रांड  नाम  टी०  नामक  अपने  कार्यक्रम  के  अन्तर्गेत  उचित  लागत  पर  बढ़िया
 क्वालिटी  की  वस्तुओं  का  उत्पादन  करने  के  उद्देश्य  से  उच्चयोग  को  थोक  मात्रा  में  आवश्यक

 सामग्रियों  की  आपूर्ति  करके  और  साथ-साथ  आवश्यक  प्रौद्योगिकी  उपलब्ध  कराके  सहावता
 प्रदान  करेगा  ।  आशा  की  जाती  है  कि  इस  योजना  के  अन्तर्गत  विसिभित  रंगीन  दूरदर्शन
 सेट  बाजार  में  इस  समय  बेचे  जा  रहे  रंगीन  दूरदर्शन  सेटों  की  कीमतों  से  कम  कीमत  पर

 उपलब्ध  होंगे  ।

 (९)  ई०  टी०  एच्ड  टी०  रंवीन  दूरदर्शन  के  विभिलल  विनिर्माताओं  को  पर्याप्स  भाज्रा  में

 रंगीन  पिक्चर  ट्यूबों  की  आपूर्ति  क  रेया  ।

 आशा  की  जाती  हैकि  उपयुक्त  कदम  उठाए  जाने  के  फलस्वरूप  तथा  बाजार  में

 पड़ने  वाले  प्रभाव  के  कारण  रंगीन  दूरदर्शन  सेट  उपभोक्ताओं  को  उचित  मूल्य  पर  उपलब्ध  होने
 लगेंगे  ।

 "

 दिनांक  18  1983  को  संसद  में  की  गई  धोषणा  के  अनुसार  सीमा-शुल्क
 नीचे  दिए  अनुसार  घटाया  गया

 (i)  आयातित  संघटक-पुर्जों  जैसे  कि  रंगीन  दूरदर्शन  एकीकृत
 संघारित्रों  आदि  पर  लगने  बाला  सीमा-शुल्क  158  प्रतिशत  से  चटाकर  75  प्रतिशत
 कर  दिया  गया  है  ।

 (५)  रंगीन  दूरदर्शन  रिसीबरों  के  विनिर्माण  के  लिए  आवश्यक  पू  जीमत  उपस्करों  पर  समने
 वाला  सीमा-शुल्क  35  प्रतिशत  से  धटाकर  25  प्रतिशत  कर  दिया  गया  इसके

 51  तक  के  पर्दे  के  आकार  बाले  रंगीन  टूरदक्शंत  रिसीबर  सेटों  पर  लगने  बाला

 शुल्क  25  प्रतिशत  (+59८  से  घटाकर  15  प्रतिशत  कर  दिया  गया

 इलेक्ट्रॉनिक्स  ट्रेंड  एण्ड  टेकनोलाजी  डेवलपमेंट  कारपोरेशन  द्वारा  मिम्नलिखित
 कम्पनियों  से  रंगीन  पिक्चर  ट्यूबों  का  आयात  किया  गया

 (7)  मैसर्स  दक्षिण

 (ii)  मैस  हालैण्ड/ताईवान;

 (iii)  मैससे

 (४)  मैसस  फ्रांस/इटली;

 (२)  मैससे  आई०  टी०  पश्चिम  तथा

 (४)  मैसरस  गोल्ड  कोरिया  ।

 1983  से  अब  तक  कुल  15,97,000  रंगीन  पिक्कर  टूयूबों  के लिए  अनुबंध
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 किया  गया  है  जिस  पर  लगने  वाली  विदेशी  मुद्दा  का  मूल्य  लमभग  9.60  करोड़  अमरीकी  डालर

 रंगीन  दूरदर्शन  सेटों  के  संयोजक  के  लिए  ई०  टी०  एण्ड  टी०  द्वारा  किसी  भी  रंगीन  दूरदर्शन
 किट  का  आयात  नहीं  किया  जा  रहा  है  ।

 आजा  की  जाती  है  कि  रंगीन  पिक्चर  ट्यूबों  का  स्वदेश  में  ही  विनिर्माण  वर्ष  1987
 के  अन्त  से  पूर्व  ही  शुरू  हो

 असम  में  तेल  क्षेत्रों  से  प्रदूषण

 *+  भरी  मुहम्भद  महफूल  अली  खां  :  गया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  असम  के  तेस  क्षंत्रों  से  होने  वाले  प्रदूषण  में  भम्भीर  रूप  से
 वृद्धि  के  बारे  में

 दिनांक  28  1985  के  टाइम्सਂ  में  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  सरकार  का

 ध्यान  दिलाया  गया  और

 यदि  तो  सरकार  ने  इस  बारे  में  क्या  उपाय  किए  हैं  ?

 भ्रद्तान  मंत्री  राजीय  :  हां  ।

 आयल  इण्डिया  सिमिटेड  में  काम  करने  का  संवृत  तंत्र  है  जिससे

 प्रदूषण  की  समस्‍यायें  उत्पन्न  नहीं  तेल  एवं  प्राकृतिक  गैस  आयोग  ने  1984  से

 खकबा  में  एक  निस्सरण  उपचार  संयंत्र  की  स्थापना  की  दूसरा  संयंत्र  उनके  सद्रसागर  तेल  क्षेत्र

 में  स्थापित  किया  जा  रहा  है  ।

 भारत  पर्यटन  जिकास  निमल  के  होटलों  में  कम  लोगों  का  ठहरना

 °110.  भी  कमल  माल  :  क्‍या  पर्यटन  और  तासर  बिसानन  संत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि
 हे

 क्‍या  चालू  वित्तीय  वर्ष  में  भारत  पर्यटल  विकास  निगम  के  होटलों  में  ठहरने  वाले

 व्यक्तियों  की  संख्या  काफी  कम  रही

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण

 क्‍या  सरकार  हारा  बलसाए  जाने  बाले  होटलों  के  रख-रखाव  ओर  सेवा  में  बहुत  कुछ

 सुधार  की  गुंजाइश  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  कया  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 प्रधान  संतज्री  राजीथ  :  भारत  में  आई०  टी०  डी०  सी०  द्वारा  चलाए  जा

 रहे  24  होटलों  में  1984  से  1985  की  अवधि  13  होटलों  ने  पिछले  वर्ष
 की  समामुरूप  अवधि  की  तुलना  में  अपनी  आकुर्पेसी  को  बनाए  रखा  है/सुधारा  केवल  9

 होटलों  ने  आकुर्पेंसी  में  कमी  दर्शाई  शेष  2  होटलों  में  होटल  जनपथ  का  वर्ष  की  अधिकांश

 अवधि  में  नवीकरण  किया  जाता  और  अशोक  यात्री  निवास  की  कक्ष-क्षमता  में  काफी  वृद्धि

 हुई  |  इन  दो  होटलों  की  आकुर्पेसी  पिछले  बर्ण  के  आंकडों  के  साथ  तुलनीय  नहीं  है  ।
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 9  प्रभावित  होटलों  में  से  3  होटल  नई  दिल्‍ली  और  1  होटल  बंगलौर  में  स्थित

 इन  4  होटलों  में  आाकुपेंसी  में  गिरावट  का  प्रमुख  कारण  हम  2  शहरों  में  होटल-क्षमता  के  सुथम  में
 अतिरेक  होना  शेष  5  होटलों  जिनकी  स्थितियां  केवल  संबर्धनात्मक  कारणों  से
 निर्धारित  को  गई  आकुपेंसी  में  हो  जाने  के  कारण  1984  में  समग्र  रूप  से  पर्यटक

 यातायात  में  बिरावट  आना  था  ।

 नहीं  ।  सभी  होटलों  में  सेवा  ओर  रख-रखाव  में  सुधार  करना

 एक  सतत  प्रक्रिया  ओढ़  इस  संबंध  में  अआई०  टी०  डी०  सी०  और  सरकार  दोनों  के  ह्वारा  सतत

 आधार  पर  मॉनिर्टरिंग  की  जाती  है  ।

 खोल  के  स्टेडियमों  और  उपकरणों  का  नियभित  प्रयोग

 $111.  श्री  के०  रामम्ति  :  क्‍या  युवा  कार्य  और  खेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 नई  दिल्‍ली  में  आयोजित  एशियाई  खेलों  के  लिए  मि्मित  विधिन्त  प्टेडियमों  और

 अन्य  खेल  क्षेत्रों  का  एशियाई  खेलों  के  समापन  के  बाद  से  आज  तक  किस  प्रकार  उपयोग  किया

 जा  रहा  है

 एलियाई  खेलों  के लिए  आवातित  मुल्यवान  खेल  उपकरणों  और  मशीनरी  की  सुरक्षा
 के  लिए  क्‍या  कार्यवाही  की  गई

 क्या  नई  दिल्‍ली  में  इस  प्रकार  के  स्टेडिवलों  ओर  खेल  के  क्षत्रों  क ेनियमित  और

 लगातार  प्रयोग  के  लिए  कोई  ठोस  योजना  तैयार  की  मई  ओर

 वदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?.

 युवा  कार्य  और  खेल  जिभान  में  राज्य  मंत्री  आर०  के०  जब्यगा  :  से

 दिल्ली  में  हुए  एशियाई  खेलों  के  लिए  निर्मित  विभिन्‍न  स्टेडियम  तथा  अन्य  लेल  क्षेत्र

 खेलों  के आयोजन  मुड्य  तीर  पर  खेस  प्रतियोगिताओं  के  चैलों  में  प्रशिक्षण  और  कुछ
 स्टेडियमों  के  मामले  में  खिलाड़ियों  को  रियायती  दर  पर  रिहायशी  आबास  प्रदान  करने  के  लिए
 भी  प्रयोग  किए  गए  एशियाई  खेलों  क ेलिए  आयातित  खेल  उपस्कर  और  सफतीयी

 योग्यता  प्राप्त  कर्मचारियों  द्वारा  उचित  ढंग  से  सुरक्षित  रखी  गई  है  ।

 भारतीय  लेस  जो  एशियाई  लेलों  के  लिए  निर्मित  स्टेडियमों  के  उपयोग  से
 सम्बन्धित  वह  सम्बन्धित  राष्ट्रीय  खेल  संघों

 के  सहयोग  से  उनका  प्रयोग  पहले  ही  सुनिश्चित
 कर  रहा  खेल  प्रतियोगिताएं  तथा  प्रशिक्षण  शिविरों  के  आयोजन  के  लिए  स्टेडियमों  का  अधिक
 से  अधिक  प्रयोग  करते  को  ध्यान  में  रखकर  प्राधिकरण  ने  एक  योजना  जारी  की  जिसके  अंतर्मंत

 द्वार  राशि  के  बिना  खेल  प्रतियोगिताएं  आयोजित  करने  के  लिए  भागोजकों  से  कोई  शुल्क  नहीं
 खिया  जाता  ।  आयोजकों  हारा  कभी  द्वार  राशि  ली  भी  जाती  है  तो  भी  भारतीय  खेल  प्राप्रिकरण

 को  उनके  द्वारा  दिए  जाने  वाला  किराया  साधारण

 24
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 आाषानी  वर्यटकों  के  लिए  ओड़  धर्म  से  संबंधित  स्थानों  को  विशेष  यात्राएं

 %1 12.  झीमती  किशोरी  सिह  :  क्या  पर्यटन  और  नागर  विभानन  समंत्रो  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 कया  जापानी  पर्यटकों  के  लिए  ऐसी  विशेष  यात्राएं  आयोजित  की  जा  रही  हैं  जिनमें
 देश  में  बौद्ध  धर्म  से  संबंधित  स्थानों  को  भी  शामिल  किया  गया  और

 क्‍या  जापामी  पर्यटकों  ने  इन  यात्राओं  के  प्रति  अच्छी  रुचि  दिखाई  है  ?

 ब्रधात  मंत्री  राजीब  ओर  भारत  पर्यटन  विकास  निगम
 जलारतीय  रेलवे  के  सहयोग  विशेष  रूप  से  प्रभालित  इण्डियन  रोवरਂ  नामक

 आरामदेह
 बातानुकूलित  रेल-बाड़ी  का  प्रयोग  करते  जो  कलकत्ता-नालंदा-राजगी  र-बोछगया-सा
 कुशीनगर  और  लुम्बिनी  को  कवर  करती  एक-मुश्त  दौरों  का  आयोजन
 किया

 विभिन्‍न  वाज्ञा-अभिकर्ता  ओर  याज्रा-प्रचालक  भी  जापानी  पर्यटकों  के  लिए  भारत  में
 बोद  अभिरुचि  के  स्थानों  कीयात्रा  के  लिए  विशेष  एक-मुश्त  दौरों  का  आयोजन
 करते  हैं  ।

 जारत-ईरान  संयुक्त  आयोन  की  बेठक

 *|  |3.  प्रो०  रामकृत्ण  भोरे  :  क्‍या  विदेक्ष  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  1984  में  भारत-ईरान  संयुक्त  आयोग  की  बैठक  हुई  ओर

 यदि  तो  उसके  क्‍या  परिभााम  निकले  ?

 प्रधान  मंत्री  राजीय  :  जी  हां  ।

 दोनों  पक्ष  इस  बात  पर  सहमत  हुए  कि  कोंसली

 सूचना  ओर  शिक्षा  जैसे  विधिनन  क्षत्रों  में  वे  द्विपक्षीय  सहयोग  को  मजबूत  करेंगे  ।

 ट्राइजल  नेहानल  बालंटिकर्स  की  आतंकथादो  गतिविधियां

 +*]14.  भ्रौ  आजन्य  सिह  :  क्‍या  सृह  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  तथाकलित  ट्राइवस  नेशनल  बालंटियर्स  ने  हाल  के  महीनों  में  अपनी  आतंकवादी

 गतिविधियां  आरम्भ  कर  दी

 यदि  तो  पिछले  तीन  महीनों  के  दौरान  कितनी  आतंकवादी  घटनाएं  हुई  हैं  तथा
 उनका  ब्योरा  क्‍या

 क्‍या  इन  गतिविधियों  में  किसी  अन्य  देश  का  हाथ  होने  का  पता  लगा  और

 यदि  तो  तत्सम्यन्प्री  ब्यौरा  क्‍या  है  ?
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 गृह  मंत्रों  एस०  बी०  :  त्रिपुरा  नेशनल  शवालंटियर्स  एन०

 हाल  के  महीनों  में  अपनी  अतंकवादी  ग्रतिविधियों  में  लगे  रहे

 पिछले  तीन  महीनों  के  दौरान  हुई  घटनाओं  की  संख्या  17  घटनाओं  का  ब्यौरा

 संलम्न  विवरण  में  दिया  गया  है  ।

 और  उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  ज़िपुरा  नेशनल  बासंटिमर्स  संघ  के  बंगलादेश  के

 चिट्टगोंग  हिल  ट्रकों  के भीतर  के  ठिकानों  से  कार्यवाही  कर  रहे  बंगलादेश  में  उनके  प्रशिक्षित

 किए  जाने  के  भी  समाचार  बंगलादेश  सरकार  के  साथ  इस  मामले  धर  बार-बार  बातचीत  की

 यई  ।  परन्तु  बंगलादेश  सरकार  ने  इस  बात  से  इन्कार  किया  है  कि  टी०  एन०  वी०  ने  बंगलादेश
 में  अपने  ठिकाने  बनाए  हैं  अथवा  यह  संगठन  प्रशिक्षण  प्राप्त  कर  रहा  है  अथवा  वहां  की  सरकार  से
 किसी  अन्य  प्रकार  की  मदद  मिल  रही

 वा

 विधरण

 wo  सं  तारीख  और  मारे  गए  व्यक्तियों  की  संटया  संक्षिप्त  ब्यौरा

 ए०  एफ०  नागरिक

 पुलिस

 1  दस  3  4  $
 ्ः

 1.  8.1.85  --  6  6  बंगाली  मलदूर  मारे  गए  जब  के  घास
 उत्तरी  त्रिपुरा  काटने  बन  में  गए  थे  ।

 2.  12-1-85,  धाना  --  —  टी०  एम०  वी०  उस्रवादियों  ने  6  गैर
 दक्षिण  त्रिपुरा  आदिवासियों  पर  आक्रमण

 उग्र  वादी  उनसे  13,000  रुपए  भी  छीन
 कर  ले  गए  ।

 3.  4-1-84,  —  --  कोशम्बों  व्यापारियों  से  उम्र  बादियों  मे
 थामा  दक्षिण  त्रिपुरा  600  ₹०  और  हाथ  की  छड़ी  छीनी  |

 4.  21-1-85,  रामबली  --  ।  टी०  एन०  बी०  उप्र  बादियों  के  एक  मिरोह
 थाना  उत्तर  त्रिपुरा  ने  रामदली  प्राम  श्रधान  की  हत्या *

 की  और  उसके  लड़के  पर  आकर  मण
 किया  ।  700  द०  नकद  ओर  भांदी  के

 ge  कुछ  जेवर  भी  छीने  ।

 5.  19-1-85,  —
 _

 —  टी०  एन०  थी०  उम्र  बादियों  और  कैसा
 थाना  राम  रींग  में  पैहारींग  से  300  २०  छीने

 उत्तर  त्रिपुरा  और  15-2-85  से  पहले  और  घन  की
 मी  मांग  अन्यथा  उनके  परिवार  के
 सदस्यों  की  हत्या  कर  दी  श्राएनी  ।
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 6.  22-1-85,  थाना  -+  1  मभूतपूर्व  ग्राम  सभा  जो  जी०  एम०
 दक्षिण  त्रिपुरा  पी०  पी०  का  सक्रिय  सदस्य

 की  हत्या  की  गई  ।

 7.  5-2-85  मणष्डई  के  --  2  टी०  एन०  वी०  उद्रवादियों  ने  राशिराम॑

 थाना  जिरानिया  पश्चिम  देव  बर्मा  प्री०

 जिपुरा  के  मकान  पर  छापा  मारा  और  उसे  वहां

 हि
 न  पाकर  उन्होंने  एक  मजदूर  को  गोली

 से  उड़ा  दिया  और  दो  अन्य  को  घायल

 क्र  घायतलों  में  से  एक  की  बाद

 में  जख्मों  के कारण  मृत्यु  झे  यई  ।

 8.  5-2-85,  भींगगुडासबाड़ी  न  --  उद्रवादियों  ने  15,000  रुपये  की  रकम

 और  चरगारिया  गांव  थाना  जबरदस्ती  इकट्टी  की/लूटी  ।

 पश्चिम  जिपुरा

 9...  7-2-85,  थाना  I  2  आदिवासी  उम्रवादियों  ने  उस  मकान  पर

 दक्षिण  छापा  मारा  जिसमें  बिनानदा  जमातिया

 अपने  7  साथियों  के  साथ  सो  रहा

 कृषिया  कुमार  जमातिया  नामक  एक
 व्यक्ति  का  शव  बरामद  किया

 भूतपूर्व  आई०  टी०  पी०  एल०
 ओ  ०  बिनानदा  जमातिया  का  शव  पास  के

 जंगल  से  बरामद  किया  गया

 “10.  14-2-85  बरकाथल  के  ,
 --  --  कंन्द्रीय  रिजय  पुलिस  बल  के  साथ  मुठभेड़

 थाना  में  एक  आदिवासी  उप्रवादी  मारा  गया

 पश्चिम  त्रिपुरा
 और  केन्द्रीय  रिजर्व  पुलिस  बल  द्वारा

 .  उसके  हथियार  बरामद  किए  ।

 11.  23-2-85,  कच्चन  —  2  एक  फोरेस्टर  सहित  2  व्यक्ति  मारे  गए

 थाना  उत्तर  जब  सशस्त्र  उग्र  वादी  आदिवासियों  के

 त्रिपुरा  गिरोह  (20-25)  ने  उस  स्थान  पर  छापा

 मारा  ।

 12:  21/22-2-85,  बेवलबाही
 ...  ---  संदिग्ध  टी०  एन०  वी०  उग्रवादियों  ने

 प्राथमिक  स्वास्थ्य  स्वास्थ्य  कंन्द्र  के  डाक्टरों  और  नर्स का
 .

 खोजे  पश्चिम  ज़िपुरा  अपहरण  किया  ।

 13.  1-3-85,  --  2  आदिवासी  उप्रवादियों  ने
 दो चकमाओं  का

 थाना  उत्तर  त्रिपुरा  अपहरण  किया  और  उनके  सिर  काट
 दिए  ।

 27
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 14.  3-3-85,  कौरियाचेरा  --  ।  गैर-आदिवासी  साकूंकार  का  अपहरण
 थाना  उत्तर  त्रिपुरा  किया  गया  और  उसका  शव  बरामद  किया

 गया  जिस  पर  बहुत  से  बाव  थे  ।/

 15.  7-3-85,  थाना  --  —  सशस्त्र  आदिवासी  उम्र  वांदियों  ने

 पश्चिम  त्रिपुरा  समर्पण  करने  वाले  एक  उद्मवादी  के

 मकान  पर  छापा  मारा  और  उसकी  ओर

 7/8  राउंड  योलियां  परन्तु  वह
 चायल  होने  से  बच

 16.  7-3-85,  थाना  --  --  सशस्त्र  आदिवासी  उस्रवादियों  ने

 पश्चिम  त्रिपुरा  बृजमोहन  देव  जो  टी०  एन०  बी०

 के  नाम  से  क्षेत्र  में  धन  इकट्ठा  कर  रहा
 का  अपहरण  किया  ।

 17.  8-3-85,  थाना  न  --  आदिवासी  उच्र  बादियों  ने  थाती  बस  रोकी

 पश्चिम  त्रिपुरा  और  यात्रियों  को  लूटा  ।  एक  गर्भवती

 महिला  और  एकं  लड़का  (10)  अध्मी

 हुए  ।

 ज्म्््््कग्ग्फ्ज
 युवा  वर्चਂ  के  दौरान  विदेशी  पर्यटकों  को  लुविधाएं

 *116,  शी  छीत्‌  भाई  गामित  :  क्या  पर्यटन  और  सागर  विमानन  संत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि

 क्‍या  पर्यटन  विभाग  ने  चालू  युवा  वर्षਂ  के  दोरान  विदेशों  पर्वटकों  को

 आकर्षित  करने  के  लिए  रियायती  दरों  पर  माबास  तथा  अम्य  कुछ  सुविधाएं  देने  संबंधी  कुछ
 योजनाओं  की  धोषणा  की  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  ?

 प्रधान  संत्री  राजोब  :  और  विभाग  द्वारा  एक  राष्ट्रीय  युवा  उत्सव

 और  धार  क्षेत्रीय  युवा  उत्सवों  क॑  आयोजन  के  प्रस्ताव  पर  विचार  किया  जा  रहा  इनका
 आयोजन  राज्य/संघ  शासित  क्षेत्र  कौ  सरकारों  और  भारतीय  युवा  होस्टल  संध  के  सहयोग  से  किया

 जाएगा  ।  उनर्युक्त  उत्सवों  में  भाग  लेने  के  लिए  देश  भर  से  युवाओं  को  आमंत्रित  किया

 राष्ट्रीय  युवा  उत्सव  में  भाग  लेने  के  लिए  विदेशों  से  युबाओं  को  आमंत्रित  किया  जाएगा  ।

 अन्तर्राष्ट्रीय  युवा  वर्ष  के  दौरान  जआाई०  टी०  डी०  सी०  यंग  एक्सप्लोरर्स  ट्रंबल
 प्लानਂ  प्रस्तुत  कर  रही  है  जो  कि  एक  पैकेज  टूअर  है  जो  कि  प्रतिदिम  प्रति  व्यक्ति  10  यू०  एस०
 डालर  की  दर  पर  उपलब्ध  है  जिसमें  आवास  भौर  ब्रेक  फास्ट  शामिल  यह  15  सदाशयी

 छांत्रों  (30  वर्ष  से  कम  की  आयु  के  समूहों  के  लिए  है  जिसके  अस्तर्गत  अध्यापक  को

 पत्ति  सहित  कम्पलीमेंटरी  सुविधा  देने  की  व्यवस्था

 श्र  *
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 0808...  विविध  —  —  ि  ——<$<$<—<—<——a इंडियन एयरलाइन्स ने भी भारत की यात्रा करमे वाले विदेशी पर्यटकों और  क्‍कनकक

 इंडियन  एयरलाइन्स  ने  भी  भारत  की  यात्रा  करने  वाले  विदेशी  पर्यटकों  और  विदेशों  में

 रहने  वाले  भारतीय  मूल  के  निवासियों  के  लिए  रियायती  किराए  प्रारम्भ  किए  इस  स्कीम  के
 अधीन  एक  पर्यटक  कंवल  200  यू०  एस०  डालर  की  कीमत  चुका  कर  पूर्वी  या
 उत्तरी  इन  चार  क्षेत्रों  में  स ेकिसी  भी  एक  क्षेत्र  में  कई  स्थानों  की  7  दिन  के  लिए
 इंडियन  एयर  लाइन्स  द्वारा  यात्रा  कर  सकता  है  ।

 एयर  पर्यटन  विभाग  गौर  भारतीय  युवा  होस्टल  संघ  के  सहयोग  से  पैदल  भ्रमण
 कार्यक्रम  का  भी  आयोजन  कर  रहा  ये  सभी  व्यक्तिगत  सदस्यों  तथा  अन्तर्राष्ट्रीय

 युवा  होस्टल  महासंघ  यूथ  होस्टल  के  सदस्य-संघों  और  इसी  तरह  के  अन्य
 क्लबों  तथा  संगठनों  के  समूहों  के  लिए  है  ।

 सिक्किम  सरकार  ने  भी  मार्च/अग्रैल  और  मई/जून,  1985  के  दौरान  पैदल-भ्रमण
 का  आयोजन  किया  है  जो  विदेशी  और  साथ  ही  साथ  स्वदेशी  पर्यटकों  के  लिए

 |

 *117.  ]7.  हरी  सो०  माधव  रेड्डो  :  क्‍या  संस्कृति  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 स्वतंत्रता  सेनानियों  का  स्मारक  तथा  पुस्तकालय

 क्या  बहुत  से  संसद  सदस्य  तभा  रास्ट्रीय  नेता  उन  स्वतंत्रता  सेनानियों  की  यादगार

 जो  अंडमान  तथा  निकोबार  द्वीप  समूह  स्थित  जेलों  में  रखे  गये  एक  स्मारक  तथा  एक

 पुस्तकालय  बनाने  के  लिए  पत्र  लिखते  रहे  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  काफी  समय  से  विचाराधीन  इन  सुझावों  को  अब  कार्यान्वित  किया  जा  रहा
 और

 क्या  सरकार  देश  के  सभी  स्वतंत्रता  सेनानियों  के  फोटोग्राफ  सहित  जेलबार  एक

 उपयुक्त  प्रकाशन  निकालेगी  ?

 कार्मिक  तथा  प्रशासनिक  सुधार  ओर  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  मंत्री  के०  पी०  सिह
 :  स्वतंत्रता  संप्रामियों  के  सम्मान  में  पोर्ट  ब्लेयर  में  एक  संग्रहालय  तथा

 पुस्तकालय  स्थापित  करने  के  लिये  अनुरोध  प्राप्त  हुए  अनुरोध  प्राप्त  होने  पर  इनकी  जांच
 स्थानीय  प्रशासन  द्वारा  की  जाती  है  ।

 सेल्यूलर  जेल  के  पहले  ही  एक  राष्ट्रीय  स्मारक  के  रूप  में  परिवर्तित  कर  दिया  गया

 प्रशाससिक  ब्लाक  एक  संग्रहालय  के  रूप  में  परिरक्षित  स्वतंत्रता  संग्रामियों  के  फोटो  तथा

 अन्य  सामग्री  संग्रहालय  में  पहले  ही  प्रदर्शित  की  गई  ऐतिहासिक  महत्व  की  सामग्री  प्राप्त

 करने  तथा  पुस्तकालय  स्थापित  करने  का  कार्य  प्रगति  पर

 भारतीय  स्वतन्त्रता  संग्राामियों  के  ब्योरे  देते  हुए  अनेक  सरकारी  प्रकाशन  समय-समय

 पर  प्रकाशित  किये  गए  हैं  ॥

 व

 प्रकाशन  के  सम्बन्ध  में  राज्यों  को  भेजे  गये  प्रस्ताव

 #118.  भी  बौ०  बी०  देसाई  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  का  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  केन्दीय  सरकार  ने  स्वच्छ  और  कुशल  प्रशासन  सुनिश्चित  करते  हेतु  सरकारी

 "29
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 -  संत्र  को  सुचारु  बनाने  के  लिए  सभी  राज्य  सरकारों  को  प्रस्ताव  भेजे

 यदि  तो  राज्य  सरकारों  को  क्‍या  प्रस्ताव  भेजे  भमए  हैं  और  कितनी  राज्य

 सरकारों  ने  प्रस्तावों  का  उत्तर  दिया  और

 इस  सम्बस्ध  में  कंन्द्र  सरकार  ने  क्‍या  कार्यवाही  की  है  ?

 प्रधान  मन्त्रौ  राजोब  :  से  सरकारी  तंत्र  को  सुचारु  बमाने  के  उपायों

 पर  विचार-विमर्श  करने  के  लिए  मुख्य  सचिवों  का  एक  सम्मेलन  बुलाया  गया  था  ताकि  स्वच्छ

 सथा  दक्ष  प्रशासन  की  व्यवस्था  को  जा  इस  सम्मेलन  में  जिन  उपायों  पर  विचार  किया

 उसमें  प्रशासन  को  सुचारु  वस्तुएं  तथा  सेवाएं  जुटाने  में  स्िकायतों  को  दूर  करने  की

 कार्मिक  प्रबन्ध  प्रशिक्षण  की  कार्यालयों  का

 नियमों  तथा  कार्य  विधियों  का  विशेष  रूप  से  जिनसे  लोग  प्रभावित  होते
 प्रत्यायोजन  तथा  विडेन्द्री>रण  शामिल  राज्य  सरकारों  से  अनुरोध  किया  गया  है  कि  वे  सम्मेलन

 में  लिए  गए  निष्कर्यों  को  समयबद्ध  आधार  पर  कार्यान्वित  करें  ।  इस  सम्बन्ध  में  अनुवर्ती  कारंबाई

 की  जा  रही  है  ॥
 है

 ./

 अस्तर्राष्ट्रीय  युवा  बर्ण  के  दोरान  ग्रामीण  शुबकों  के  लिए  कार्य कम

 *119.  ]9.  क्री  दिलोप  सिंह  भूरिया  :  कया  युवा  कार्य  और  छोल  भ्रंजी  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 न  क्‍या  अन्तर्राष्ट्रीय  युवा  वर्ष  के  आयोजन  हेतु  सरकार  ने  कोई  राशि  आवंटित

 की

 यदि  तो  कितनी  राशि  आवंटित  की

 क्या  अन्तर्राष्ट्रीय  युवा  वर्ष  के  आयोजन  में  ग्रामीण  शुवकों  के  लिए  कोई  विशेष

 योजनाएं  अथवा  कार्यक्रम  तैयार  किए  गए

 यदि  तो  उनका  स्वरूप  ओर  मुख्य  बातें  क्‍या

 (६)  क्या  अस्तर्राष्ट्रीय  युवा  एक्सचेंज  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  विदेश  भेजने  के  लिए  भ्रामीण

 क्षेत्रों  स युवाओं  का  विशेष  रूप  से  जयन  किया  जाएगा  और/अथवा  इस  प्रकार  का  कोई  युषा
 एक्सचेंज  कार्यक्रम  भी  तैयार  किया  गया  ओर

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 युवा  कार्य  और  छल  विभाग  में  राज्य  मंत्री  आर०  के०  जयचला  से

 युवा  कार्य  और  खेल  विभाग  ने  1984-85  में  10  लाख  रुपये  की  राशि  अग्रबंटित  की  थी  और

 उसका  1985-86  के

 के

 केवल  1985  को  युवा  वर्ष  के  रूप  में  मानने  के लिए  50  लाख  रुपये

 के  आबंटन  का  प्रस्ताव  यह  1984-85  के  दौरान  युवा  कार्यक्रमों  पर  लगभग  14

 करोड़  रुपये  के  प्रत्याशित  ख्ब  और  ऐसे  जो  अन्तर्राष्ट्रीय  युवा  वर्ष  को  ध्यान  में  रखकर

 ३0
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 अमन

 बढ़ाए  गए  के  लिए  वर्ष  1985-86  में  प्रस्तावित  लगभग  17.5  करोड़  रुपये  के  आबंटन  से
 अतिरिश्त

 ग्रामीण  युवा  वर्ष  क ेलिए  विशेष  कार्यक्रम  प्रारम्भ  किए  गए  हैं  और  जारी  अन्य
 बातों  के  साथ-साथ  कुछ  महत्वधूर्ण  निम्नलिखित  कार्यक्रम  शामिल  जिलों  में  युवा  लोगों
 की  रुचि  के  लिए  राष्ट्रीय  युवा  संगोष्ठियां  और  सेमिनार  तथा  प्रदर्शनियों  का  देश  के
 विभिन्‍न  भागों  में  राष्ट्रीय  एकीकरण  शिविरों  का  सारे  देश  में  राष्ट्रीय  युवा  दिवस  और

 राष्ट्रीय  युवा  सप्ताह  मनाना  जिसमें  विशेष  कार्य  वक्‍तृत्व  कला  निबंध
 और  ड्राइंग  सांस्कृतिक  और  लेल  कार्य  जैसे  कार्ययलाप  सम्मिलित  ग्रामीण  युवकों
 द्वारा  तैयार  की  गई  दस्तकारी  की  वस्तुओं  की  प्रदर्शनियों  में  ग्रामीण  जीवन  के  विभिन्‍न  पहलुओं
 को  प्रदर्शित  करने  के  लिए  स्थानीय  युवा  समारोहों  का  ग्रामीण  खेल  प्रतियोगिताएं  और

 समारोह  आयोजित  साम्प्रदायिकता  इत्यादि  जैसी  सामाजिक  कुरीतियों  के
 विरुद्ध  तथा  भारतीयता  में  धर्म  एकता  इत्यादि  जैसी  राष्ट्रीय
 मान्य  मूल्यों  की  ओर  जागरूकता  पैदा  करने  पर  लक्षित  नए  व्यवसायिक  प्रशिक्षण

 कार्यक्र  मों  को  लागू  स्वच्छता  अभियान  इत्यादि  द्वारा  पर्यावरण  की  सुरक्षा  तथा

 युवा  वर्ग  की  मंडलियों  को  विशेष  रेलवे  रियायत  बौर  सातवीं  पंचवर्षोाय  यह्लना  के
 दौरान  युवा  कार्यक्रम  को  और  आगे  बढ़ाने  के  लिए  ग्रामीण  युवा  क्लब  बौर  नेहरू  युवक  केन्द्र

 आन्दोलन  ऐसे  सभी  जिलों  में  जहां  वे  पहले  नहीं  खोल  कर  सुदृढ़  करना  शामिल  है  ।

 सांस्कृतिक  आदान-प्रदान  कार्यक्रमों  के  अन्तगंत  छोटे  युवा  शिष्टमंडल  विचारों  के

 प्रदान
 के

 और  अनुभव  के  लिए  विदेश  में  भेजे  जाते  ऐसे  कार्यक्र  मों  के  अन्तगंत  हाल  ही
 में  युवा

 शिष्ट-मंडलों  को  बहरीन  और  हंंगरी  भेजा  गया  ऐसे  शिष्टमंडलों  में  शामिल  करने  के

 लिए  चयन  करते  समय  प्र।मीण  क्षेत्रों  में  युवा  वर्ग  पर  यथा  ध्यान  दिया  गया  है  ।

 मक्सलथादियों  को  गतिविधियां

 20,  श्री  बिलास  मुस्तेमबार  :  कया  गृह  संत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  हस  समय  नकक्‍्सलवादी  कहां-कहां  सक्रिय  रूप  से  कार्य  कर  रहे

 क्‍या  सरकार  को  जानकारी  है  कि  महाराष्ट्र  के गड़चिरोली  जिले  में  भी  नक्सलवादी
 काफी  सक्रिय  हैं  और  उनकी  संझुया  तेजी  से  बढ़ती  जा  रही  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  तथा  वहां  पर  नक्सलवादियों  की  गतिविधियों  को
 रोकने  के  लिये  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?  द्

 गृह  मंत्री  एस०  थी०  :  से  आन्प्र  प्रदेश  के  करीम

 खम्माम  और  निजामाबाद  जिलों  और  बिहार  के  नालंदा

 तथा  औरंगाबाद  जिलों  और  महाराष्ट्र  के  गढ़चिरौली  जिले  में  भिन्‍न-भिन्‍न  नक्सलवादी  दल  सक्रिय

 रूप  से  कार्य  कर  रहे  पश्चिम  तमिश्ननाडु  और  मध्य  प्रदेश  के  कुछ  क्षेत्रों

 में
 भी  नक्सलवादियों  की  गतिविधियां  ध्यान  में  आई  हैं  ।

 2.  महाराष्ट्र  सरकार  से  प्राप्त  सूचना  के  अनुसार  नक्सलवादी  घने  आदिवासियों
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 पी  पिछड़ी  हुई  आर्थिक  और  सामाजिक  स्थितियों  और  राज्य  के  गढ़चिरौजी  जिले  में  संचार

 सुविधाओं  की  कमो  का  लाभ  उठा  रहे  नक्सलबादियों  की  गतिविधियों  को  रोकने  के  लिए
 राज्य  सरकार  द्वारा  निम्नलिखित  कदम  उठाए  वए  हैं  :--

 गढ़जिरोली  जिले  के  विभिन्न  स्थातों  पर  राज्य  रिजयं  पुलिस  बल  की  दुकड़ियां  तैनात

 की  मई  ।
 ह

 क्षेत्र  में  नये  थाने  और  बाहा  चोकियां  खोली  गईं  ।

 जीपों  में  पुलिस  दसों  की  गश्त  यहन  की  भई  ।

 प्रभावित  क्षेत्र  में  अनेक  वो०  एचय०  एफं०  सैट  लगाए  गए  हैं  ।

 (४)  समरया  पर  विचार-विमश्ञ  करने  के  लिए  आन्ध्र  मध्य  प्रदेश  और  उड़ीसा  के

 बरिष्ठ  पुलिस  अधिकारियों  को  अच्सर्राज्यीय  बंठकें  को  यईं  ।

 भाडिया  भाषाओं  को  जानने  वाले  प्रभावित  क्षेत्रों  के  स्थानीय

 व्यक्तियों  को  पुलिस  बांस्टेबलों  के  रूप  में  भर्ती  किया  गया  है  ।

 मिगरानी  रखने  के  लिए  संबंधित  अधिकारियों  को  फरार  नक्सलबादियों  के  फोटोग्राफ

 दिए  ओर

 ४०

 यों

 की  मतिदिश्रियों  की  मासिक/पाक्षिक  समीक्षा  भेजकर  सीमावर्ती

 राज्यों  के साथ  सम्पर्क  रखा  जाता  है  ।

 हेलीकाप्टरों  के  लिए  सरकारी  क्षेत्र  का  उच्चम

 571.  भरी  पीयूष  तिरकी  :  क्‍या  पर्यटन  और  मामर  विभानन  अंज्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  देश  के  चौतर  जलाने  हेतु  हेलीकाप्टरों  का  एक  दस्ता  प्राप्त

 करने  तथा  उसकी  देखरेख  के  लिए  सरकारी  क्षेत्र  में  एक  उच्चन  बनाने  पर  विचार  कर  रही

 यदि  तो  योजना  का  ब्यौरा  क्या

 उन  देलों  तथा  हेलीकाप्टरों  का  निर्माण  करने  बाली  कम्पनिमों  का  व्यौरा  क्‍या

 जिनसे  इस  प्रयोजन  के  लिये  हेलीकाप्टर  खरीदे  और
 ह

 दस  दस्ते  में  कुछ  कितने  हैलीकाप्टर  होगे  ?

 पर्यटन  और  नागर  विमानन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अशोक  :  कठिन

 मू-भागों  में  पाइप  लाइनों  के  अन्वेषण  तथा  निरीक्षण  सहित  पैट्रोलियम  क्षेत्रक  में  परिवहन  की

 सहायता  करने  के  प्राथमिक  उद्देश्य  से  हेलीकाप्टर  निगम  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  है  ।  इसके

 साथ-साथ  अन्य  उद्देश्य  पहाड़ी  भू-भागों  में  पर्यटक  हुथाई  अड्डों  से  शहरों  के  मध्य

 भागों  के  लिए  यात्री  परिवहन  तथा  प्राकृतिक  विपत्तियों  में  राहुत  कार्य  सरकार  ने  विस्तत
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 परियोजना  रिपोर्ट  तैयार  करने  के  लिए  एक  समिति  बनाई  थी  ।  इस  समिति  ने  दिनांक

 15-3-1985 5  को  अपनी  रिपोर्ट  दी

 से  इस  सम्बन्ध  में  अभी  योजनाएं  बनाई  जानी  हैं  ।

 हरियाणा  में  खुदाई

 572.  श्री  रेजुपद  दास  :  क्या  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  हरियाणा  पुरातत्व  भौर  संग्र  हालय  विभाभ  में  अग्रोहा  में  खुदाई  का  कार्य  फिर
 आरंभ  कर  दिया  और

 यदि  तो  इस  स्थान  की  प्राजीनता  और  इसके  अतीत  के  वैभव  को  ध्यान  में

 रखते  हुए  भारतीय  पुरातत्व  सर्वेक्षण  अपने  विशेषज्ञों  और  संसाधनों  के  साथ  इस  ऐतिहासिक  स्थल

 की  और  आगे  खुदाई  के  लिए  राज्य  को  सहयोग  देने  के  लिए  आगे  क्‍यों  नहीं  आया  है  ?

 काभिक  तथा  प्रशोश्मतिक  सुधार  और  संस्कृति  थिभागों  में  राज्य  मंत्री  के०  पौ०

 लिह  :  हां  ।

 राज्य  पुरातत्व  भारतीय  पुरातत्व  सर्वेक्षण  के  प्रशासनिक  नियंत्रण  से  बाहर
 करते  यदि  सहायता  के  लिए  कोई  विशेष  अनुरोध  प्राप्त  हो  तो  उस  पर  अनुकूल  बिचार  किया

 जाता  राज्य  पुरातत्व  हरियाणा  से  ऐसा  कोई  अनुरोध  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।

 केलीय  गमक  एथं  समत्ती  रसायन  अनुसंधान  संस्थान  सावनगर  हारा  आयोजित

 सोष्ठी  को  सिफारिशों

 574.  भरी  भानिक  रेड्डी  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  नमक  एवं  समुद्री  रसायन  अनुसंधान  भावनगर  एस०७

 आई०  आर०  द्वारा  हाल  ही  में  एक  गोष्ठी  आयोजित  की  गई

 यदि  तो  उसमें  की  मई  सिफारिशों  का  क्‍या  ब्यौरा  है  और  उनके  कार्यान्वयन  के

 लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए  और  ।

 उसमें  भाग  लेने  वालों  ओर  यात्रा  भत्ता/देनिक  आदि  सहित  उसमें  हुए  कुल
 खर्च  का  क्‍या  ब्यौरा

 विज्ञान  और  प्रोद्योगिकी  संजालय  तथा  महासागर  परमाणु  अंतरिक्ष  और

 इलेक्ट्रोलिक्स  जिसागों  में  राज्य  संज्रो  शिवराज  थो०  :  केन्द्रीय  नमक  और

 समुद्री  रपायन  अनुवध्वान  एम०  सी०  आर०  भावनगर  द्वारा

 दिनांक  10  से  12  1984  तक  जल  विलवणीकरण  पर  एक  राष्ट्रीय  सम्मेलन  आयोजित

 किया  गया

 »  विवरण  संलस्स

 (1)  बाहर  के  92  प्रतिनिधियों  और  संस्थान  के  48  वैज्ञानिकों  ने  सम्मेलन  में  भाग

 ।

 हट



 *
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 (2)  ब्यय  का  ब्यौरा  इस  प्रकार  है  :--

 (1)  उद्घाटन  5,836.50

 (2)  सम्मेलन  में  भाग  लेने  वालों  को  सम्मेलन  की  55,557.55

 सामग्री  का  विवरण

 (3)  परिवहन  6,385.22

 (4)  यात्रा/दैनिक  भत्ता  2,826.80

 (5)  सचिवालय  संबंधी  1,640.20

 (6)  क्ल्लापन  2,300.00

 (7)  मध्याह्न  भोजन/सायंकालीन  भोजन/जलपान  36,306.40

 (8)  विविध  3,172.33

 1,14,025.00

 विवरण

 सम्मेलन  में  की  गई  संस्तुतियां  :--

 (1)  तकनीकी-आधिक  कार्य  निष्पादनों  और  सामाजिक  स्वीकायंता  पर  क्षेत्रीय  आंकड़े

 प्रात्त  करने  के  बिचार  से  आंध्र  प्रदेश  के  चार  प्रभावित  राण्यों  में

 प्रदर्शन  संयंत्र  तस्काल  स्थापित  करने  की  आवश्यक्रता  है  ।

 (2)  इस  संयंत्रों  से  प्राप्त  अनुभव  पर  आधारित  बड़ी  संख्या  में  प्रदर्शन  संयंत्र  आगामी

 वित्तीय  वर्ष  में  विभिन्‍न  राज्यों  में  स्थापित  किये  जायें  ।

 (3)  सातवीं  योजना  की  अवधि  में  बढ़  शहरी  समुक््चय  और  ओद्योगिक  संकुलों
 की  आवश्यकताओं  की  पूरा  करने  के  लिये  विदेशी  प्रौद्योगिकी  पर  आधारित  बडी  क्षमता  का
 विलवणीकरण  संयंत्र  स्थापित  करना  भी  आवश्यक

 (4)  उपरोक्त  कार्यक्रम  के  सफल  कार्यान्वयन  के  लिए  विभिन्‍न  श्रेणी  के  कामिकों  का
 प्रशिक्षण  कार्यक्रम  चलाना  अति-अआवश्यक  है  जो  कि  प्रथम  चरण  में  केन्द्रीय  नमक  और  समुद्री
 रसायन  अनुसंधान  भावनगर  में  आयोजित  किया  जाना  है  ।

 जल  विलवणीकरण  से  सम्बन्धित  चुने  हुए  क्षेत्रों  में आवधिक  कायंशालाएं  आयोजित
 करनी  हैं  ।

 (5)  उद्योग  को  आगे  आना  चाहिए  और  जो  उद्योग  स्वदेशी  प्रौद्योगिकी  पर  आधारित
 फेय  कार्यों  क ेलिए  जल  विलवणीक रण  संयंत्रों  का  निर्माण  कर  रहे  उन्हें  सरकार  द्वारा  कुछ  क्कूट
 देकर  प्रोत्साहित  करना

 (6)  सम्मेलभ  इस  क्षेत्र  में  और  अधिक  अनुसंधान  और  विकास  प्रयासों  की  आवश्यकता
 महसूस  करता  है  और  संस्तुति  करता  है  कि  सातवीं  योजना  काल  में  केन्द्रीय  और  राज्य  सरकारों

 >  द्वारा  आवश्यक  वित्तीय  सहायता  दी  जाये  ।

 केनौय  ससक  ओर  समत्री  रसायन  अनुलंधान  भावनगर  हारा  इसके
 को  गई  कार्यवाही  :

 उपरांत
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 नत+++  +  ++  २  ++ क्ज्ज  हे  अप

 (1)  आंध्र  गुजरात  ओर  राजस्थान  राज्यों  में  ज्नोत  पर  उपलब्ध  खारे
 पाभी  के  विलवणीकरण  के  लिए  दो  उत्क्रम  परासरण  और  दो  विद्युत-अपोहन  संयंत्रों कौ  स्थापना
 का  कार्य  संस्थान  ने  हाथ  में  लिया

 ह
 (2)  तमिलनाड़  के  रामनाड  मंडल  में  ग्राम  मेलकोड  परमक्कुडि  में  30,000

 लिटर/प्रतिदिन  क्षमता  का  उत्क्रम  १रासरण  संयंत्र  स्थापित  किया  गया  है  और
 15  1985  से  चल  रहा  है  ।

 (3)  दूसरा  उत्क्रम  परासरण  संयंत्र  राजस्थान  के  एक  गांव  में  स्थापित  किया  जाना
 जिसे  अभी  तय  किया  जाना

 (4)  तमिलनाडु  में  रामनाथपुरम्‌  के  बाहरी  क्षेत्र  में  ग्राम  नोचीवयल  और  ग्रजरात  राज्य
 के  ब्राम  आदिशार  में  30,000  लिटर/प्रतिदिन  क्षमता  के  विद्युत  अपोहन  संयंत्र  शीघ्र  ही  लगाकि
 जाने  की  भाशा  है  ।

 (5)  आंध्र  प्रदेश  और  तमिलनाडु  में  50,000  लिटर/प्रतिदिन  क्षमता  वाले  दो  बड़े  स्तर
 के  उत्क्रम  परासरण  संयंत्र  स्थापित  करने  का  भी  प्रस्ताव  किया  गया  मद्रास  से  25  किलोमीटर
 दूर  पुतगरम  गांव  में  उत्कम  परासरण  संयंत्र  31  1985  तक  कमीशन  किए  जाने  की  आशा

 गे  जाती  है  ।

 (6)  राज्य  सरकार  द्वारा  मनोनीत  किए  गए  जन-स्वास्थ्य  और  पर्यावरण  इंजीनियरों  के
 लाभ  के  लिए  21  जनवरी  से  25  1985  तक  आवास  और  निर्माण  मंत्रालय  द्वारा
 प्रायोजित  एक  अल्पकालीन  बिलबणीकरण  प्रशिक्षण  कार्यक्रम  केन्द्रीय  नकक  और  समृद्री  रसायन
 अनुसंधान  भावनगर  द्वारा  आयोजित  किया  गया  आंध्र  ब्रदेश
 और  राजस्थान  से  आए  15  इंजीनियरों  ने  उपरोक्त  प्रशिक्षण  में  भाग  लिया  इंजीनियर
 प्रशिक्षाथियों  को  प्रमाण-पत्र  दिये  गये  थे  ।

 बहुराष्ट्रिक  कम्पनियों  के  उत्पादों  के  पर्यावरण  पर  बूरगामी  प्रभाव

 575.  ओ  एन०  डेनिस  :  क्‍या  ब्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृत  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  बाजार  में  बड़  पैकामे-पर  अपने

 उत्पाद  बेचने  वाली  बहुराष्ट्रिक  कम्पनियां  अपने  उत्पादों  पर्यावरण  पर  उनके  दूरगामी  प्रभाव
 का  विचार  किए  बिना  बेचती  हैं  और  ये  कीटनाशक  ओऔषधियां  मानव  और  अन्य  प्राणियों  के  लिए

 केवल  हानिकारक  हैं  अपितु  इनका  भूमि  की  उर्वरता  और  भूमि  की  कनस्पतियों  पर  भी  प्रतिकूल

 प्रभाव  पड़ता  है

 क्या  सरकार  यह  समझती  है  कि  रसायमों  के  लगातार  प्रयोग  के  परिणामस्वरूप

 कीटों  में  औौर  खरपतवार  पौधों  में  इन  रसायनों  के  प्रति  अवरोध  क्षमता  बढ़  जाती  है  जिसके

 परिणामस्वरूप  प्रकृति  का  संतुलन  नाजुक  हो  जाता  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  नें  क्या  कदम  उठाए  हैं  ताकि  सरकार  द्वारा

 स्थापित  किए  जाने  बालें  कीटनाशक  औषधि  अनुसंधान  और  विकास
 के

 किया  जा  सके  ?

 ह
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 पर्यावरण  और  वन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  वीर  :  कीटनाशक  ओऔषधियों  का

 प्रयोग  कीटनाशक  औषधि  1963  तथा  तहत  बनाए  गए  नियमों  के  माध्यम  से

 विनियमित  किया  जाता  कोई  भी  कीटनाशक  औषधि  चाहे  बह  बहुराष्ट्रीय  अथवा  राष्ट्रीय
 कम्पनी  की  उसके  दूरगामी  विषेले  प्रभावों  की  जांच-पड़ताल  किए  देश  में  उसके  प्रयोग  के

 लिए  पंजीकरण  नहीं  किया  जाता  है  ।

 जब  इनका  अंधाधुंध  प्रयोग  होता  है  तो  ये  प्रकृति  के  नाजुक

 संतुलन  में  गड़बड़ी  पैदा  कर  सकते  हैं  ।

 कीटनाशक  औषधि  नियंत्रण  प्राधिकरण  को  इन  रसायनों  के  विवेकशील  प्रयोग  के

 लिए  सलाह  दी  गई  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद्‌  वैज्ञानिक  एवं  औद्योगिक  अनुसंधान
 भारतीय  चिकित्सा  अनुसंधान  परिषद्‌  जैसी  विभिन्‍न  वैज्ञानिक  संस्थाओं  तथा  कुछ

 विद्यालयों  में  इन  रसायनों  के  प्रभाव  का  अध्ययन  करने  के  लिए  तथा  ऐसे  रसायनों  के  विकास  तथा

 तरीकों  के  जो  परिस्थितिकीय  रूप  से  सुरक्षित  की  भी  कोशिशें  की  जा  रही  कीटनाशक

 ओऔषधियों  के  उत्पादन  तथा  बनाने  के  लिए  और  उनके  सुरक्षित  प्रयोग  के  लिए  प्रौद्योगिकी  के

 विकास  हेतु  हिन्दुस्तान  इन्सैक्टीसाइड  जो  सरकार  का  एक  उपक्रम  द्वारा  कीटनाशक

 औषधि  अनुसंघान  तथा  विकास  केन्द्र  की  स्थापना  की  जा  रही

 पश्चिम  बंगाल  सें  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम

 576.  श्री  जायनल  अबेदिन  :  कया  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :  «»

 क्‍या  पश्चिम  बंगाल  सरकार  ने  राज्य  में  वर्ष  1985-86  में  ग्रामीण  विकास  के

 लिए  योजना  आयोग  को  कोई  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया

 यदि  तो  उक्त  प्रस्ताव  की  विशेष  बातें  क्‍या

 यह  प्रस्ताव  आयोग  को
 कब  प्रस्तुत  किया

 क्‍या  योजना  आयोग  ने  इस  प्रस्ताव  को  स्वीकृति  प्रदान  कर  दी  है
 यदि  तो  कब  तत्सन्बन्धी  ब्योरा  क्‍या

 यदि  तो  बिलम्ब  के  क्या  कारण

 आयोग  द्वारा  इसे  कब  तक  स्वीक्षति  प्रदान  कर  दी  और

 . भू
 त

 उक्त  श्रस्ताव  को  स्वीकृति  प्रदान  करने  के  लिए  अब  तक  क्‍या  कदम  उठाए
 गए  हैं  ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  के०  आर०  :  )  पछ्चिम  बंगाल  राज्य
 सरकार  से  ग्रामीण  विकयस  के  लिए  प्रस्ताव  राज्य  की  1985-86  की  वाधिक  योजना  प्रस्तावों
 के  भाग के  रूप  में  प्राप्त  हुए  थे  ।

 ये  कार्यक्रम  केन्द्रीय  प्रायोजित  जैसे  एकीकृत  ग्रामीण  बिकास  कार्यक्रम तथा  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  भौर  सामुदायिक  बिकास  तथा  पंचायत  और  भूमि
 सुधार  जैसे  अन्य  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रमों  से  संबंधित
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 ये  प्रस्ताव  1985  में  प्राप्त  हुए  थे  ।

 से  पश्चिम  बंगाल  सरकार  सहित  सभी  राज्य  सरकारों  के  1985-86  के

 लिए  वार्षिक  योजना  प्रस्तावों  पर  राज्य  सरकारों  के  साथ  विचार-विमर्श  होना  है  और  शीघ्र  ही

 इन्हें  अन्तिम  रूप  दिया  जाना  है  |

 वहेज  के  कारण  होने  वाली  मौतें

 577.  श्री  मोहन  लाल  पटेल  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  दहेज  के  कारण  होने  वाली  मौतों  की  संख्या  तेजी  से  बढ़  रही

 |  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  राज्य  में  दहेज  के  कारण  हुई  मौतों  की  कुल  संख्या

 कितनी  भौर  ह  ह

 इस  बुराई  को  समाप्त  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  उपाय  किए  जा  रहे  हैं  ?

 गुहू  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामबुलारो  :  से  राज्य  सरकारें

 और  संघ  शासित  क्षेत्र  प्रशासन  अपराधों  से  संबंधित  कानून  लागू  करने  के  लिए  उत्तरदायी  हैं  ।

 वर्ष  1982,  1983  और  1984  के  दौरान  दहेज  के  कारण  हुईं  मौत  के  मामलों  के  संबंध  में

 उपलब्ध  सूचना  सभापटल  परे  रखे  गए  विवरण  में  दी  गई  में  रसला  देखिए
 संख्या  एल०  टी०  591/85]  इस  सम्बन्ध  में  सभी  राज्य  सरकारों  और  संघ  शासित  क्षेत्र  प्रशासनों

 4  कश्मीर  तथा  सिक्किम  को  को  विस्तृत  अनुदेश  जारी  किए  गए  इन

 अनुदेशों  की  एक  प्रति  सभा-पटल  पर  रख  दी  गई  |  ग्रन्यालय  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या

 एल०  दी०  591/85

 2.  न  सिर्फ  दहेज  के  कारण  हुई  मौत  के  मामलों  बल्कि  विवाहित  महिलाओं  से  निर्दयता

 करने  के  मामलों  से  भी  कारगर  ढंग  से  निपटने  के  लिए  अपराधिक  कानून
 1983  (1983  का  अधिनियम  सं०  46)  द्वारा  भारतीय  दंड  संहिता  दंड  प्रक्रिया

 1973  और  भारतीय  साक्ष्य  1972  में  संशोधन  किया  गया  है  ।

 ,  प्रामीण  क्षेत्रों  में  सौर  ऊर्जा  का  प्रयोग

 579.  भी  अमर  सिह  राठवा  :

 क्रो  चितामनि  जेता  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  सौर  ऊर्जा  को  लोकप्रिय  बनाने  संबंधी  सरकार  की  नीति  क्या

 क्या  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  इसके  प्रयोग  के  लिए  कोई  परीक्षण  किया  गया  यदि  तो

 तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  और  इसमें  कितनी  सफलता  और

 उक्त  कार्यक्रम  के  लिए  राज्य  सरकारों  को  दी  गई  राजसहायता  का  ब्यौरा  क्या  है  ?  *

 37.
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 विज्ञान  और  प्रौद्योगिको  मंत्रालय  तथा  महासागर  परमाणु  अंतरिक्ष  और

 इलेक्ट्रोनिक्स  विभागों  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  बी  :  ऊर्जा  के  पारंपरिक  ज्रोतों  की

 प्रतिप्ति  करने  के लिए  तथा  उनके  विभिन्‍न  प्रयोगों  की  दृष्टि  से  सरकार  देश  में  सौर  ऊर्जा  के  अन्य

 नवीकरणीय  स्रोतों  के उपयोग  को  सक्रिय  रूप  से  बढ़ा  रही  है  तथा  उसको  लोकप्रिय  बना  रही

 इस  कार्यक्रम  अनुसंधान  एवं  वाणिज्यीकरण  और  सौर  ऊर्जा

 उपयोग  भी  सम्मिलित  हैं  ।

 सिंचाई  और  पीने  के  पानी  की  सप्लाई  के  लिए  सड़क
 दायिक  सामुदायिक  रेडियो  और  दूरदर्शन  सेट  आदि  जैसे  उपयोगों  के  लिए  विभिन्‍न  ग्रामीण

 क्षेत्रों  मे ंसौर  प्रकाशवोल्टीय  प्रणालियों  की  स्थापना  की  गई  परीक्षा  और  प्रदर्शन  प्रयोजन  के

 लिए  कुछेक  ग्रामों  में  छोटे  विद्युत  एककों  की  भी  स्थापना  की  गई  सौर  टिम्वर  भट्टियां
 ओर  सौर  कुकर  जैसी  अन्य  प्रणालियों  का  भी  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  प्रदर्शन  किया  गया  आम

 रेख  के  प्रणालियों  का  निष्पादन  सूक्ष्म  रूप  से  सन्‍्तोषजनक  रहा  है  ।  प्रणालियों  की  प्रतिक्रिया

 भी  लाभदायक  रही

 विभिन्‍न  सौर  युक्तियों  की  स्थापना  के  लिए  राज्य  सरकारों  को  निम्नलिखित  आथिक

 सहायता/सहायता  उपलब्ध  की  जा  रही  है  :---

 (1)  पानी  गरम  वायु  गरम  विलवणीकरण  टिम्बर  फसल

 शुध्कनों  और  सामुदायिक  सोर  कुकर  जैसी  तापीय  प्रणालियों  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  कुल  लामत
 का  75  प्रतिशत  भाग  दे  सकती  है  ।

 (2)  विद्युतहीन  दूरदराज  के  क्षेत्रों  में  सौर  प्रकाशवोल्टीय  जल  पम्पन  प्रणालियों  और

 सामुदायिक  रोशनी  प्रणालियों  की  राज्य  सरकारों  और  उनकी  एजेंसियों  को  25,000  रुपयें  की
 अथिक  सहायता  की  लागत  पर  सप्लाई  की  जा  रही  है  |

 (3)  सड़क  रोशनी  एककों  जिनकी  सप्लाई  राज्य  विद्युत  बोडों  और  अन्य  राज्य  सरकार

 एमेंसियों  को  की  जाती  उनमें  ट्यूब  लाइटों  और  समयपाश्षक  संवेदी

 युक्तियों  की  लागत  केसद्रीय  सरकार  द्वारा  वहन  की  जाती  है  ।

 सरकारी  कर्मचारियों  के  लिए  श्र  शासनिक  भ्यायाधिकरण

 580.  श्रो  जो०  विजय  राभा  राव  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  समस्त  देश  में  स्थित  केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  के  लिए
 संविधान  में  किये  गये  उपबन्ध  के  अनुसार  प्र  शासनिक  न्‍्यायाधिकरण  स्थापित  किए

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और

 क्‍या  सरकार  का  विचार  आई०  सी०  ए०  आर/भाई०  सी०  एम०  आर/सी  ०

 एस०
 अ  आदि  जैसे  बैज्ञानिक/तकनीकी  संस्थानों  की  आवश्यकताओं  को  प्रा  करने  के

 लिंए  राज्यवार  तथा  संघ  शाप्तित  प्रदेशों  में  विशेष  पृथक  न्‍्यायाधिकरण  स्थापित  करने  का

 कासिक  तथा  प्रशासनिक  सुधार  ओर  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  मंत्री  के०  पौ०
 सिंह  :  तथा  प्रशासन्कि  न्‍्योयाधिकरण  विधेयक  संसद  के  दोनों  सदमों  द्वारा
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 1985  में  पारित  किया  जा  ज्‌का  है  ।  विभिन्‍न  स्थायपीठ  स्थापित  किए  जाने  की  कारंबाई
 जारी  है  ।

 ऐसा  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 कम्प्यूटर  और  इलेक्ट्रातिक्स  के  माध्यम  से  कार्यकुवालता

 581.  कुमारी  पुष्पा  वेवी  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  कीं  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  अधिक  रत्पादकृता  ओर  कार्यकुशलता  के  लिए  कम्प्यूटर
 और  हइलेक्ट्रानिक्स  का  प्रयोग  करने  का  है

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  की  योजना  तथा  कार्यक्रम  क्‍या  औरं

 तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 विज्ञान  और  प्रोधोगिकी  मंत्रालय  तथा  भसहासागश  परमाणु  अंतरिक्ष  और

 कलेक्ट्रानिको  विभाभों  सें  राज्य  मंत्री  शिवराज  बो०  :  हां  ।

 तथा  इलेक्ट्रानिकी  विभाग  ने  कम्प्यूटरों  एवं  नियंत्रण  संबंधी  कार्यकलापों  के
 माध्यम  से  इस  दिशा  में  अनेक  संवर्धनात्मक  कार्यक्रमों  की  योजना  तैयार  की  है  जो  मोटे  तौर  पर
 इस  प्रकार  है  :

 1.  संस्थानगत  कार्यक्रम  ।

 1.  राष्ट्रीय  सूचना  विज्ञान  केन्द्र  जैसे  संवर्ध  नात्मक  कार्यकलाप  ।

 1.2.  प्रौन्चोतिको  विकास  कार्यक्षम--हस  कार्यक्रम  के  अन्तगेंत  अधिक  उत्पादकता  तथा

 कार्यकुशलता  हासिल  करने  के  लिए  अनेक  विशिष्ट  परियोजनाओं  का  पता  लगाया  गयां  उन्हें
 घनराशि  प्रदान  की  गई  है  तथा  आदि  जैसे  उद्योगों  में  इन्हें  कार्यान्वित  किया

 गया  ७  हु

 साथ  मिलकर  कार्य  करना  ।

 3.  अपेक्षित  यंत्र-सामग्री  तथा  यंत्रेतर-सामग्री  देश  में  ही  उपलब्ध

 कराने  के  उद्देश्य  से  लाइसेंसिंग  तंत्र  के  माध्यम  से  विनिर्माण  कार्यक्रम  आरम्भ  करना  ।

 यद्यपि  उपर्युक्‍त  कार्यकलाप  पिछले  दशक  के  दौरान  स्वीकृत  किए  गए  तथापि  इसकी

 रफ्तार  में  तेजी  लाने  के  उद्देश्य  से  पिछले  कुछ  महीनों  में  महत्वपूर्ण  कदम  उठाए  गए

 1984  में  कम्प्यूटर  तथा  कम्प्यूटर  से  सम्बन्धित  कार्यकलापों  के  लिए  नई  एकमुश्त  एवं  व्यापक

 नीतियों  की  घोषणा  की  गई  है  ।  उत्पादकता  तथा  कार्यकुशलता  उपलब्ध  कराने  की  सातवीं  योजना

 की  समग्र  नीति  के  एक  भाग  के  रूप  नियंत्रण  तथा  इलेक्ट्रानिकी  यंत्रीकरण  के  समूचे

 क्षेत्र  में  कई  प्रस्ताव  किए  गए  हैं  ।

 पर्यटन  को  नियर्ति  उच्चोग  के  रूप  में  घोषित  करमा

 शणि  जैना  :  क्या  परयंठन  और  नागर  विभानन  संत्री  यह  बताने  की  कृपा

 2.  उपयुक्त  कम्प्यूटर  तथा  इलेक्ट्रॉनिक  उपस्कर  प्राप्त  करने  के  लिए  प्रयोक्‍ता  संगठनों  के

 582.  श्री  चिताभ

 करेंगे  कि  :
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 क्या  पर्यटन  उद्योग  ने  सरकार  से  पर्यटन  उधोग  को  निर्यात  उद्योग  के  रूप  मे  घोषित

 करने  और  वे  सभी  सुविधाएं  देने  का  अनुरोध  किया  है  जो  अपने  उत्पादों  के  निर्यात  में  लगे  किसी

 भी  यूनिट  को  दी  जाती  "

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  कया  कदम  उठाए  गए

 क्‍या  पर्यटन  विभाग  ने  विमान.पत्तनों  का  दीर्धावधि  आधार  पर  सुधार  अधिक

 विमान  परिवहन  क्षमता  में  वृद्धि  सुधरे  सड़क  परिवहन  तथा  पयंटक  रुचि  के  स्थानों  पर

 पर्यटकों  के  ठहरने  के  स्थानों  की  संख्या  बढ़ाने  का  सुझाव  दियां  और

 उस  पर  सरकार  द्वारा  क्‍या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 पर्यटन  और  नागर  विमानन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्र  अशोक  :  और

 राष्ट्रीय  विकास  परिषद  डी०  द्वारा  1984  में  सातवीं  पंचवर्षीय

 योजना  के  लिए  अनुमोदित  एप्रोच  पेपर  में  सिफारिश  की  गई  है  कि  पर्यटन  को  एक  उद्योग  का

 दर्जा  प्रदान  किया  जाना  चाहिए  ।  तदनुसार  विभाग  राज्य  सरकारों  ओर  केन्द्रीय  सरकार  के

 सम्बद्ध  दोनों  के  साथ  पर्यटन  को  उद्योग  घोषित  करने  का  मसला

 प्रोत्साहन  प्रदान  करने  के  सम्बन्ध  में  उद्योग  ने  भी  कुछ  सुझाव  दिए  जिनकी  कि  फिलहाल
 विभाग  में  जांच  की  जा  रही  है  ।

 और  भारत  अन्तर्राष्ट्रीय  हवाई  अड्डा  प्राधिकरण  और  नागर  विमानन  विभाग

 के  पास  देश  में  हवाई  अड्डों  का  सुधार  करने  के  प्रस्ताव  इंडियन  एयर  लाइन्स  के  पास  भी

 1985-86  के  दौरान  अपनी  विद्यमान  हवाई  क्षमता  में  वृद्धि  करने  के  प्रस्ताव  स्थल-परिवहन
 की  गुणवत्ता  और  संख्या  में  सुधार  करने  के  लिए  विभाग  पयंटकों  द्वारा  प्रयोग  हेतु  करों  और  कोचों
 की  खरीद  के  लिए  प्राइवेट  परिवहन  प्रचालकों  को  ऋण  प्रदान  करता  इसी  प्रकार  हो
 क्षमता  को  बढ़ाने  के  लिए  विभाग  भाई०  एफ०  सी०  आई०  द्वारा  दिए  गए  होटल-क्रणों  पर
 इमदाद  प्रदान  करता  इसके  विभाग  के  पास  राज्य  सरकारों  क॑  सहयोग

 विदेशी  और  स्वदेशी  दोनों  प्रकार  के  पर्यटकों  द्वारा  यात्रा  किए  जाने  वाले  स्थानों  पर  आवास

 सुलभ  कराने  सम्बन्धी  स्कीमें  विभाग  के  भारतीय  यात्री  आवास  विकास  समिति  नामक

 एक  रजिस्टडें  सोसाइटी  के  माध्यम  से  सस्ता  आवास  सुलभ  कराने  की  भी  एक  स्कीम
 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  विभाग  के  पास  मितव्ययी  श्रेणी  के  होटलों  का  निर्माण  करने
 के  प्रस्ताव  हैं  ।

 असम  ओर  पूर्वोत्तर  भारत  में  बंगलादेशावासियों  को  घुसपेड

 583.  भ्रो  अनम्त  प्रसाद  सेठी  :  कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सभी  सावधानियों  के  बावजूद  बंगलादेशवासियों  की  विशेषकर  असम

 और  पूर्वोत्तर  भारत  में  अबाध  गति  से  जारी  ह

 यदि  तो  क्या  यह  भी  सच  है  कि  जहां  असम  के  संवेदनशील  धुबरी  और

 करीमगंज  जिले  घुसपैठियों  के  प्रवेश  के  मनपसंद  स्थान  वहां  बिहार  के  कटिहार  जिले  के
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 किशनगंज  उप-संभाग  तथा  पश्चिम  बंगाल  के  24  मुर्शीदाबाद  और  नाडिया  जिलों  की

 पूर्वी  सीमाओं  से  भी  घुसपैठ  सुविधाजनक  है

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  सीमावर्ती  क्षेत्रों  मे ंकितने  घुसपैठियों  ने  प्रवेश
 और

 इस  बारे  में  सरकार  की  क्‍या  प्रतिक्रिया  है  और  उक्त  स्थानों  में  घुसंपैठियों  के  प्रवेश
 को  रोकने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 गृह  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  रासदुलारी  असम  और  उत्तर-पूर्वी
 भारत  में  बंगलादेशियों  की  घुसपैठ  में  सीमा  सुरक्षा  बलों  की  निगरानी  बढ़ने  के  कारण  हाल  के

 बर्चों  में  कमी  आई  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 वर्ष  1982  से  1984  तक  सीमा  सुरक्षा  बल  द्वारा  रोके  गए  अन्य  एजेंसियों  द्वारा
 सीमा  सुरक्षा  बल  को  सौंपे  गए  घुसपैठियों  की  संब्या  असम  में  3076,  मेघालय  में  395,  त्रिपुरा
 में  35668  और  पश्चिम  बंगाल  में  55911  उपर्युक्त  सभी  धघुसपैठियों  को  बंगलादेश  वापिस

 भेज  दिया  गया  है  ।

 सीमा  सुरक्षा  बल  द्वारा  सीमा  पर  सतत  निगरानी  रखी  जाती  सीम  सुरक्षा  बल

 की  अतिरिक्त  यूनिर्टे  शामिल  की  गई  हैं  तथा  अधिक  बाह्य  चौकियां  स्थापित  की  गई
 अधिक  निगरानी  बु्ज  बनाए  जा  रहे  हैं  भौर  भूमि  तथा  नदी  तटीय  मार्गों  पर  गश्त  गहन  कर  दी

 गई

 केरल  में  इलेक्ट्रानिक  उच्चोग  स्थापित  करना

 584.  श्री  बी०  एस०  विजय  राघवन  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  क्वपा  करेंगे  कि  :

 बया  केरल  सरकार  से  वहां  पर  इलेक्ट्रोनिक  उद्योग  स्थापित  करने  का  कोई
 प्रस्ताव  प्राप्त  हुमा  और

 यदि  तो  तस्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  और  इस  बारे  में  सरकार  ने  क्‍या  निर्णय

 किया  है  ?

 बिशास  ओर  प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  तथा  सहासागर  परमाणु  अन्तरिक्ष  और

 इलेक्ट्रानिकी  विभागों  में  राज्य  संत्रो  शिंवराज  बी०  :  इलेक्ट्रॉनिकी  उद्योग  की

 स्थापना  के  सम्बन्ध  में  करल  सरकार  से  कोई  प्रस्ताव  नहीं  प्राप्त  हुआ  है  ।  केरल  राज्य

 इलेक्ट्रॉनिकी  विकास  निगम  ने  पिछले  एक  वर्ष  के  दौरान  निम्नलिखित  के  मामले  में  एक

 पत्र  जारी  किए  जाने  के  बारे  में  आवेदन-पत्र  दिया  है  :

 सद  क्षमता  स्थापना  स्थल  आवेदन  पत्र  सं०

 ई०पी०ए०बी०एक्स०  50,000  जिला

 .
 लाइनें  दिनांक  1-12-1984
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 है
 20

 हे

 |

 मामुले  अस्थीकार  करने  की  सिफारिश  की  गई  है  क्योंकि  अनेक  राज्य

 इलेक्ट्रॉनिक  निगमों  को  ई०  पी०  ए०  बी०  एक्स/ई०  पी०  ए०  एक्स०  के  उपस्कर  के  लिए

 ही  आशय-पत्र  जारी  किए  जा  चुके  हैं  ।  4

 ज़िलेनद्रस  और  खाड़ी  के  देशों  के  बोच  सीधी  विमान  सेवा

 585.  ओ  के०  कुन्हस्थु  :  क्या  पर्यटन  और  तागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :  ा

 ह  |

 इस  समय  त्रिवेन्द्रम  से  खाड़ी  क्षेत्र  के  कौन-कौन  से  देशों  के  लिये  सीधी  विमान

 सेवा
 ।  ।

 क्या  खाड़ी  के  देशों  में  कार्य  करने  वाले  भारतीयों  की  त्रिवेन्द्रम  और  उक्त  देशों  के

 बीच  और  अधिक  सीधी  विमान  सेवाएं  चलाये  जाने  की  कोई  मांग  और
 ि

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 पर्येटन  और  नागर  बिसातन  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  अक्षोक  :  एयर

 इंडिया  इस  समय  त्रिवेन्द्रम  से  दाहरन
 तक  सीधी  उड़ान  प्रचालित  कर  रही

 ह

 और  हां  |  त्रिवेन्द्रम  से दोहा  मस्कट  और  जहा
 तक  सीधी  उड़ान  प्रचालित  किए  जाने  के  लिए  अनुरोध  प्राप्त  हुए  हैं  ।

 ह

 एयर  इंडिया  ने  त्रिवेन्द्रम/दोहा  और  त्रिवेन्द्रम/मरक्ट  के  बीच  विमान  सेवाएं  प्रच।हि,त

 करने  के  लिए  कतार  और  अमन्‌  के  बूमानिकी  प्राधिकारियों  को  उड़ान  अनुसूचियां  प्ररतुत  की

 परन्तु  उन्होंने  इनका  अनुमोदन  नहीं  किया  क्योंकि  उन्होंने  गलफ  एयर  के  लिए  त्रिवेन्द्रम  तक  प्रनालन

 करने  के  लिए  इसी  प्रकार  के  अधिकारों  की  मांग  की  मौजूदा  द्विपक्षीय  विमान  सेवा  प्रबन्धों

 के  अन्तर्गत  गल्फ  एयर  त्रिवेन्द्रम  तक  प्रचालित  करने  के  लिए  हकद।र  नहीं  उन्हें  यह  बात  बता

 दी  गई  है  और  एयर  इंडिया  द्वारा  दोहा  और  मसकट  तक  प्रचालित  करमे  के  लिए  अपेक्षित  अनुमति
 प्राप्त  करने  के  लिए  राजनयिक  माध्यमों  से  प्रयत्न  किए  जा  रहे  हैं  ।

 ता

 तकनीकी/प्रचालनात्मक  कारणों  से  एयर  इंडिया  द्वारा  जहा  भौर  अ्िवेन्द्रम  के  बीच  सीधे
 प्रचालन  सम्भव  नहीं  हैं  ।

 ह

 सस्ते टी० बो० सेटों को बिक्री 586. भरी के० प्रप्ानों : क्‍या प्रधान संत्री यह बताने की कृपा करेंगे क्‍या सरकार ने लगभग महीने पहले रंगीन तथा ब्लैक गैनों रे का तार म एण्ड दोनों प्रकार के टी० वी० टो की रे में कमी करके 5] सें० मी० वाले रंगीन टी० वी० सैटों की कीमत 5,000 और 335 सें० मी० वाले ब्लैक एण्ड ह्वाइट टी० वी० सै गम ० निर्णय किया ह्व ग्री० सैट की कीमत रुपये इलेक्ट्रॉनिक व्यापार और प्रौद्योगिकी विकास निगम को सस्ते रंगीन टी० वी० सैट है



 ु

 वनन्नन

 हा
 लिखित  उत्तर

 मूल्य  5,500  रुपये  से  अधिक  न  बनामे  हेतु  कहने  के  लिये  क्या  कदम  उठाने  का
 सरकार  का  विचार  और

 उ्ध  भ्के

 क्‍या  सरकार  दूरदर्शन  के  व्यापक  प्रसार  तथा  देश  की  विशेषकर  दूरस्थ  ग्रामीण  क्षेत्रों
 ओर  आदिवासी  क्षेत्रों

 की  सामाजिक  और  शैक्षणिक  आवश्यकताओं  को  देखते  हुए  अपने  उपक्रमों
 के  जरिये  सस्ते  ब्लैक  एण्ड  ह्वाइट  टी०  वीं०  सैटों  की  बिक्री  करेगी  ?

 विज्ञान  ओर  प्रोद्योगिको  मंत्रालय  तथा  महासागर  परमाणु  अन्तरिक्ष  और

 इलेक्ट्रानिकौ  विभागों  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  बी०  :  सरकार  द्वारा  18  अगस्त
 1983  को  उद्योग  क॑  विकास  में  और  अधिक  गति  लाने  के  उपायਂ  के  एक

 भाग  के  रूप  में  घोषित  सीमा-शुल्क  तथा  उत्पादन-शुल्क  में  की  गई  केटीतियों  क ेआधार  पर  सरकार
 ने  यह  महसूस  किया  कि  51  सें०  मी०  पर्दे  क ेआकार  वाले  रंगीन  दूरंदशन  सेट  लगभग  5;000
 रु०  में  उपलब्ध  होने  चाहिए  लेकिन  उसमें  स्थानीय  कर  अलग  से  लगेंगे  ।

 तथा  इलेक्ट्रॉनिकी  विभाग  के  अन्तर्गत  ई०  टी०  एण्ड  टी०  नामक  सार्वजनिक
 क्षेत्र  के एक  उपक्रम  ने  श्याम  तथा  श्वेत  और  रंगीन  दूरदर्शन  सेट  उचित  मूल्य  पर  उपलब्ध  कराने
 के  उद्देश्य  से

 प्रौद्योगिकी  तथा  ब्रांड  नाम  उपलब्ध  कराने  की  एके  योजना  शुरू  की
 की  जाती  है  कि  इस  योजना  के  अन्तगगंत  विनिरभित  किए  जाने  वाले  रंगीन  दूरदर्शन  सैट

 इस  समय  बाजार  में  बेचे  जा  रहे  रंगीन  दूरदर्शन  सेटों  की  कीमतों  स ेकम  कीमत  पर  उपलब्ध

 होंगे  ।  इससे  प्रौद्योगिकी  एवं  ब्रांड  नाम  टी०  योजना  के  एक  भाग  के

 रूप  में  श्याम  तथा  श्वेत  दुरदश्शन  सेटों  की  इनक  प्रचलित  ब्रांड  नामों  में  ब्रिक्नी  को  भी  बढ़ावा
 मिलेगा  ।

 गंगा  के  किनारे  स्थित  शहरों  में  मूल  शोध  संयंत्र  लगाना

 587.  भ्रो  सनत  कुमार  मण्डल  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  पश्चिम
 बंगाल  में  गंगा  के  किनारे  स्थित  उन  शहरों  के  नाम  क्या  जहां  पर  कार्यकारी  योजना  के  अन्तर्गत

 मल  शोघन  संयंत्र  स्थापित  किये  जायेंगे  तथा  उनके  सही  संचालन  तथा  रख-रखाव  का  केाये  किस

 एजेंसी  को  सौंपा  जायेगा  ?

 पय  विरण  और  वन  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  बौर  कार्यकारी  योजना  के

 अन्तगेत  पश्चिमी  बंगाल  के  17  शहरों  में  मल  शोधन  संयंत्र  स्थापित  किये  थे  है  :

 |
 साउथ  गार्डन  साउथ

 सुबुरवन  :

 कार्यकारी  योजना  के  लिए  विभिन्‍न  राज्य  सरकारें  तथा  जल  प्रदूषण  के  निवारण  एबं

 नियंत्रण  के  लिए  राज्य  बोर्ड  कार्यंपालक  अभिकरण  होंगे  ।

 पाकिस्तान  हारा  अमरीका  से  हारपधून  मिसाहइल्‍स  प्राप्त  किया  जाना

 588.  श्री  अजय  विश्वास  :  क्‍या  बिदेश  मंत्रो  यह  बताने  की  कंपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  सरकार  को  यह  जानकारी  है  कि  पाकिस्तान  को  बहुत  ही  शीघ्र  अमरीका  से

 मिसाइल  प्राप्त  हो

 कया  इस  प्रकार  की  अत्याधुनिक  मिसाइलें  प्राप्त  हो  जाने  के  पश्चात  पाकिस्तान  की

 नौ-सैनिक  शक्ति  बहुत  बढ़  भर  पे

 यदि  तो  पाकिस्तान  की  इस  कार्यवाही  से  उत्पन्न  स्थिति  का  सामना  करने  के

 लिए  भारत  सरकार  का  क्या  अग्रेतर  कार्य  वाही  करने  का  विचार  है  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  खुशीद  आलम  :  से  अमरीकी  संसद

 की  एशियाई  ओर  प्रशान्त  सम्बन्धी  उप-समिति  के  समक्ष  अमरीका  के  रक्षा  विभाग  के  एक

 अधिकारी  ने  28  1985  को  जो  वक्तव्य  दिया  उसके  अनुसार  अमरीका  ने  1983

 के  अन्त  में  पाकिस्तान  को  मिसाइल  सप्लाई  किए  सरकार  ने  इस  आशय  की  खबरें

 भी  देखी  हैं  कि निकट  भविष्य  मे  पाकिस्तान  को  इस  प्रकार  की  और  मिसाइलें  दी  जा  सकती  हैं  ।

 पाकिस्तान  को  इस  प्रकार  के  हथियार  निरन्तर  प्राप्त  होने  पर  भारत  सरकार  की  गम्भीर

 चिन्ता  से  पाकिस्तान  तथा  अमरीका  की  सरकारों  को  कई  अवसरों  पर  अवगत  कराया  गया

 सरकार  उन  सभी  घटताओं  पर  बराबर  निगरानी  रखे  हुए  है  जिनका  हमारे  देश  की  सुरक्षा  पर

 प्रभाव  पढ़ता  है  ।

 कुलुब  तथा  तृगलकाबाद  क्षेत्र  सें  स्मारक

 589.  श्री  धर्मपाल  सिह  मलिक  :  क्या  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की  क्रुपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  17  1985  के

 टाइम्सਂ  में  प्रकाशित  उस  समाचार  की  ओर  आकषित  किया  गया  जिसमें  यह  कहा  गया  है  कि

 कुतुब  तथा  तुगलकाबाद  क्षेत्र  में  स्मारक  जीणं-शीर्ण  अवस्था में

 यदि  तो  क्‍या  पर्यटकों  को  आकर्षित  करने  के  लिये  उन  स्मारकों  का  संरक्षण
 करने  हेतु  उस  सभी  का  अधिग्र हण  करने  का  सरकार  का  विचार  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 कारमिक  तथा  प्रशासनिक  सुधार  ओर  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  मंत्री  के०  पी०

 सिंह  :  हां  ।

 ओर  कुछ  स्मारकों  का  संरक्षण  पहले  ही  किया  जा  चुका  है  ।  समाचार  में
 जिन  स्मारकों  का  उल्लेख  किया  गया  उनकी  जांच  की  जाएगी  और  उनमें  से  जो  राष्ट्रीय  महत्व
 के  पाए  उन  पर  भारतीय  पुरातत्व  सर्वेक्षण  द्वारा  संरक्षण  क ेलिए  विचार  किया

 सोसाय  ठीਂ  कलकत्ता  में  पांडुलिपियां

 590.  भी  चिस  महाटा  :  क्या  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सोसायटीਂ  कलकत्ता  में  इस  समय  रखी  हजारों  पांडुलिपियां  अत्यक्षिक
 खराब  स्थिति  में  भोर  हु  धि

 7  बैच
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 यदि  तो  इस  सस्बन्ध  में  ब्यौरा  कया  है  और  उनके  संरक्षण  हेतु  अब  तक  क्या
 कदम  उठाए  गये  हैं  ?

 कामिक  तथा  प्रशासनिक  सुधार  ओर  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  संत्रो  के०  पो०  सिंह
 :  और  1984  में  राष्ट्रीय  महत्व  की  संस्था  के  रूप  में  घोषित  किये  जाने

 से  पहले  एशियाटिक  सोसायटी  कलकत्ता  के  पास  बड़ी  संख्या  में  प्राज्य  भाषाओं  की  पांडुलिपियां
 उपेक्षित  पड़ी  इन  पाण्डुलिपियों  के  भण्डार  की  वास्तविक  रूप  से  जांच  करने  का  कार्य  अभी

 हाल  में  ही  शुरू  किया  गया  सूचीकारों  की  मशीनों  की  वातानुकूलन  भौर
 जेनरेटर  इत्यादि  व  और  अधिक  स्थान  की  व्यवस्था  करने  सहित  पाण्डुलिपियों  के  परिरक्षण  तथा
 इनकी  वास्तविक  सुरक्षा  के  लिए  पहले  ही  कदम  उठाये  जा  चुके  हैं  ।

 शूतपूर्व  राज्य  भूतपूर्व  मंत्रियों  की  राजनपिकों  के  रूप  में  नियुक्ति

 591.  भरी  जिजय  कुमार  यादव  :  क्या  घि६देश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भूतपूर्व  भूतपूर्व  मंत्रियों  की  राजनयिकों  के  रूप  में  नियुक्ति  किये  जाने

 पर  उन्हें  केबिनेट  राज्य  मंत्री  आदि  का  दर्जा  दिया  जाता

 यदि  तो  यह  प्रथा  कब  शुरू  की  गई

 क्या  भूतपूर्व  राज्यपालों  को  राजनयिकों  के  रूप  में  नियुक्त  किये  जाने  पर  उनकी

 सहायता  के  लिए  डी०  सी०ਂ  भी  प्रदान  किये  जाते  और

 यदि  तो  किन-किन  राजनयिकों  को  डी०  सी०ਂ  भादि  दिये  गये  हैं  ?

 विदेध  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  खुशीद  आलम  :  हां  ।

 यह  प्रथा  1975  में  शुरू  की  गई

 और  नहीं  ।  लेकिन  भूतपूर्व  राज्यपाल  श्री  होमी  जे०  एच०  तल्यार

 जो  पिछले  वर्ष  से  इटली  में  भारत  के  राजदूत  . के०  ए०  डी०  सी०  को  उसी  मिशन  में  द्वितीय

 सचिव  के  रूप  में  भेजा  गया

 रैलों  में  जेबकतरी  सहित  यात्रियों  के  सामान  को  थोरियां

 592.  भरी  के०  रामचन  रेड्डी  :  क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  जेबकतरी  सहित  यात्रियों  के सामान  की  चोरियों  में  वृद्धि  हुई  है  और  यदि

 तो  तश्सम्बन्धी  कारण  कया

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  ऐसे  कितने  मामले  दर्ज  हुए  और  कितने  मामलों  में

 यात्रियों  को  चोरी  गया  समान  सामान  वापस  दिया

 यात्रियों  को  सामान  वापस  दिलाने  में  औसतन  कितना  समय  और

 क्या  रेलवे  द्वारा  पीड़ितों  को  प्रतिपू्ति  की  कोई  अदायगी  की  जाती  है  भोर  यदि

 तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?
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 गृह  ्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामंबुलारो  (  से  चूंकि

 व्यवस्थाਂ  और  संविधान  की  अनुसूची  की  राज्य
 सूची

 में  इसलिए  अपराधों  से

 सम्बन्धित  कानून  लागू  करना  राज्य  सरकारों  तथा  संघ  शासित
 क्षेत्र  प्रशासनों

 का
 उत्तर

 दायित्व

 यात्रियों  की  सम्पत्ति  तथा  सामान  की  चोरियों  भौर  जेब  कतरन  तथा  उसक

 कक

 के  सम्बन्ध

 में  अखिल  भारतीय  आधार  पर  कोई  आंकड़े  संकलित  नहीं  किए
 जाते

 ।
 ॥  घटनाओं  में

 वृद्धि  होने  और  यात्रियों
 के

 सामान  की  चोरी  तथा  उसे  वापस  दिलाने  के  मामलों  के  बारे  में  कोई

 आंकड़  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 शिकार  हुए  यात्रियों  की  व्यक्तिगत  सम्पत्ति  तथा  सामान  की  चीरी  के  लिए  उन्हें

 कोई  मुआवजा  नहीं  दिया  जाता  ।
 '

 पवरतो  भूमि  पंरियोजेनो  ,

 593.  झलो  एम०  रेघुमा  रेड्डी  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  क्रैपा  करेंगे  कि  :

 क्या  परती  भूमि  परियोजना  का  लक्ष्य  बहुत  ऊंचा  निर्धारित  किया  गया  है  और  यह

 अव्यवहारिक

 क्‍या  इस  परियोजना  के  अध्यक्ष  फोर्ड  फाउण्डेशन  के  एक  पारि-सर्माजशस्त्री

 और

 क्‍या  सरकार  की  इस्राइल  जैसे  देशों  जो  इस  क्षेत्र  में  अगुआ  विशेषज्ञता  प्रोप्त
 करने  की  योजना

 :

 पय  विरण  तथा  बन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बीर  :  से  जी  नहों  ।

 पश्चिम  बंगाल  का  शरणार्थों  पुनर्वास  कार्यक्रम

 594.  श्री  प्रिय  रंजन  दास  मुंशी  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  कृषि  और  रोजगार  की  समस्याओं  पर  विचार  करने  हेतु
 पश्चिम  बंगाल  के  समूचे  शरणार्थी  पुनर्वास  कार्यक्रम  का  तुरन्त  पुनरीक्षण  करने  का  बिंचार

 गौर
 .

 यदि  तो  उसके  क्‍या  उद्देश्य  हैं  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  रामहुलारों  :  जी  श्रीमान्‌  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 कर
 केन्द्र  और  राज्य  स्तरों  पर  बंजर  भूमि  विकास  बोड्ड

 595.  भी  हरीश  रावत  :  क्या  प्रधान  संज्रो  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्र  स्तर  पर  एक  बंजर  भूमि  विकास  बोर्ड  गठित  किया  गया

 AR.  न
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 गायाजतनजोअफषसउ  स  5 ञ८ओकॉ५ए9अ२ॉंॉफफफफॉलजॉजालईजो,ओधषकषक _  चर
 यदि  तो  क्या  राज्य  स्तर  प्र  भी  इस  प्रकार  के  बोर्ड  गठित  करने  का  प्रस्ताव

 यदि  तो  उनके  प्रस्तावित  कार्यकरण  और  उस  पर  होने  वाले  खर्च  का  ब्यौरा
 क्‍या

 पर्यावरण  तथा  व॒त  मंत्रालय  में  राज़्य  मंत्री  बोर  सरकार  ने  राष्ट्रीय
 बंजर  भूमि  विकास  बोर्ड  स्थापित  करने  का  निर्णय  किया  है  ।

 ब्यौरे  तैयार  किए  जा  रहे  हैं  ।

 &  बलात्कार  के  सामले

 596.  भी  सी०  ज॑गा  रेड्डो  :

 डा०  ए०  के०  पटेल  :

 क्या  गृह  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  वर्षव[र  और  अज  राज्यवार  और  संघवाली
 बलात्कार  के  कुल  कितने  मामले  दर्ज  किये  गये  और  इनमें  से  कितनें  मामले  पुलिस  के  खिलाफ  दर्ज
 केये  गये

 का

 कितने  में  मुकदमे  शुरू  किये  गये  भौर  कितने  मामलों  में  अपराधियों  को

 दोषी  पाया  और

 बलात्कार  की  शिकार  हुई  महिलाभों  में  हरिजन  और  आदिवासी  महिलाओों  की

 प्रतिशतता  क्या  थी  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामदुलारों  से  बलात्कार  के
 मामलों  से  संबंधित  कानून  को  और  अधिक  सख्त  बनाने  के  लिए  आपराधिक  कानून

 साक्ष्य  का  43)  द्वारा  भारतीय  दण्ड  दण्ड  प्रक्रिया  उपबंधों

 और  भारतीय  साक्ष्य  शासित  को  संशोधित  किया  गया  ।  अधिनियम  के  उपबंधों  का

 कार्यान्वयन  राज्य  सरकार  और  संघ  शासित  क्षंत्रों  की  जिम्मेदारी  वर्ष  के  मामलों  और्‌

 संख्या  के  दौरान  पुलिस  के  विरुद्ध  दर्ज  बलात्कार  के  मामलों  सहित  बलात्कार  के  मामलों  की

 संख्या  की  सूचना  राज्य-वार  और  संघ  शासित  क्षेत्र-वार  में  दी  गयी  पुलिस  के

 विरुद्ध  दर्ज  बलात्कार  के  मामलों  और  उन  मामलों  की  जिनमें  मुकदमा  चलाया  गया  और

 उन  मामलों  की  संख्या  जिनमें  असराधियों  को  दोषी  पाया  के  विषय  में  अखिल  भारतीय  स्तर

 पर  कोई  अलग  आंकड़े  नहीं  रखे  जाते  हैं  ।

 वर्ष  और  के  दौरान  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति
 के

 प्रति

 किए  गए  बलात्कार  के  मामलों  की  संख्या  के  संबंध  में  और  संघ  शासित

 क्रमशः  विवरण  दो  और  तीन  में  दी  गई

 4.
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 वजिधरण-एक

 वर्ष  1982,  1983  और  1984  के  दौरान  भारत  में  बलात्कारों  के  मामलों  की  संख्या

 का  विवरण  और  संघ  शासित

 क्र०  सं०  राज्य/संघ  शासित  क्षेत्र  1982...  1983.  1984

 2  3  4
 5

 ९  प्रा
 ढ

 1.  आंध्र  प्रदेश  245  309  199  1984  तक
 “

 2.  असम  198  168  112  1984  तक

 3.  बिहार  348  339  प्राप्त  नहीं  हुए  हैं  ।

 4.  गुजरात  97  89  110

 5.  हरियाणा  90  85  1984  तक

 6.  हिमाचल  प्रदेश  25  29  25

 7.  जम्मू  व  कश्मीर  115  146  प्राप्त  नहीं  हुए  है

 8.  कर्नाटक  60  85  97

 9.  केरल  78  103  124

 10.  मध्य  प्रदेश  1,113  1,221  1,138  1984  तक

 11.  महाराष्ट्र  504  557  ?
 675

 12.  मणिपुर  20  9  12

 13.  मेघालय  17  8  14

 14.  नागालैण्ड  9  8  2  1984  तक

 15.  उड़ीसा  137  146  161  1984  तक

 16.  पंजाब  53  56  56  1984  तक
 17.  राजस्थान  339  318  379

 18.  सिक्किम  4  4  7

 19.  तमिलनाडु  169  191  169  1984  तक
 20.  त्रिपुरा  22  28  19

 21.  उत्तर  प्रदेश  773  700  833  1984  तक

 न  नम  33०3»  Se
 22.  पश्चिमी  बंगाल  489  488  प्राप्त  नहीं  हुए  हैं  ।

 जोड़  4,905.
 ३४७४७)  ५०६७७  ५७  ९७७५  एन  साथ  पक  2S  ७क९ल्‍७बक७»
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 2  3  4  5

 नग्न
 ण््ु

 23.
 अष्डमान

 व  निकोबार  --  4  2  1984

 ढीप  समूह

 24.  अरुणाचल  प्रदेश  6  8  7

 25.  चण्डीगढ़  ,  5  3
 |  न

 !  व  नगर  हवेली  हे  पु

 27.  दिल्‍ली  69  78  102

 28.  दमण  ओर  दीव  —  10  7

 29.  लक्षद्वीप  न  न

 30.  मिजोरम  35  39  35

 31.  पांडिचेरी  4  7  8

 जोड़  शासित  121  151

 कुल  जोड़  5026  5,298

 टिप्पणी  को  अस्थायी  माना  ु  रा

 विवरण-वो

 वर्ष  और  के
 दौरान  अनुसूचित  जातियों  पर  किए  गए  बलात्कार

 मामलों  की  संख्या  का  विवरण  और  संघ  शासित  ।

 कस  राज्य  का  नाम  दर्ज  किए  गए  मामलों  की  संख्या

 1982  1983  1984

 2  3  4  5

 1.  आन्ध्र  प्रदेश  17  25  12  1984  तक

 2.  बिहार  97  87  83

 3.  गुजरात  06  08  10

 4.  हरियाणा  $9  23  26  ८

 49
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 रे  ७  कि  क  कक्र--+

 5.  हिमाचल  प्रदेश  02  03  04

 &6.  जम्मू  व  कश्मीर  05  02  04  जिले  करे

 7.  कर्नाटक  06  09  13

 8.  केरल  07  18  11  1984
 तक

 9.  मध्य  प्रदेश  148  183  200

 10.  महाराष्ट्र  48  35  39

 11.  उड़ीसा  11,  07  09

 12.  पंजाब  08  07  10

 13.  राजस्थान  58  १5  63

 14.  तमिलनाडु  02  08  17  1984  तक

 15.  त्रिपुरा  01  शून्य  शून्य

 16.  उत्तर  प्रदेश  152  148  176

 17.  पश्चिम  बंगाल  04  01  04  1984  तक

 संघ  शासित  क्षत्र

 1.  दिल्‍ली  01  शून्य  शून्य

 2.  द्रमण  और  दीव  01  शून्य  शून्य

 3.  पांडिचेरी  02  01  श्न्य

 जोड़
 ु

 635  640  678
 जज

 टिप्पणी  :  और  संघ  शासित  क्षेत्र

 और  निकोबार  द्वीप
 अरुणाचल  दादरा  व  नगर

 मिजोरम  के  सम्बन्ध  में  सूचना  शन्य  है  ।
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 विवरण-तीन  े

 गैर  अनुसूचित  जनजातियों  द्वारा  अनुसूचित  जनजातियों  क॑  प्रति  किए  गए  बलात्कार  के

 मामलों  की  संझ्या--राज्य  सरकारों/संघ  शासित  क्षेत्रों  द्वारा  प्रस्तुत  सूचना  के  आधार  पर
 —

 क०  सं०  राज्य/संध  शासित  क्षेत्र  दर्ज  किए  मए  बलात्कार  के  मामलों  की  संख्या

 1982 1983  1984  तक

 Lar  आन  प्रदेश  8  16 _

 2.  असम  शून्य  शून्य  शून्य
 3.  बिहार  21  12  37

 4.  गुजरात  2  7  9

 5.  हिमाचल  प्रदेश  शून्य  शून्य  शून्य

 6.  कर्नाटक  1
 शूस्य  शून्य

 7.  केरल  2  4  8  अप्रलਂ

 8.  मध्य  प्रदेश  164  177  24  नवम्बर

 9.  महाराष्ट्र  20  20  श्न्य

 10.  मणिपुर  श्न्य  शून्य  श्‌न्य

 11.  मेघालय  श्न्य  शून्य  शून्य

 12.  नागालैण्ड  श्न्य  शून्य  श्न्य

 13.  उड़ीसा  15  8  15

 14.  राजस्थान  14  19  11

 15.  सिक्किम  शून्य  शून्य  शून्य

 16.  त्रिपुरा  शून्य  श्न्य  शून्य

 17.  उत्तर  प्रदे  श्न्य  श्न्य  श्न्यਂ

 18.  पश्चिम  बंगाल  5  7  है  नवम्बर

 19:  अण्डमान  व  निकोबार  द्वीप  समूह  शून्य  श्न्य  श्न्य

 20.  अशुणाचल  प्रदेश
 '

 शुन्य  श्न्य  श्न्य

 21.  दादरा  व  नगर  हवेली  श्न्य  श्न्य  श्‌न्य

 22.  दमण  और  दिव  शून्य  शून्य  श्न्य

 23.  लक्षद्वीप  श्न्य  शून्य  श्न्य

 74.  मिजोरम  ह  श्न्यं  श्न्य  शून्य
 we

 जोड़  255...  262  128
 हु

 पत  क्षत्र टिप्पणी  पंजाब  और  जम्मू  और  कश्मीर  और  संघ  शासित  क्षेत्र

 चण्डीगढ  और  पांडिचेरी  के  विषय  में  कोई  आंकड़े  नहीं  रखे  जाते  हैं  क्योंकि

 यह  अनुसूचित  जनजातियों  की  संख्या  या  तो  हैं  ही  या  नगष्य  हैं  ।

 xx
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 बंध  बीसा  सहित  पाकिस्तानी  राष्ट्रिक

 २3९.  597.  भरी  अजोत  कुमार  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 जा  कया  वैध  वीसा  बाले  पाकिस्तानी  राष्ट्रिकों  को
 विमान  द्वारा  दिल्‍ली  और  बम्बई

 जाने  का  अनुमति  दी  जाती  है  परन्तु  कलकत्ता  जाने  की  अनुमति  नहीं  दी  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  कारण  क्‍या  है  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामढुलारो  और  1974  के

 भारत-पाकिस्तान  वीसा  समझौते  के  अनुसार  दिल्‍ली  और  बम्बई  हवाई  अड्डों  .  को
 पाकिस्तानी

 राष्ट्रिकों  के  भारत  में  प्रवेश  के लिए  जांच-चौकियां  बनाया  गया  डम-डम  हवाई  श्र

 कलकत्ता  ऐसे  प्रवेश  क॑  लिए  निर्दिष्ट  जांच-चौकी  नहीं  इसी  प्रकार  उसी  समझौते  के

 अधीन  भारतीय  नागरिक  विनिर्दिष्ट  जांच  चौकियों  के  माध्यम  से  ही  पाकिस्तान  में  प्रवेश  कर

 सकते  हैं  ।

 पाकिस्तान  द्वारा  अमरीका  से  हांक  आईਂ  विमान  प्राप्त  किया  जाना

 598.  श्री  अमर  राय  प्रधान  :  क्‍या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  पाकिस्तान  अमरीका  से  सी  हांक  आईਂ  विमान  प्राप्त  कर  रहा

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है

 क्‍या  यह  भी  सच  है  कि  इन  सी  हांक  आईਂ  विमानों  का  पंजाब  के  मैदानी
 ”

 इलाकों  में  प्रयोग  किया  जा  सकता  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाए
 गए  हैं  !

 बिदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  खुशोंद  आलम  :  और  में
 छपी  खबरों  के  अनुसार  पाकिस्तान  ने  अमरीका

 से  ग्रूमन्‍्य  सी  भी  कहा  जाता
 अर्ली  वानिग  एयरबोन  सुरक्षा  प्रणाली  की  मांग  की  है  और  उम्मीद  की  जाती  है  कि  इस

 संबंध  में  आगे  विचार-विमर्श  करने
 के  लिए  इसी  महीने  पाकिस्तानी  वायु  सेना  का  एक  दल

 अमरीका  का  दोरा  करेगा  ।

 और  अमरीकी  विशेषज्ञों  के  अनुसार  सीਂ  को  यदि  अफगानिस्तान  की
 सीमा  पर  लगाया  जाए  तो  भी  बह  भारत  के  अन्दर  देख  सकता  पाकिस्तान  द्वारा  अमरीका  से
 अति  उन्नत

 हथियार  प्राप्त  करने  पर  सरकार  की  चिन्ता  से  अमरीका  और  पाकिस्  न  की  सर«
 कारों  को  बहुत  साफ  शब्दों  में  अवगत  करा  दिया  गया  भारत  सरकार  ऐसी  सभी  घटनाओं  पर

 पूरी  सावधानी  से  नजर  रख  रही  है  जिनका  असर  भारत  की  सुरक्षा  पर  पड़ता  है  ।
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 केल्लीय  सरकार  के  कर्मचारियों  को  एसोसिएशनों  और  पूनिय नों  को
 मान्य  ता  प्रदान  करता

 599.  शी  ललित  माकन  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  तीन  वर्षों  से  केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  की  एसोसिएशनों  और  यूनियन
 की  सदस्य-संख्या  की  पड़ताल  नहीं  की  गई  और

 कया  इसके  कारण  बहुसंख्यक  कर्मचारियों  का  समर्थन  प्राप्त  अनेक  एसोसिएशनों  को

 मान्यता  नहीं  मिल  सकी  है  ?

 कार्मिक  तथा  प्रशासनिक  सुधार  और  संत्कृति  विभागों  में  राज्य  मंत्री  के०  पी  ०  सिहू
 :  नहीं  ।

 सेवा  एसोसिएशनों/यूनियनों  को  मान्यता  इस  विषय  पर  संगत  मार्गदर्शक  सिद्धान्तों
 में  दी  गई  शर्तों  और  उपबन्धों  की  पूर्ति  होने  पर  दी  जाती  वस्तुतः  समुचित  मामलों  में  ऐसी
 मान्यता  दे  दी  गई  है  ।

 पश्चिम  बंगाल  में  दाजिलिंग  जिसे  के  तीन  पर्बतीय  उप-लब्डों
 को  स्वाय  सता  प्रदान  करना

 600.  क्री  आनम्द  पाठक  :  क्‍या  गुह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  पश्चिम  बंगाल  में  दाजिलिंग  जिले

 के  तीन  पर्वतीय  उप-खण्डों  के  लोगों  को  क्षेत्रीय  स्वायत्तता  प्रदान  करने  के  लिए  लगातार  मांग  की

 जा  रही  है  ओऔर

 यदि  तो  इस  मांग  के  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्‍या  प्रतिक्रिया
 '.

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राभदुलारी  :  जी  श्रीमान्‌  ।

 अभी  मामले  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 बड़ोदा  में  ओर  उसके  आस-पास  रसाय  न-आधारित  उचद्चोगों  हारा

 वायु  ओर  जल  प्रदूषण

 भी  आर०  पी०  गायकवाड़  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकारी  और  गैर-सरकारोी  क्षेत्र  में  बड़ोदा  और  उसके  आस-पास  रसायन«

 भाधारित  उद्योगों  की  सं्या  में  अत्यधिक  वृद्धि  हो  जाने  के  कारण  हाल  के  बर्षों  में  मिट्टी

 और  प्रदूषण  की  गम्भीर  समस्या  उत्पन्न  हो  गई

 क्‍या  इन  रसायन-आधारित  यूमिटों  के
 अपसारण  से  इम  यूनिटों  के  आस-पास  स्थित

 गांवों  में  भूमिगत  पेय-जल  प्रदूषित  हो  गया

 कया  वायु-प्रदूषण  के  कारण  आस-पास  के  गांवों  में  खड़ी  फसलों  को  नुकसान  पहुंचा

 स्थित
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 क्या  इन  रसायन  यूनिटों  से  होने  वाले  वायु-प्रदूषण  का  पता  लगाने  के  लिए  कोई

 निगरानी  तंत्र  स्थापित  किया  गया  और

 (=)  यदि  तो  बड़ोदा  में  और  इसके  आस-पास  स्थिति  सरकारी  और  गैर-सरकारी

 क्षेत्र  के  उद्योगों  द्वारा  वायु  और  जल  प्रदूषण  की  रोकथाम  करने  के  लिए  क्‍या  उपाय

 किए  गए  हैं  अथवा  करने  का  विचार  है  ?  ह

 पय  विरण  ओर  बन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बोर  :

 यद्यपि  कुछ  जगहों  पर  भूमि  जल  संदूषण  पाया  गया  है  परन्तु  गुजरात  राज्य  बोडड

 के  पास  कोई  निर्णायक  साक्ष्य  सुलभ  नहीं

 राज्य  बोईड  के  अनुसार  औद्योगिक  क्षेत्रों  क ेआसपास  फसल  क्षत्ति  के  यदाकदा

 नाओों  की  रिपोर्ट  की  गई

 तथा  पिछले  दो  वर्षों  स ेआसपास  के  वायु  गुणवत्ता  निर्धारण  के  लिए
 नियमित  प्रबोधन  प्रणाली  लागू  प्रदूषकों  के  बहिस्नाव  को  विनियमित  करने  के  लिए  वायु  एवं
 जल  अधिनियमों  के  प्रावधानों  को  राज्य  बोर्ड  लागू  कर  रहा  बड़ौदा  बहिस्ताव  चैनल  के

 पना  माध्यम  से  जल  एवं  भूमि  प्रदूषण  कम  किया  गया  है  ।

 अल्पसंख्यक  आयोग  हारा  की  गई  सिफारिशों  को  स्वीकार  करना

 602.  श्री  नररासह  सूर्यवंक्षी  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  न्यायमूर्ति  एम०  एच०  बेग  की  अध्यक्षता  वाले  अल्पसंख्यक  आयोग

 द्वारा  अनुसूचित  अनुसूचित  जनजातियों  और  अन्य  पिछड़े  वर्गों  अल्पसंख्यकों  के  हितों
 के  संबंध  में  की  गई  सिफारिशों  पर  विचार  कर  रही

 यदि  तो  कौन-कौन-सी  सिफारिशें  स्वीकार  की  गईं  और

 कौन-कौन-सी  सिफारिशें  स्वीकार  मही  की  गई  हैं  और  उनके  स्वीकार  न  किए  जाने
 के  क्‍या  कारण  हैं  ?

 गृह  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्रों  रामदुलारी  :  अलासंख्यक  आयोग
 स्थापित  करने  के  बारे  में  सरकार  के  दिनांक  12  1978  के  संकल्प  के  अनसार  आयोग
 केवल  चाहे  वे  भाषा  अथवा  घम्मं  पर  आधारित  से  संबंधित  रक्षोपांयों  पर  ही
 विचार  करता  है  ।

 तथा  अल्पसंख्मक  आयोग  ने  जब  तक  वर्ष  1978,  1979,  1980
 1-11-1981  से  31-3-82  आयोग  ने  अपनी  चौथी  वाधिक  रिपोर्ट  से  परिवतंनਂ
 करके  वर्ष  का  आधार  बना  लिया  तथा  1-4-1982  से  31-3-1983  के  लिए  पांच  वाधिक
 रिपोर्ट  प्रस्तुत  की  इसकी  चार  वाधिक  जिनमें  इसकी  विभिन्‍न  सिफारिशें  को  तथा  की

 गई  कार्यवाही  के  ज्ञापन  सहित  क्रमश  9-7-1980,  22-12-1980,  3-8-1982  त  9-5-1984
 को  सभा  पटल  पर  रखी  जा  चुकी  हैं।आयोग  की  पांचवी  वाथिक  रिपोर्ट  सरकार  को
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 हाल  ही
 में  भ्रस्तुत  की  गई  रिपोर्ट  की  मुद्वित  प्रतियां  अभी  तक  प्राप्त  नहीं  हुई  सरकार

 द्वारा  रिपोर्ट  पर  कारंवाई  की  जा  रही  है  ।

 दिल्‍ली  में  सड़क  दुर्घटनाएं

 603.  श्री  मानिक  रेड्डी  :  क्‍या  गुह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ह
 बया  नई  पुलिस  प्रणाली  लागू  किए  जाने  के  बावजूद  राजधानी  में  सड़क  दु्घटनाएं

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  दिल्ली  यातायात  पुलिस  ने  एकमार्नी
 यातायात  शुरू  सड़क  अवरुद्ध  सड़क  विभाजकों  का  निर्माण  करके  मौजूदा  यातायात

 के  बावजूद  यातायात  बत्तियां  लगाकर  नगर  में  यातायात  बाधाएं  पैदा  कर  दी
 और

 क्‍या  सरकार  का  विचार  जनता  को  प्रतिनिधित्व  देते  हुए  राजधानी  में  परामशंदात्री

 समितियां  गठित  करने  का  है  ?

 नह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  रामदुलारी  :  जी  नहीं  श्रीमान्‌  ।

 यातायात  बाघाओं  को  करने  और  वाहनों  के  आवागमन  की  बति  को  बढ़ाने  के

 प्रयत्नों  स ेशहर  में  हाल  ही  में  एकमार्गी  यातायात  प्र।रम्भ  किया  गया  था  और  जनता  ने  इसकी

 सराहना  की  यातायात  बत्तियों  को  लगाने  के  लिए  हाल  में  किसी  यातायात  को

 हटाया  नहीं  गया  जब  कभी  विगत  में  ऐसा  किया  तो  विभिन्‍न  एजेंन्सियों  अर्थात्‌  दिल्ली

 यातायात  पुलिस  के  सहयोग  से  राष्ट्रीय  परिवहन  योजना  और  अनुसंधान  केन्द्र  और  केन्द्रीय  सड़क

 अनुसंधान  संस्थान  द्वारा  किए  गए  विस्तृत  अध्ययन  के  बाद  ही  ऐसा  निर्णय  लिया  गया  ।

 इस  समय  परामर्शदात्री  समिति  गठित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 अस्पुश्यता  पर  रोक  लगाना

 604.  श्री  रेणुपद  दास  :  क्‍या  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  अस्पृश्यताਂ  रोकने  संबंधी  कार्यबराहियों  में  शिथिलता  आ  गई  है  क्योंकि  बड़ी

 संख्या  ऐसे  मामलों  में  व्यक्तियों  को  छोड़  दिया  जाता

 इस  प्रकार  की  रिहाइयों  के  क्या  कारण

 क्या  ऐसे  मामलों  के  शीघ्र  निपटान  क्रे  लिए  सरकार  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रासडुलारी  से  यह  नहीं

 कहा  जा  सकता  कि  अस्पृश्यता  रोकने  संबंधी  कार्यवाहियों  में  शिथिलता  आ  गई  है  क्योंकि  बड़ी

 संख्या  में  ऐसे  मामलों  में  व्यक्तियों  को  छोड़  दिया  जाता  है  ।  परन्तु  दोषमुक्त  किए  जासे  का  मुख्य

 55
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 कारण  यह  है  कि  शिकार  हुए  व्यक्ति  न्यायालयों  में
 गवाही  देने

 के  लिए  आगे  नहीं  आते  ।  राज्य

 सरकारों  नें  इस  संबंध  में  निम्नलिखित  उपाय  किए  हैं  :--

 अनुसूचित  जाति  के  शिकार  हुए  व्यक्तियों  को  कानूनी  सहायता  प्रदान  करने  की

 योजनाएं  शुरू  की  गई  हैं  ।

 भिन्‍न-भिन्‍न  स्तरों  पर  अधिकारियों  को  नागरिक  अधिकार  संरक्षण  अधिनियम  के

 मामलों  की  शीघ्र  जांच  पड़ताल  और  पर्यवेक्षण  करने  के  लिए  समितियां  गंठित  की  गई

 नागरिक  अधिकार  संरक्षण  अधिनियम  तंत्र  के  कार्य  का  पुनरीक्षण  करने  के  लिए

 समितियां  गठित  की  गई  हैं  ।

 नागरिक  अधिकार  संरक्षण  अधिनियम  के  मामलों  और  अनुसूचित  जातियों  के  प्रति

 अपराधों  के  शीघ्र  घटनास्थल  पर  निपटान  के  लिए  विशेष/चलते-फिरते  न्यायालय  स्थापित

 किए  गए

 दिल्ली  को  ओधोगिक  प्रदूषण  से  मुक्त  रखने  का  निर्णय

 605.  शीमती  जयसन्ती  पटनायक  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  नई  दिल्ली  को  औद्योगिक  प्रदूषण  से  मुक्त  रखने  का  निर्णय  किया

 और

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों
 के  दौरान  उसके  लिए  कया  कदम  उठाए  गए  हैं  तथा

 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 पय  विरण  ओर  वन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बोर  :  तथा  नई  दिल्ली
 में  औद्योगिक  प्रदूषण  को  कम  करने  क॑  लिए  उठाए  गए  उपायों  में  निम्नलिखित  शामिल

 (1)  उद्योगों  को  प्रदूषण  नियंत्रण  उपकरण  लगाने  के  लिए  कहा  जाता  है  तथा  दोषी
 इकाइंयों  क  विरुद्ध  कार्यवाही  की  .  जाती

 (2)  प्रदूषण  नियंत्रण  उपकरण  लगाने  तथा  घनी  आबादी  वाले  क्षेत्रों  से  प्रदूषण  इकाइयों
 को  हटाने  के  लिए  प्रोत्साहन  दिए  जाते

 |

 (3)  औद्योगिक
 लाइसेंसिंग  प्रणाली  क

 स्थान
 के  चयन  तथा  लाइसेंस  जारी  करने

 के  लिए  उन  जो  स्वाभाविक  रूप  से  प्रदूषक  क॑  पर्यावरणीय  मूल्यांकन  के  लिए  एक
 प्रक्रिया  बनाई  गई  है  ।

 (4)  वायु-जनित  घूल  सुरक्षात्मक  अवरोध  के  रूप  में  कार्य  करने  हेत॒  पर्याप्त  वृक्ष  आवरण
 के  लिए  भी  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ।

 ः

 उड़ीसा  में  एक  प्लांठ  रिसोर्स  सेंटर  की
 स्थ
 स्थापना

 606.  भीमती  जयन्ती  पटनायक
 :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 विज  कक अल  कक

 उड़ीसा  में  भुवनेश्वर  के  समीप  काननਂ  नामक  प्लांट  रिसोर्स  सेंटर  की
 स्थापना  हेतु  अब  तक  कितनी  धनराशि  मंजूर  की  गई  है

 परियोजना  की  कुंल  लागत  कितनी  और

 परियोजना  के  लिए  1985-86  के  दौरान  कितनी  धनराशि  मंजूर  किए  जाने  का
 विचार

 पर्यावरण  ओर  बन  अंभ्ालय  में  राज्य  मंत्री  बीर  उड़ीसा
 सरंकार  के  विज्ञान  प्रोश्योगिकी  तथा  पर्यावरण  विभाग  से  प्राप्त  प्रस्ताव  के  अनुसार  परियोजना  का

 प्रतिवर्ष  कुल  परिव्यय  116  लाख  रुपये  अनावर्ती  तथा  8  लाख  झूपये  भावर्ती  बताया  गया

 पश्योजंना  के  लिए  पर्यावरण  विभाग  द्वारा  अभी  कोई  अनुदान  नहीं  दिया  गया  1985-86
 में  स्वीकृत  की  जाने  बाली  प्रस्ताबित  राशि  को  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया

 उड़ीसा  में  €क  हाथी  बिहार  को  स्थापना  को  प्रस्ताव

 607.  भौमती  अयन्ती  पर्नॉय  कर  :  क्या  प्रंधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृंपा  करेंगे  कि  :

 कया  उड़ीसा  सरकार  ने  छंडब्या  डम्पारा  आरक्षित  वन  के  अमानवौचित॑  वन  में  हाथी

 बिहेर  की  स्थापना  का  ऐक  प्रस्ताव  भेजा

 यदि  तो  परियोजना  की  अनुमानित  लागत॑  किंतनी

 केन्द्र  सरकार  का  विचार  इस  परियोजना  के  लिए  कितनी  धनराशि  मंजूर  करने  का

 ओर

 सरकार  ने  इस॑  संम्बन्ध  में  क्या  निर्णय  किया

 पयय  बिरण  तथा  बन  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बोर  :  राज्य  सरकार

 1982  में  छंडैका-डम्पारा  अंश्रये-स्थल  की  पहले  ही  स्थापना  कर  चुकी

 आश्रय-स्थल  की  स्थापना  की  अनुमानित  लागत  की  जानकारी  नहीं

 तथापि  राज्य  संरकार  ने  केन्द्रीय  सहायता  के  रूप  में  567.50  लाख  रुपये  मांग  की

 और  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  योजना  के  तहत  राष्ट्रीय  पार्कों  तथा  अाशअय-स्थलों

 की  सहायता  के  लिए  राज्य  सरकार  के  प्रस्ताव  में  अनिवायं  मदों  पर  वर्ष  1984-85  के  लिए

 16  लाख  रुपए  की  धनराशि  मंजूर  की  गई  सरकार  को  केन्द्रीय  शेयर  के  रूप  में  8  लाख  रुपए

 की  रकम  पहले  ही  निर्मुक्त  कर  दी  गई  है  ।

 राष्ट्रीय  खेल  नोति

 608.  श्रीमती  जयम्ती  क्‍या  युवा  कार्य  ओर  खेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  राष्ट्रीय  खेल  नीति  लागू  करने  का

 ५7
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 यदि  तो  इसे  कब  तक  लागू  किए  जाने  की  सम्भावना  और

 विभिन्‍न  राज्यों  में  खेलों  के  विकास  के  लिए  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 युधा  कार्य  और  छल  विभाग  में  राज्य  मंत्री  आर०  के०  जयचन्त  :  भर
 सरकारी  संकल्प  के  रूप  में  राष्ट्रीय  खेल  नीति  21  1984  को  सभा  पटल  पर  रख

 दी  गई

 राष्ट्रीय  प्रशिक्षण  योजना  खेल  प्रतिभा  खोज  क्षेत्रीय  प्रशिक्षण

 राज्य  खेल  परिषदों  को  ग्रामीण  खेल  टूर्नामेंट्स  तथा  अखिल  भारतीय  महिला  खेल  समारोह
 की  यतंमान  योजनाओं  को  अधिक  बड़  पैमाने  पर  जारी  रखने  के  विभिन्‍न  राज्यों  में
 खेलों  को  बढ़ावा  देने  को  ध्यान  में  रखकर  खेल  छात्रावासों  की  खेल  प्रतिभा  खोज

 प्रतियोगिता  और  चुने  हुए  स्कूलों  को  अपनाने  आदि  जैसी  नई  योजनायें  शुरू  करने  का  भी  प्रस्ताव

 बशर्ते  कि  संसाधन  उपलब्ध  हों  ।

 भारतीय  राष्ट्रीय  उच्चानों  के  विकास  के  लिए  से  सहायता

 609.  कुमारी  पृष्पा  देवो  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  कुछ  राष्ट्रीय  उचद्चानों  का  विकास  आरम्भ  करने  का

 क्या  कुछ  राष्ट्रीय  उद्यानों  की  सुरक्षा  तथा  विकास  के  लिए  उम्हें  की

 सूची  में  शामिल  करने  का  प्रस्ताव  विचाराधीन

 क्‍या  मध्य  प्रदेश  के  कान्हा  राष्ट्रीय  पार्क  को  भी  की  सहायता  की  सूची
 में  शामिल  किया  गया

 यदि  तो  क्या  मध्य  प्रदेश  के  उक्त  राष्ट्रीय  उद्यान  के  महत्वता  को  ध्यान  में  _
 रखते  हुए  इसे  उक्त  सूची  में  शामिल  किया  और

 (४)  सुरक्षा  के  उद्देश्य  से
 अन्य  कौन  से  भारतीय  उद्यानों  को  सूची  में  शामिल

 किया  जाएगा  ?

 पर्यावरण  तथा  वन  मंत्रालय  में  राज्य  सन्त्री  वीर  :  राष्ट्रीय  उद्चानों  का
 विकास  निरन्तर  चलने  वाला  काय॑  केन्द्रीय  सरकार  राज्यों  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्रों  को  चुनिदा

 राष्ट्रीय  उच्यानों  के  लिए  वित्तीय  सहायता  मुहैया  करती  है  ।

 से  (5)  भारत  में  निम्नलिखित  राष्ट्रीय  उच्चानों  तथा  आश्रय  स्थलों  को  विश्व
 सांस्कृतिक  तथा  राष्ट्रीय  सम्पत्ति  के  संरक्षण  सम्बन्धी  समझौते  के  तहत  सूची  में  शामिल  करने
 का  प्रस्ताव  किया  गया  जो  कि  संयुक्त  राष्ट्र  शिक्षा  वैज्ञानिक  तथा  सांस्कृतिक  संगठन  द्वारा
 संचालित  है  :--

 राष्ट्रीय  असम

 आश्रय  असम

 घाना  राष्ट्रीय  राजस्थान
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 राष्ट्रीय  राजस्थान

 राष्ट्रीय  उद्यान,गु  जरात

 राष्ट्रीय  पश्चिम  बंगाल

 राष्ट्रीय  मध्य  प्र  देश

 देवी  राष्ट्रीय  उत्तर  प्रदेश

 रन  आफ  कच्छ  गुजरात

 प्रकृति  तथा  प्राकृतिक  संसाधनों  के  समझौते  के  लिए  अन्तर्राष्ट्रीय  संघ  1985  के
 के  वल  पहले  तीन  स्थानों  के  सम्बन्ध  में  मूल्यांकन  तैयार  करेगा  ।

 पर्यावरण  सच्बन्धो  नियमों  का  उल्लंघन  करने  वाले  उच्चोग

 610.  कुमारी  पुष्या  देवी  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  ढ्वपा  करेंगे  कि  :

 गत  दो  वर्षों  के  दौरान  पर्यावरण  सम्बन्धी  नियमों  का  उल्लंघन  करने  वाले  उद्योगों
 के  नाम  क्या

 उन  उद्योगों  के  विरुद्ध  क्या  कारंवाई  की  गई  और

 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 पर्यावरण  और  बन  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बोर  :  से  विभिन्‍न  राज्यों
 में  लगभग  400  उद्योग  हैं  जिनके  विरुद्ध  पर्यावरणीय  नियमों  का  उल्लंघन  करने  के  लिए  उस  राज्य
 तथा  प्रदूषण  निवारण  एवं  नियंत्रण  के  लिए  केन्द्रीय  बोर्ड  द्वारा  न्यायालय  में  कार्यवाही  चलाई  गई

 है  ।  राज्यवार  ब्यौरा  तथा  वतेमान  संलग्न  विवरण  में  दी  गई

 विवरण

 बिभिस्त  प्रदूषण  नियंत्रण  बोड़ों  में  मामलों  का  स्तर  (31-12-1984
 —

 क्रण्सं०  राज्य/बोडेंका  नाम  उठाये  गये  निर्णीत  मामलों  लम्बित  मामलों

 मामलों  की  की  संख्या  की  संख्या

 संध्या
 बोर्ड  के  बोर्ड  के

 पक्ष  में  विरुद्ध

 छ  2  4  4  5  6

 1.  आन्ध्र  प्रदेश  20  5  2  13

 3.  असम  ना  पा  ध््ा
 _

 6
 _  _

 6 3.  बिंदार
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 2  3  4  5  6

 4.  गुजरात  52  6  जलन  46

 5.  हरियाणा  ता  24  न  85

 6.  हिमाचल  प्रदेश  ना  चाः  ना
 चाः

 7.  केरल  7  —  5

 8.  कर्नाटक  3  2  जा

 9.  मध्य  प्रदेश  12  ना  न+  12

 11.  महाराष्ट्र  78
 पा  ना  16

 12.  पंजाब  78  2  न  76

 13.  राजस्थान  1  6  7  96

 14.  तमिलनाडु  31  न  न

 16.  उत्तर  प्रदेश  60  49  न  11

 केन्द्रीय  बोर्ड  60  49  न  |

 जोड़  विजयराघवन : क्या  प्रधान मंत्री यह  बताने की कृपा  400

 बनरोपण  सें  प्रगति  को  दर

 श्री  बो०  एस०  विजयराघवन  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 गत  चार  वर्षों  के  दौरान  वनरोपण  सें  प्रगति  की  दर  क्‍या

 इसी  अवधि  दोरान  हुए  वन  कटाब  के  मुकाबले  इसकी  तुजननक्षमक  स्थिति

 क्ष्या
 ह

 बनों  में  वृद्धि  करने  हेतु  क्या  विशेष  उपाय  किए  जा  रहे  हैं  ?

 पर्यावरण  और  बन  भंत्रालय  में  राज्य  संत्री  बीर  :  गत  चार  वर्षों  के  दौरान
 वनरोपण  की  औसत  दर  प्रति  वर्ष  8.3  लाख  हैक्टार  है  ।

 विभिन्‍न  कारणों  की  वजह  से  वनोन्‍्मूलन  सीमा  सम्बन्धी  सही  आंकड़े  उपलब्ध
 बाहर  के  तहतू  अधिकृत  बनोन्मूलन  की  औसत  दर  अति  वर्ष  5896

 हैबबपर  ate
 बनों  में  तथा  इसके  बाहर  दोनों  में  वनरोपण  की  वाधषिक  गति  को  को  कै

 4 सांख॑ हैक्टार से बढ़ाकर में लाख हैक्टार कर दी गई इस गति को आगामी
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 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  प्रतिवर्ष  50  लाख  हैक्टार  क्षेत्र  में वनरोपण  किया  जाय  ।

 राष्ट्रीय  बंजर  भूमि  विकास  बोर्ड  की  स्थापना  से  का  सहयोग  प्राप्त  इस  प्र  यूस्त  को

 काफी  अधिक  बढ़ाए  जाने  का  प्रस्ताब

 सिन्धु  लिपि  का  प्रडम-बाचन

 612.  झी  बो०  एस०  बिजय  राघजन  :  कया  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  इस  समय  सिन्धु  लिपि  के  पठन-वाचन के  प्रयास  किए  जा  रहे

 यदि  तो  क्या  इस  दिशा  में  कोई  सफलता  प्राप्त  हुई  और

 मदि  तो  इन  लिपियों  के  पठन-वोचन  में  क्या  कठिनाइयां  अनुभव  की
 रही  हैं

 कामिक  तत्रा  प्रझाससिक्त  सुधार  और  संस्कृति  विभागों  सें  राज्य  मंत्री  के०  पौ०  सिह
 :  हां  ।

 और  जबक्रि  अनेक  बहुमूल्य  अध्ययन  किए  गए  फिर  भी  हड़प्पा  भाषा  औ

 लिपि  की  प्र  कृति  के  बारे  में  पठन-वाचन  करने  वालों  में  आपस  में  ही  एकमत  नहीं  जब  तक

 कि  कोई  ठोस  प्रमाण  जैसे  द्विभाषी  मोहर  या  पुरालेख  नहीं  मित्र  जाता  तक  तक  सिन्धु  लिपि  के
 पठन-वाचन  का  किया  गया  दावा  एक  प्रयास  ही  माना  जा  सकता

 ढकेरल  में  और  अधिक  प्रयेट्क  स्थलों  का  विकास

 613.  श्री  के०  हुन्कृम्य
 :  क्या  पर्यटल  और  नमसागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 कया  केरल  सरकार  ने  राज्य  में  और  अधिक  प्यंटन  स्थल  विकसित  करने  सम्बन्धी

 योजनाएं  भेजी  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  और  उन  पर  सरकार  ने  क्‍या  निर्णय

 किया  है  ?

 पर्यटन  और  नागर  विमानत  मंत्रालय  में  राज्य  अशोक्त  :  और
 केरल  की  राज्य  सरकार  ने  647.70  लाख  रुपये  की  राशि  की  केन्द्रीय  सहायता  से  28

 स्‍्कीमें  कार्यान्वयन  के  लिए  भिजवाई  थीं  ।  संसाधनों  पर  प्रतिबंधों  को  देखते  विभाग  ने  वाइनाड

 में'पाकिंग  सुविधाओं  ओर  भ्रेक्कड़ी  क्विलोन  और  कुमरकम  लाख  रुपये  की  अनुमानित

 लागत  पर  जलक्ीड़ाएं  प्रारंभ  करने  हेतु  नौकाओं/उपस्करों  की  ध्यवस्था  के  सम्बन्ध  में  चार.स्कीमों

 पर  सहायता  प्रदान  करने  के  लिए  सहमति  दे

 जज्ञो]सा  में  फररेट्ों  का  आवांगमत

 614.  ओऔ  के०  प्रधानो  :  क्या  पर्यटन  और  सागर  बिसातन  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे।कि  :  हु  है
 ह

 ~
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 क्‍या  उनके  मंत्रालय  ने  उड़ीसा  रेलवे  और  इंडियन  एयर  लाइन्स  के  परामर्श

 ह

 से उड़ीसा के भुवनेश्वर/कोणाकं/पुरी क्षेत्र में पर्यटकों को आकर्षित करने की अपार संभावनाओं का पुरा-पूरा लाभ उठाने के लिए कोई उपाय किए और यदि तो तत्संबंधी ब्यौरा क्‍या है ? पर्यटन और मागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्रो अज्यञोक : और उड़ीसा में विभिन्‍न केन्द्रों पर पर्यटकों को आकर्षित करने की संभाव्यता का लाभ उठाने के लिए केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने राज्य सरकार के परामर्श से निम्नलिखित दो यात्रा-परिपथ अभिनिर्धारित किए भुवनेश्वर-पुरी-कोणाकं-धौली-रत्नगिरि-ललितगिरि-उदयगिरि-भद्रक-बांदापुर--खिचिग जोशीपुर और वापसी । 2. भुवनेश्वर-चिलका कील-गोपालपुर समुद्रतट-तप्तपानी-को रापुट-बो लनगी र-झ अंगुल-टिकरपाड़ा-तलचेर-भुवनेश्वर । पर्यटक यातायात की जरूरतों को पूरा करने के लिए इंडियन एयरलाइन्स भुवनेश्वरों से निम्नलिखित सेवाओं का परिचालन करती सप्ताह में 4 और सप्ताह के शेष 3 दिनों के लिए भुवनेश्वर सैक्टर पर सहित 2. सप्ताह में 4 हैदराबाद/भुवनेश्वर सैक्टर में 3. सप्ताह में 5 दिल्ली/भुवनेश्वर सैक्टर में वाराणसी होते हुए १ भारत में बन तथा आदिवासियों संबंधी राय बर्मन समिति का प्रतिवेदन श्री के० प्रधानी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ; क्या सरकार ने पांचवी तथा छठी पंचवर्षीय योजनाओं में निर्धारित आदिवासी बिकास के प्रति उप-योजना दृष्टिकोण संबंधी नीति की सफलता का मूल्यांकन करने के उद्देश्य सै भारत में वम॒ तथा आदिवासियों संबंधी राय बर्मंन समिति के प्रतिवेदन पर विचार कर लिया आदिवासी बिकास पर किए गए पूंजी निवेश से वास्तव में आदिवासियों का कितमा विकास हुआ और इसके निष्कर्ष क्‍या हैं और इनको ध्यान में रखते हुए सातवीं योजना में आदिवासी बिंकास के लिए अधिक गतिशील दृष्टिकोण अपनाने हेसु क्या कार्यवाही की जायेगी ? गुहू संत्रालय सें राज्य मंत्री रासबुलारी जी श्रीमान्‌ । पूंजी निवेश से आदिवासियों की सामाजिक तथा शैक्षिक उन्नति हुई है ।. 62.
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 ——  —_——  तन  विचार

 सातवीं  योजना  के  लिए  अनुसूचित  जनजाति  के  विकास  संबंधी  कार्यदल  का  विचार

 है  कि  आदिवासियों  के  व.मजोर  क्षेत्रों  तथा  वर्गों  के
 विकास  उनके  पर्यावरण  में  सुधार  और  विशिष्ट

 संस्कृति  और  रहन-सहन  के  तौर-तरीके  के  संरक्षण  पर  अधिक  ध्यान  केन्द्रित  देते  हुए  छठी  योजना

 की  नीति  को  जारी  रखा

 इंधन  की  लकड़ी  की  अत्यधिक  कमो

 श्री  के०  प्रधानी  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारत  द्वारा  इस  शताब्दी  के  अन्त  में  इंधन  की  लकड़ी  की  अत्यधिक  कमी  का
 सामना  किए  जाने  की  संभावना

 यदि  तो  क्‍या  सरकार  ने  देश  में  एक  वृहत  बायो  गैस  कार्यक्रम  प्रारम्भ  करने  के

 लिए  कोई  दीर्घकालीन  योजना  तैयार  की  है  जिसका  भारतीय  ग्रामीण  पर्यावरण  पर  भी  स्वास्थ्यकर
 प्रभाव  ,

 यदि  तो  योजना  की  मोटी  रूपरेखा  क्‍या  है  और  वया  इसके  साथ-साथ  इंधन  के
 लिए  अधिक  लकड़ी  प्राप्त  करने  के  लिए  तरुभूमि  के  विकास  तथा  इंधन  की  लकड़ो  के  बागान

 लगाने  तथा  प्राकृतिक  वनों  की  उत्पादन  क्षमता  बढ़ाने  के  लिए  कोई  कार्यक्रम  तैयार  किया  गया  है
 और  उसे  कार्यान्वित  किया

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  बातें  क्‍या  और

 क्‍या  इन  कार्यक्रमों  को  उड़ीसा  तथा  मध्य  प्रदेश  के  आदिवासी  क्षेत्रों  में  प्र।रम्भ  किया

 जाएगा  ?

 विशान  और  प्रोद्योगिको  मंत्रालय  तथा  महासागर  परमाणु  अंतरिक्ष  और

 इलेक्ट्रोतिक्स  विभागों  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  बी०  :  इस  शताब्दी  के  अन्त  तक

 भारत  ईंघन  की  लकड़ी  की  अत्यधिक  कमी  का  सामना  कर  सकता  यदि  इस  कमी  को  कम  करने

 के  लिए  बहु-कठिन  प्रयत्न  नहीं  किए  जाएंगे  ।

 कार्यक्रम  में  बायो  गैस  की  प्रगति  और  व्यापक  पैमाने  पर  विकास  को  मिला

 दिया  गया  है  और  इसको  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  तथा  बाद  के  लिए  अत्यध्विक  बढ़ाने  का

 प्रस्ताव

 से  (5)  बायो  गैस  की  राष्ट्रीय  परियोजना  के  सातवीं  योजना  अवधि  में

 मिलियन  परिवार  आकार  के  बायो  गैस  संयंत्रों  को  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  किया  गया

 दायिक  और  संस्थागत  बायो  गैस  कार्यक्रम  के  में  संयंत्रों  की  स्थापना  का  प्रस्ताव  भी  रखा

 गया  इसके  अतिरिक्त  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  वनीय  क्षेत्र  के अधीन  कार्यकलापों  मिलियन  हैक्टर

 बन-रोपण  का  लक्ष्य  रखा  गया  इसमें  अन्य  एजेंसियों  के  द्वारा  किए  गए  कार्यकलापों  के  वनरोपण

 कार्यकम  सम्मिलित  नहीं  है  ।  इसके  अतिरिक्त  ऐसा  प्रस्ताव  रखा  गया  है  कि  सातवीं  योजना

 अवधि  के  दौरान  ईंधन  की  चारा  और  बिद्युत  के  प्रयोजन  के  लिए  ऊर्जा  बागान  उगाने  के

 लिए  मिलियन  हैक्टर  बेकार  भूमि  और  निरावृत्त
 भूमि

 ले
 ली  उड़ीसा  और  मध्य  प्रदेश
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 कर

 1985

 के  कबीले  वाले  क्षंत्रों  सहिते  सभी  उपयुकत  क्षत्रों  में  इन  संभी  कार्यक्रमों  का  कार्यान्वयन  किया

 पश्चिन्ष  बंगाल  सामाजिक  बानिकी  परियोजना  का  अध्यधन

 617.  भो  सनत  कुमार  संडल  :  क्या  प्रधान  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  1974-77  में  पश्चिम  बंगाल  को  सामाजिक  वानिकी  परियोजना  में  के  अध्ययन

 से  यह  पता  चलता  था  कि  राज्य  के  वनों  से  प्रति  बषं  10  लाख  टन  अर्थात्‌  0.85  टन  प्रति  हेक्टेयर

 के  लगभग  इंधन  की  लकड़ी  प्राप्त  होती

 क्‍या  सरकार  सन्‌  2000  में  ईंधत  की  लकड़ी  की  संभावित  कमी
 को

 ध्यान  में  रखते

 हुए  कम  लकड़ी  देने  वाली  वर्तमान  वन  भूमि  को  वृक्षों  की  उपयुक्त  किस्मों  के  सुब्यवस्थित  बागानों

 में  परिवर्तित  करने  तंथा  प्राकृंतिक  बनों  के  अन्तर्गत  क्षेत्रों  की  पैदावार  कम  से  कम  अपक्षीण  बन

 भूमि  में  संभव  स्तंर  अर्थात्‌  प्रति  वर्ष  3  टन  प्रति  हेक्टेयर  तक  बेढ़ाने  की  कोई  दीर्घकालीन  योजना

 तयार  की  और  ॥ं

 यदि  तो  उसकी  मोटी  रूपरेखा  कया  है  और  इस  पर  कितनी  पूंजी  परिव्यय  होने

 की  संभावना  ?

 पर्यावरण  ओर  वन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  बोर  :  जी  हां  ।

 जी  हां  ।  प्राकृतिक  वनों  के  स्तर  के  सदृश  अवक्रमित  बनों  से  उत्पादन  बढ़ाने  की  एक
 योजना

 |

 ग्रामीण  आबादी  के  लिए  इंधन  की  चारा  और  लघु  इमारतीं  लकड़ी  की

 आपूर्ति  बढ़ाने  और  पर्यावरण  में  सुधार  करने  हेतु  मोटी  रूपरेखा  में  ग्र।मीण  वन  भूमि  में  वेक्ष

 घारीदार  पौधे  अवक्रमित  बनों  को  पुन:स्थापना  और  बंजर  भूमि  का  पूर्ण  उपयोग  करने  के

 लिए  फार्म  वानिकी  को  प्रोत्साहन  देना  शामिल  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  लिए  वास्तविक  तथा

 लक्ष्य  नीचे  दिए  गए  हैं  :--

 बिवरण  छठी  पंचवर्षीय  योजना
 के  वास्तविक  लक्ष्य

 _
 1  2  3

 (1)  सामाजिक  वानिकी  (1)  ग्रामीण  वन  भूमि  3580
 परियोजना

 बैंक  से  सहायता  (2)  धारीदार  वृक्षरोपण  9500
 प्राप्त  1981-85)

 (3)  फार्म  25520
 (4)  अवक्रमित  वनों  की  पुनः  स्थापना  7500

 46100
 हा  प
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 1  2  3

 (2)  ग्रामीण  जलावन  की  (1)  ग्रामीण  बन  भूमि  6925

 लकड़ी  के  वृक्षारोपण
 ह

 सहित  सामाजिक  वानिकी

 संबंधी  केन्द्र  द्वारा

 प्रायोजित  योजना
 '

 परिव्यय
 परिव्यय  लाख  रुपए  -

 योजना
 Se

 उपरोक्त  के  संबंध  में  सातवीं  पंचव  षीय  योजना  संबंधी  परिव्यय  को  अभी  अंतिम  रूप  दिया

 जाना

 देदा  में  बांचों  को  संख्या

 618.  श्री  अन॑स्त  प्रसाद  सेठी  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 इस  समय  देश  में  बांधों  की  संख्या  कितनी

 क्‍या  बाघ  आरक्षित  क्षेत्र  में  बाघों  की  संख्या  में  कोई  वृद्धि  हुई

 यदि  तो  कितनी  वृद्धि  हुई  और

 पिछले  पांच  वर्षों  के  दौरान  कितने  प्रतिशत  वृद्धि  हुई  है  ?

 पर्यावरण  तथा  बन  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  बोर  :  1984  के  दौरान  की

 गई  अखिल  भारतीय  बाघ  गणना  में  बाघों  की  संख्या  4005  थी  ।

 जी  हां  ।  *

 और  पांच  साल  पहले  अर्थात्‌  1979  में  सिर्फ  11  बाघ  आरक्षित  क्षेत्र  में  थे  ।

 1979  में  इन  आरक्षित  क्षेत्रों  में  बाघों  की  संख्या  711  होने  का  अनुमान  लगाया  गया  था  ।

 1984  में  इन  आरक्षित  क्षेत्रों  में  960  बाघों  की  गणना  की  गई  इस  प्रकार  बाघों  की  संख्या

 में  लगभग  33.5  प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई

 1979  के  बाद  स्थापित  किए  गए  अन्य  चार  बाघ  आरक्षित  क्षेत्रों  में  1984  में  की  गई

 गणना  में  बाघों  की  कुल  संख्या  161

 घलती  गाड़ियों  में  अपराध

 619.  श्री  मुहम्भद  महुफूज  अलो  खां  :

 प्रो०  रामकृष्ण  भोरे  :

 क्या  गृह  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  पिछले  कुछ  समय  से  चलती  गाड़ियों  में  अपराधों  में  वृद्धि  हुई
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 जननी  न्‍ड:स:  स  स  सस  सच  में
 यदि  तो  पिछले  छह  महीनों  के  दौरान  चलती  गाड़ियों  में  लूटपाट  भौर  अन्य

 अपराधों  के  कितने  मामले  हुए  हैं  और  उससे  पूर्व  के  छह  महीनों  के  दौरान  हुए  अपराधों  की  तुलना
 में  स्थिति  क्ष्या  और

 चलती  गाड़ियों  में  अपराधों  कौ  घटनाओं  को  रोकने  और  यात्रियों  तथा  उनके  सामान

 की  रक्षा  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  उपाय  किए  गए  हैं  ?

 गृह  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामबुलारी  से  एक  विवरण

 सभा  पटल  पर  रखा  जाता

 विवरण

 .  राज्य  सरकारें  तथा  संघ  शासित  क्षंत्र  प्रशासन  अपराधों  से  संबंधित  काबूनों  को  लागू
 करने  के  लिए  उत्तरदायी  1984  से  1984  भर  1984  से
 1985  तक  की  अवधि  के  दौरान  चलती  गाड़ियों  में  किए  गए  अपराधों  से  संबंधित  उपलब्ध

 सूचना  अनुलग्नक  में  दी  गई

 2.  रेल  मार्गों  पर  अपराधों  की  घटनाओं  को  रोकने  के  लिए  निम्नलिखित  उपाय

 कर  रहा  है  :---

 (1)  गाड़ियों  के चालकों  को  संकटकालीन  सीटी  बजाने  के  निदेश  दिए  गए  हैं  यदि  गाड़ी
 अचानक  असारिणीबद्ध  रूप  से  रुकती  है  ताकि  मार्गरक्षक  दल  सचेत  किया  जा  सके  ।

 (2)  कोच  एटेंडेंटों  को  सतर्क  रहने  और  आरक्षित  डिब्बे  में  अनधिक्ृत  प्रवेश  को  रोकने
 के  निदेश  दिए  गए  हैं  ।

 (3)  रेलवे  के  डिजाइन  और  मानक  संगठन  को  डिब्बों  के  सरकत्यां  किवाड़ों  को
 ताला  लगाने  की  व्यवस्था  में  सुधार  अनधिकृत  प्रवेश  को  रोकने  के  लिए
 प्र  वेश  द्वारों  में  सुधार  करने  और  डिब्बों  के  भीतर  तथा  बाहर  बेहतर  प्रकाश  सुविधाओं
 की  व्यवस्था  करने  के  लिए  सुझाव  देने  की  सलाह  दी  गई

 3.  यात्रियों  और  उनके  सामान  की  सुरक्षा  के  लिए  निम्नलिखित  उपाय  किए  गए  हैं  :--

 (1)  सभी  रात्रि  पैसेंजर/मेल/एक्सप्रैस  गाड़ियों  में  शसस्त्र  पुलिस  तैनात  की  जाती  है  ।

 — (2)  संदिग्ध  व्यक्तियों
 पर  निगरानी  रखने  के  लिए  सादे  कपड़ों  में  कर्मंचारी  तैनात  किए

 गए  हैं  ।

 (3)  रास्ते  के  रेलवे  स्टेशनों  पर  जहां  कोई  थाना  या  बाह्य  चौकी  नहीं  है  वहां  जिला  पुलिस कर्मचारियों  को  संदिग्ध  व्यक्तियों  घर  निगरानी  रखने  के  लिए  गाड़ियों  के  आने-जाने
 के  समय  पर  रेलवे  स्टेशन  पर  उपस्थित  रहने  के  लिए  निदेश  दिए  गए

 (4)  सक्रिय  अपराधियों  की  हिस्द्री  सीट  खोली  जा  रही  है  ।

 (5)  पुलिस  के  बचाव  दलों  को  प्रत्येक  स्टाप  पर  उतरने  जहां  पर  गाड़ियां  रुकती  हैं  और
 गाड़ियों  का  चक्‍कर  लगाने  तथा  संदिग्ध  व्यक्तियों  पर  निमराती  रखने  के  लिए  आदेश
 दिए  षए  हैं  ।
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 नेक

 अनुलग्मक

 1984  से  1984  और  1984  से  1985  तक  की

 अवधि  के  दौरान  चलती  गाड़ियों  में  किए  गए  अपराधों  का  विवरण  ।
 का  नमक  कम  कम  न  वन  नन-कन-ननन  न  निननननन  नमन  कननन-+-न+नननमनन--म+नन-+ममनम+-+भ५++-नी  नमन  नननन-+न-म+  न्‍मन-»म-+  मनन

 क्रम  चलती  गाड़ियों  में  किए  गए  1984  से  1984  से

 संछा  अपराध  की  किस्म  1984  तक  1985  तक

 1.  लूटपाट  78  27

 2.  डकेती  15  16

 3.  हत्या  5  13

 4.  व्यवसायिक  रूप  से  विष्पान  35  37

 कराना
 *

 जोड़  133  93

 ग्रामोण  और  शहरी  युवकों  को  बेरोजगारी

 620.  थी  एस०  एम०  भट्टस  :  क्‍या  युवा  कार्य  और  खेल  संत्री  यह  बतासे  की  कृपा

 करेंगे  कि  :  ह  *

 क्‍या  सरकार.का  ग्रामीण  और  शहरी  युवकों  की  बेरोजगारी  की  समस्या  हल  करने

 हेतु  विशिष्ट  उपाय  करने  का  विचार

 यदि  तो  कार्यत्रमों  का  ब्यौरा  और  स्वरूप  क्या

 बेरोजगार  युवकों  की  सेवाओं  का  उपयोग  करने  और  उन्हें  राष्ट्र  निर्माण  के  कार्यक्रमों

 में  शामिल  करने  हेतु  क्या  विशेष  कदम  उठाने  अथवा  योजनायें  आरम्भ  करने  का  विषार

 और

 उन्हें  क्रियास्वित  करने  का  विचार  है  और  इन  कार्यक्रमों  की  अनुमानित  लागत

 क्या  है  ?

 युवा  कार्य  और  लेल  विभाग  में  राज्य  मंत्री  आर०  के०  जयचना  और

 हां  ।  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  प्रस्तावित  कागजात  में  पहले  ही  रॉजगार  के  अवसरों

 को  बढ़ाने  की  आवश्यकता  पर  बल  दिया  गया  युवा  बर्ग  की  बेरोजगारी  की  समस्या

 के  समाधान  के  लिए  कार्यक्रम  सरकार  के  कई  मंत्रालयों/विभागों  में  शुरू  किए  गए  हैं  ।  इसके  ब्यौरों

 और  प्रकार  के  बारे  में  सूचना  एकत्रित  की  जा  रही  है  और  यथासमय  सभा  पटल  पर  रख  दी

 बेरोजगार  युवा  वर्ग  को  राष्ट्र  निर्माण  कार्यकलापों  में  सम्मिलित  करने
 के  लिए  विशेष

 कदम  उठाए  गए  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  कुछ  निम्म॑लिखित  महत्वपूर्ण  कार्यक्रम  शार्मिल  *

 कं
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 हब  द् _____ हझह्््-_-््चक्ंें्-_-क्‍स्‍ॉोने-+-_२_ः

 देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  राष्ट्रीय  एकीकरण  शिविरों  का  सारे  देश  में  राष्ट्रीय

 युवा  दिवस  और  राष्ट्रीय  युवा  सप्ताह  मनाकर  विशेष  कार्य  परियोजनाओं  जैसे

 साम्प्रदायिकता  आदि  जैसी  सामाजिक  कुरीतियों  के  विरुद्ध  और  भारतीयत्ता  में

 एकता  इत्यादि  जैसे  राष्ट्रीय  मान्य  मूल्यों  की  ओर  जागरूकता

 वैदा  करने  पर  लक्षित  बेरोजगार  युवा  वर्ग  की  कार्यात्मक  क्षमता  बढ़ाने  के  लिए

 नए  व्यवसायिक  प्रशिक्षण  कार्यक्रम  लागू  स्वच्छता  अभियान  इत्यादि  द्वारा

 पर्यावरण  को  बनाए  रखना  और  सुधार  करना  तथा  युवा  कार्यक्रम  को  और  आगे  बढ़ाने  के  लिए

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  ग्रामीण  युवा  क्लब  और  नेहरू  युवक  केन्द्र  आन्दोलन  ऐसे  सभी

 जिलों  में  जहां  वे  पहले  नहीं  खोल  कर  सुदृढ़  करना  शामिल  है  ।

 अधिकतर  ये  कार्यक्रम  पहले  ही  कार्यान्वित  किए  जा  रहे  कुछ  को

 1985-86  5-86  के  कार्यान्वित  करने  का  प्रस्ताव  विभाग  के  युवा  कार्यक्रमों  क ेलिए  वर्ष  1985-86

 के  लिए  आबंटन  लगभग  18.00  करोड़  रुपये  है  ।

 वनों  को  संरक्षण  देना

 621.  भ्री०  जी०  जी०  स्वेल  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारत  में  वनों  के  अन्तर्गत  आने  वाले  क्षेत्र  का  प्रतिशत  विश्व  में  सबसे  कम

 यदि  वनों  की  कटाई  को  न  रोकने  के  क्‍या  कारण  हैं  .  जो  ठेकेदारों  और

 अधिकारियों  की  सांठ-गांठ  और  गरीबों  द्वारा  ईंधन  के  रूप  में  प्रयोग  करने  से  निर्बाध  जारी

 भर
 ॥

 इन  बुराइयों  को  रोकने  और  वनों  को  संरक्षण  देने  के  लिये  कया  कदम  उठाये  जा

 रहे

 पर्यावरण  तथा  बन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बोर  तथा  भारत  में
 बनों  के  अन्तर्गत  कुल  भूमि  क्षेत्र  की  प्रतिशतता  विश्व  में  सबसे  कम  नहीं  है  ।  भारत  में  वनों  के

 तहत  इसके  क्षेत्र  का लगभग  23  प्रतिशत  जबकि  यह  कुछ  पड़ौसी  देशों  में  कम  से  कम  3  प्रतिशत

 है  ।  वन  कों  प्रति  व्यक्ति  उपलब्धता  (0.1  कम  है  और  लोगों  की  मूल  आबश्यकता
 को  पूरी  करने  के  लिए  इसके  फलस्वरूप  वनों  पर  दबाव  इसकी  मौजूदा  क्षमता  की  सीमा  अधिक

 इसके  इमारती  लकड़ी  तथा  इंधन  की  वर्तमान  मांग  |

 ही  में  कमी  हुई
 पूरा  करने  के  लिए  बन

 वनों  पर  दबाव  कम  करने  के  लिए  राहत  के  तौर  पर  निम्न  उपाय  किए  जा

 (1)  वन  क्षेत्रों  में  या  इससे  बाहर  के  क्षेत्रों  मे ंवनरोपण  तथा  पौ
 कार्यक्रम  शुरू  किया  जा  रहा

 धरोपण  का  एक  बृहत

 (2)  लकड़ी  के  वास्तविक  उपभोक्ताओं  का  पता  लगाया  जा  रहा डी
 के  ताकि  इसकी  जगह

 पर  अन्य  सामग्री  के  उपयोग  को  प्रोत्साहित  किया  जा  सके  ।
 पडा  है

 हे
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 (3)  सक्षम  क्षेत्रों  का  पता  लगाया  जा  रहा  है  ताकि  पर्याप्त  रक्षण  तंत्र  को  लागू  किया  जा

 और  *

 (4)  बन  1980  के  उपबन्धों  के  तहत्‌  वन  भूमि  को  बरबादी  से

 रोकने  के  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  ।  देश  के  अधिकांश  भागों  में  ठकेदारों  की  एजेंसी  को  समाप्त  किया

 गया

 पश्चिम  बंगाल  में  शरणाथियों  को  स्थायी  हक-पत्र

 622.  भरी  प्रियरंजन  दास  मुंशी  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ह  क्‍या  सरकार  भारत  विशेष  रूप  से  पश्चिम  बंगाल  आये  और  बसे  शरणार्थियों

 को  सशर्त  पट्टा  दस्तावेज  की  बजाय  अपने  देश  में  अन्य  नागरिकों  की  भांति  स्थायी  हक-पत्र  प्रदान

 करेगी  क्‍योंकि  सरकार  उनके  सहित  प्रत्येक  भारतीय  नागरिक  को  समान  नागरिकता  अधिकार  प्रदान

 करती

 यदि  तो  सरकार  का  क्‍या  उपाय  करने  का  विचार  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 गृह  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  रामबुलारी  से  विस्थापित
 ध्यक्तियों  को  सरकार  द्वारा  प्रायोजित  और  अनुमोदित  आबदकार  कालोनियों  में  भूमि  मुफ्त  दी  जा

 रही  सरकार  द्वारा  प्रायोजित  और  अनुमोदित  आबादकार  क।लोनियों  में  विस्थांपित  व्यक्तियों

 को  भूमि  का  अधिकार  तथा  स्वामित्व  देने  के  लिए  राज्य  सरकारों  को  17-5-1974  को  निदेश

 जारी  किए  गए  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  भूमि  पूर्ण  स्वामित्व  के  आधार  पर  दी  गई  थी  जबकि  शहरी
 क्षेत्रों  में  भूमि  प्रतिवर्ष  प्रति  एक  सौ  वर्ग  गज  अथवा  इसके  किसी  भाग  के  लिए  |  रु०  के  नाममात्र

 भूमि  किराये  पर  99  वर्षों  की  अवधि  के  लिए  पट्टे  के  आधार  परं  दी  गई  ये  शर्तें  उस
 सामान्य  नीति  के  अनुसार  हैं  जिनका  अच्य  क्षेत्रों  में  भी  भारत  सरकार  द्वारा  अनुसरण  किया

 जाता  फिर  शहरी  क्षेत्रों  में  विस्थापित  व्यक्तियों  को  पट्टा-दस्तावेज  द्वारा  अधिकार  और

 स्वामित्व  देने  के  विरुद्ध  समिति  पंजीकरण  1965  के  अधीन  पंजीकृत  एक  समिति

 पश्चिम  बंगाल  उदबस्तु  संगति  ने  कलकत्ता  उच्च  न्यायालय  में  एक  याचिका  दायर  की  मामला

 अब  न्यायाधीन  है  ।

 पूर्वी  बंगाल  से  आये  शरणार्थियों  को  पश्चिम  बंगाल  में  पूरी  तरह  से  बसाया  जाना

 623.  भरी  प्रियरंजन  दास  मुंझी  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पश्चिम  बंगाल  में  1950,  1952  और  1965  तक  आये  पूर्वी  बंगाल  के

 शरणा्थियों  को  पूरी  तरह  बसाये  जाने  का  कार्य  अभी  तक  पूरा  नहीं  हो  पाया  और

 यदि  तो  इस  मामले  में  सरकार  का  विचार  क्या  कार्यवा हीं  करने  का  है  !

 गृह  संत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  रासबुलारी  31-3-1958  तक  लगभग

 41.17  लाख  व्यक्ति  और  1-1-64  से  25-3-1971  तक  लगभग  11.14  लाख  पूर्वी
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 पाकिस्तान  से  भारत  में  आये  ।  इनमें  से  पश्चिमी  बंगाल  में  प्रथम  वर्ग
 से  31.32  लाख

 व्यक्तियों  को  प्रवासीਂ  कहा  जाता  है  और  बाद  के  वर्ग
 कै

 लगभग  6  लाख  व्यक्तियों  को

 प्रवासीਂ  कहा  जाता  प्रवासियोंਂ  के  मामले  में  यह  निर्णय  किया  गया  था  कि  केवल

 उन्हीं  व्यक्तियों  को  आवश्यक  पुनर्वास  सहायता  दी  जाएगी  जो  पुमर्वास  के  लिए  पश्चिम  बंगाल  से

 बाहर  शिविरों  में  जाने  के  लिए  तैयार  हैं  ।

 पश्चिम  बंगाल  में  प्रवासियों  के  पुनर्वास  के  लिए  विस्तृत  पुनर्वास  उपाय  आरम्भ  किए

 गए  ।  इनमें  कृषि  औद्योगिक  छोटे  व्यापारियों  के  लिए  पुनर्वास  आवास

 कालोनियों  का  शिक्षा  और  चिकित्सा  सुविधाओं  के  लिए  व्यवस्था  सम्मिलित  हैं  ।

 पश्चिमी  बंगाल  में  पुनर्वास  की  अवशिष्ट  समस्या  की  प्रकृति  और  आकार  का  राज्य  सरकार  के

 साथ  परामर्श  करके  समय-समय  पर  मृल्यांकन  किया  जाता  इस  प्रकार  का  ऑन्तिम  मूल्यांकन

 भारत  सरकार  द्वारा  गठित  कार्यकारी  दल  द्वारा  1975-76  में  किया  गया  कार्यकारी  दर्ज

 की  सिफारिशों  पर  सरकार  द्वारा  यथा  विभिन्‍न  योजनाएं  अनुमोदित  की  गयीं

 पुराने  और  नए  प्रवासियों  के  लिए  चिकित्सा  सुविधाओं  की  योजनाओं  को  पहले  ही  कॉ्यौन्वित

 कर  दिया  गया  पश्चिम  बंगाल  में  विस्थापित  व्यक्तियों  की  कालोनियों  के  विकास  से  सम्बन्धित

 कार्य  आवास  तथा  निर्माण  मंत्रालय  में  विचार  किया  जा  रहा  सरकार  द्वारा  प्रायोजित  और

 अनुमोदित  आबादकार  भूतपूर्व  शिविर  स्थल  परिवारों  और  पूर्वी  पाकिस्तान  में  भारतीय

 एनक्लेव  से  भूतपूर्व  परिवारों  के  पुनर्वास  के  लिए  भूमि  अधिग्र  हण  के  लिए  योजना  कार्य  को

 कार्यान्वित  किया  जा  रहा  इन  योजनाओं  को  राज्य  सरकार  द्वारा  कार्यान्वित  किया  जा  रहा

 जिसके  लिए  धन  केन्द्र  सरकार  द्वारा  उपलब्ध  किया  जाता  अर्थात्‌

 31  1964  से  पहले  विस्थापित  व्यक्तियों  को  दिया  जाने  वाला  गैर-अंशदायी
 *

 कृषि  भूमि  और  छोटे  व्यापार  के  लिए  दिया  जाने  वाले  की  पूर्ण  माफी  करमे  के

 लिए  राज्य  सरकारों  को  शक्तियां  प्रदान  की  गई  क्स्थिपित  व्यक्लियों  के  पुनर्वास  के  लिए
 उन्हें  पुनः  भूमि  देने  के  लिए  राज्य  सरकार  को  31-3-1984  तक  दिए  गए  ऋण  की  माफी  क्य

 प्रश्न  विचा  राघधीन  है  ।
 ‘

 हास्त्र  अधनिधम  के  अन्तर्गत  दायर  किये  गये  मामले

 624.  भरी  मल  चम्द  डांगा  ;  कया  गृह  संत्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  शस्त्र  अधिनियम  के  अन्तगत  राज्य-वार  और
 वर्ष-वार  कितने  मामले  दामर  किये

 सरकार  ने  अंवैध  हृथियारों  की  बिक्री  और  खरीद  पर  रोक  लगाने के  लिये  क्‍या
 कार्यबाही  की  और

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  राज्यवार  ओर  वर्ष-बार  कितने  अवैध  हथियारों  का
 निर्माण  करमे  थाली  फैक्ट्रियों  का  पता  लगाया  है  ?

 गृह  संत्रपलय  में  राज्य  मंत्री  रामदुलारी  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा
 ह  क्रांकेड़े  नਂ  तो  एकत्र  किये  जाते  हैं  तथा  न  रखे  जाते  हैं  ।

 है
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 राज्य  सरकारों  से  शमय/श्रमथ  पर  विना  लाइसेंस  के  शस्त्रों  का  पता  लगाने  तथा

 गैर  कानू  नी  शास्त्रों  के  बिक्री  तथा  आधिपत्य  को  रोकने  के  लिए  सतत  तथा  प्रभावशाली

 उपाय  करने  के  लिए  अनुरोध  किथा  गया  शस्त्र  1959  को  सन्‌  1983  में

 संशोधित  किया  गया  और  संशोधित  अधिनियम  के  तहत  गैर  कानूनी  शस्त्रों  के  बिक्री  तथा

 आधिपत्य  के  अपराधों  को  रोकने  के  लिए  सजा  में  वृद्धि  की  गई  है  ।

 एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 विवरण

 क्रम  सं०  शासित  क्षेत्र  पता  ब्रगाये  गये  कारखानों  की  संख्या

 1981  1982  1983

 2  3  4  5

 1.  आन्ध्र  प्रदेश  शन्य  1  शून्य
 2.  असम  1  7  6

 3.  बिहार  82  53  29

 4.  गुजरात  1  2  के

 5.  हरियाणा  शून्य  शुन्य  2

 6.  कर्नाटक
 शून्य

 1  शुन्य
 7.  केरल  पिछले  तीन  वर्षों  में  दस  मामले  दर्ज  किये

 गये  ।

 8.  महाराष्ट्र  पिछले  तीन  वर्षों  में  राज्य  में  21  मामलों
 का  पता  लगाया  गया  ।

 9.  मध्य  प्रदेश  कं  शुन्य
 10.  मेघालय  2  2  न

 11.  उड़ीसा  6  2

 12.  पंजाब  ,  3  2  शून्य
 13.  राजस्थान  5  5  3

 14.  तमिलनाडु  शून्य  शून्य
 15.  उत्तर  प्रदेश  251  177  124
 16.  पश्चिमी  बंगाल  चार  मामलों  का  पता  लगाया  गया  ।

 17.  दिल्‍ली  शून्य  1  3.
 :

 केसे सक  फफडकेओ
 1984  के  सम्बन्ध  में  सूचना  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 -2.  अन्य  राज्य  सरकारों/संघ  शासित  क्षेत्रों  के  सबम्न्ध  में  सूचना  शून्य  है  ।

 3.  *राज्य  सरकारों/संघ  शासित  क्षेत्र  प्रशासनों  से  सूचना  न  प्राप्त  होना  इंगित
 करता

 है
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 -  भारत  सें  खेलने  वालो  विदेशी  टोसों  पर  लच॑

 625.  श्री  मूल  चत्द  डागा  :  क्‍या  युवा  कार्य  और  खेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 हमारे  देश  में  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  कितनी  विदेशी  टीमों  ने  देशवार  और

 वार  कितने  मैच  और

 उपरोक्त  मंचों  पर  हमारी  सरकार  द्वारा  किये  गये  खर्च  का  ब्यौरा  कया  है  और

 उपरोक्त  टीमों  को  वर्ष-वांर  और  खेल-वार  अलग-अलग  कितनी  धनराशि  दी  गई  ?

 युवा  कार्य  और  खेल  विभाग  में  राज्य  मंत्री  आर०  के०  जयचन्द्र  :  और

 अपेक्षित  सूचना  एकत्रित  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 भूमिगत  सिजो  नेशनल  फ्रट  के  सक्तिय  कार्यकर्ताओं  का  क्षमादान

 626.  श्री  संफुहदोन  चौधरी  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  भूमिगत  मिजो  नेशनल  फ्रन्ट  के  सभी  सक्रिय  कार्यकर्ताओं  का  क्षमादात
 करने  पर  सहमत  हो  गई  और  ,

 यदि  तो  सरकार  और  मिजो  नेशनल  फ्रन्ट  के  बीच  पहले  ही  मोटे  तौर  पर  आम

 सहमति  अन्य  किन  मुद्दों  पर  हुई  है  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  सन्‍त्रो  रामडुलारी  और  मिजो  नेशनल
 फ्रंट  के  साथ  अभी  बातचीत  चल  रही  इस  स्थिति  में  विवरण  देना  असामयिक  होगा  ।

 मिजो  नेशनल  फ्रन्ट  के  सेता  लाल  डेंगा  के  साथ  वार्ता

 627.  श्री  जी०  जी०  स्वेल  :

 श्री  धर्म  पाल  सिदर  मलिक  :

 क्री  सत्य  गोपाल  सिश्र  :

 क्या  ग॒ह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  मिजो  नेशनल  फ्रन्ट  के  नेता  लाल  डेंगा  के  साथ  विचार-विमर्श  अन्तिम  दौर  में

 पहुंच  गया  और

 क्‍या  विचार-विमर्श  के  बावजूद  मिजो  नेशनल  फ्रन्ट  के  कुछ  वर्ग  अपने  छुपे  हुए  स्थानों
 में  अपनी  प्रभुसत्ता  की  मांग  के  प्रति  दृढ़  संकल्प  है  ?

 गृह  सल्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्री  रामबुलारो  :  मिजो  नेशनल  फ्रंट  के
 नेता  श्री  लाल  डेंगा  के  अभी  बातचीत  चल  रही

 उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  इस  समय  इसके  कोई  संकेत  नही  हैं  ।
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 सणिपुर  में  युवाओं  में  नशीले  पदार्थों  की लत

 628.  श्री  जो०  जी०  स्वेल  :  क्‍या  युवा  कार्य  और  खेल  मसन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  मणिपुर  के  युवाओं  की  नशीले  पदार्थों  के  प्रति  बढ़ती  हुई  लत  पर  दुख  प्रकट
 करते  हुए  उन्होंने  इम्फाल  में  एक  भाषण  दिया  था  ;

 क्या  बढ़ती  हुई  प्रवृत्ति  का कारण  यह  है  कि  मणिपुर  और  मिजो  हिल  बर्मा  सीमा  पर

 है  जो  अब  लाओस  और  धाइल॑ण्ड  के  ट्राई  ऐंगलਂ  से  नशीले  पदार्थों  के  आने  के  मुख्य
 द्वार  हैं  और  इस  प्रकार  यह  पदार्थ  इ  क्षेत्रों  में  सस्ती  और  आसानी  से  उपलब्ध  और

 क्या  उन्होंने  इस  मामले  में  सरकार  के  अन्य  अधिकारियों  का  ध्यान  आक्ृष्ट  किया  है
 और  उनसे  सहयोग  मांगा  है  ?

 बबा  कार्य  और  खेल  विभाग  में  राज्य  सनन्‍्त्री  आर०  के०  जयचन्य  :  छात्रों
 का  मणिपुर  में  युवा  लोगों  में  नशीले  पदार्थों  की  बढ़ती  हुई  लत  की  समस्या  की  ओर  ध्यान  आकर्षित
 किया  गया  था  ।

 जबकि  भारत-बर्मा  सीमा  पर  जब्त  किए  गए  नशीले  पदार्थ  यह  नहीं  दर्शाते  कि

 भारत-बर्मा  सीमा  पर  तस्करी  में  काफी  वृद्धि  हो  रही  फिर  भारत  गत  कुछ  समय  से  कुछ
 पड़ोसी  देशों  कुछ  नशीले  विशेषकर  ओपिएट्स  तथा  के  मार्गस्थ  व्यापार  की

 समस्या  का  सामना  कर  रहा  अन्तर्राष्ट्रीय  नारकोटिक्स  नियंत्रण  बोर्ड  (1983)  की  रिपोर्ट

 दर्शाती  है  कि  भारत  दो  मभवैध  पूर्ति  क्षेत्रों  दक्षिण-पृर्व  एशिया  तथा  निकटवर्ती  मध्य-पूर्व  के  बीच  में

 स्थित  है  जो  मुख्यतः  हिरोइन  तथा  केनाबिस  रेसिन  के  लिए  मार्गस्थ  देश  है  ।

 हां  ।

 अन्तरिक्ष  को  सैनिक  प्रतिष्ठान  से  मुक्त  और  मानव  जाति  की  सामान्य  धरोहर  के

 रूप  में  स्वीकार  करना

 629.  श्री  जी०  जी०  स्थेल  :  क्‍या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ह  क्‍या  युद्धਂ  के  बारे  में  बढ़ती  हुई  जोरदार  वार्ताओं  के  संदर्भ  में
 उनका

 विचार

 संयुक्त  राष्ट्र  में  अन्तरिक्ष  को  सैनिक  प्रतिष्ठान  से  मुक्त  रखने  और  मानव
 जाति

 की  सामान्य

 घरोहर  के  रूप  में  स्वीकार  करने  के  लिए  अनुरोध  करने  हेतु  अन्तर्राष्ट्रीय  पहल  करने  का

 क्‍या  उनका  विचार  अन्तरिक्ष  को  प्रदूषण  से  मुक्त  जिसके  कारण  मानव  चालित

 ओर  मानव  बिहीन  उपग्रहों  के  चलने  में  और  अन्तरिक्ष  अनुसंधान  के  लिए  खतरा  पंदा  हो  गया

 अन्तर्राष्ट्रीय  कार्यवाही  करने  के  लिए  पहल  करने  का  और

 क्‍या  उनका  विचार  उन  उपग्रहों  को  सीमित  करने  के  लिए  आद्वान  करने  का  भी  है

 जिसे  कोई  भी  शक्ति  भौगोलिक  परिचय  में  स्थापित  कर  सकती  है  ?
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 ब्अ

 िातता  अ  शी

 विदेश  मंत्राल  य  में  राज्य  मंत्री  खुझोंद  आलम  :  1967  की  बाहरी  अंतरिक्ष

 संधि  में  पहले  ही  यह  व्यवस्था  है  कि  बाहरी  अंतरिक्ष  सारी  मानवता  की  अमानत  होगी  और

 बाहरी  अंतरिक्ष  में  किसी  भी  प्रकार  के  नाभकीय  शस्त्रों  या  विनाशकारी  हशियारों  को  नहीं  रखा

 जाना  बाहरी  अंतरिक्ष  में  हथियारों  की  दौड़  के  विस्तार  से  जो  खतरे  उत्पन्न  हुए
 उनके  बारे  में  भारत  ने  अनेक  मंचों  पर  चिन्ता  व्यक्त  की  हमने  अपनी  इस  चिन्ता  प्र  हाल  ही
 में  28  1985  की  दिल्ली  घोषणा  में  तथा  जेनेवा  में  1985  में  हुए  निरस्त्रीकरण

 सम्बन्धी  सम्मेलन  में  जोर  दिया  है  ।

 अब  तक  किए  गए  अध्ययनों  से  यह  पता  चलता  है  कि  अंतरिक्ष  में  मलबे  द्वारा

 उत्पन्धभ  खतरा  इस  समय  बहुत  कम  मामले  की  निरंतर  समीक्षा  की  जाती  रहेगी  ।

 भारत  ने  अन्य  कई  देशों  के  साथ  मिलकर  इस  बात  का  प्रतिपादन  किया  है  कि

 भूस्थैतिकी  कक्ष  में  सभी  देशों  को  न्यायोचित  रूप  से  स्थितियों  का  आबंटन  किया  जाए  ।

 पूर्वी  क्षेत्र  में परमाणु  ऊर्जा  परियोजना  की  स्थापना

 630.  भ्री  सत्बेना  नारायण  सिंह  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  परमाणु  ऊर्जा  आयोग  पूर्वी  क्षेत्र  में  एक  परमाणु  ऊर्जा  उत्पादन  एकक  स्थापित

 करने  की  योजना  बना  रहा

 यदि  तो  क्या  यह  बिहार  में  स्थापित  किया  और

 सातवीं  योजना  अवधि  में  किन-किन  स्थानों  में  ऐसे  अन्य  एकक  स्थापित  करने  की

 योजन्म

 विज्ञान  ओर  प्रोद्योगिकी  मंत्रालय  तथा  महासागर  परसाणु  अंतरिक्ष  ओर

 इसेक्ट्रानिको  विभागों  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  बो०  :  तथा  परमाणु  ऊर्जा
 विभाग  द्वारा  पूर्वी  क्षेत्र  जिसमें  बिहार  भी  शामिल  परमाणु  बिजलीघर  लगाने  के  वास्ते

 उपयुक्त  स्थलों  के  बारे  में  अध्ययन  करने  के  लिए  एक  गठित  स्थल  चयन  समिति  की  रिपोर्ट  अभी

 नहीं  मिली  है  ।

 सरकार  ने  यह  अनुमोदित  कर  दिया  है  कि  राजस्थान  में  रावतभाटा  स्थित  बिजलीघर
 का  विस्तार  235  मेगावाट  क्षमता  वाले  दो  यूनिट  लगाकर  किया  जाए  और  कर्नाटक  में  कैगा
 नममरू  स्थल  पर  एक  बिजलीघर  लगाया  जिसमें  235  मेगावाट  क्षमता  वाले  दो  यूनिट
 परमाणु  बिजली  सम्बन्धी  कार्यक्रम  की  रूपरेखा  के  अन्तगंत  235  मेगावाट  और  500  मेगावाट
 क्षमता  के  ग्रूनिट  लगाने  के  लिए  दक्षिणी  और  पश्चिमी  क्षेत्रों  के  अन्य  स्थलों  के  बारे  में
 सरकार  विचार  कर  रही

 एक  भारतीय  को  अंतरिक्ष  में  भ्रेजने  का  कार्यक्रम

 631.  झी  कमल  नाथ  :  कया  श्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 »  (8)  क्‍या
 अमेरिका  के  सहयोग  से  अंतरिक्ष  में  भारतीय  को  भेजने  के  ब्यौरे  को  अंतिम  रूप

 दे  दिया  गया

 छा
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 यदि  हां  ,  तो  उसकी  सूछ्य  विशेषताएं  क्‍या  और

 क्‍या  निकट  भविष्य  में  अपने  व्यक्तियों  की  अंतरिक्ष  उड़ान  शुरू  करने  का  भारत  का

 कोई  कार्यक्रम  है  ?

 विज्ञान  ओर  प्रौद्योगिको  मंत्रालय  तथा  महासागर  परमाणु  अंतरिक्ष  और

 इलेक्ट्रासिको  विभाभों  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  जी०  :  और  संयुक्त  राज्य
 अमरीका  के  सहयोग  से  भारतीय  को  अंतरिक्ष  में  भेजने  के  लिए  प्रशिक्षण
 कार्यक्रम  और  समय-अनुसूची  के  सम्बन्ध  में  ब्यौरे  को  अंतिम  रूप  दे  दिया  गया  भारतीय  नीतभार
 विशेषज्ञ  का  मुख्य  का  अंतरिक्ष-शटल  की  पृथ्वी  की  निम्न  कक्षा  में  इन्सैन्ट--सी  की  जांच  पड़ताल -
 और  नियोजन  के  दौरान  सलाहकार-एवं-पर्यवेक्षक  के  रूप  में  कायं  करना  होगा  ।  इसके

 इस  मिशन  की  एक  मुख्य  विशेषता  यह  है  कि  भारतीय  नीतभार  विशेषज्ञ  भू-पर्यवेक्षण  और

 विज्ञान  के  क्षेत्र  में  कुछ  संयुक्त  इसरो-नासा  के  वैज्ञानिक  परीक्षण  नीतभार  विशेषज्ञ के
 चयन  के  साथ-साथ  प्रशिक्षण  और  परीक्षणों  की  योजना  को  अन्तिम  रूप  देने  के  कार्य  के  इस  वर्ष
 मी  जुलाई  तक  पूरा  होने  की  संभावना  है  ।

 नहीं  ।

 बायुदृत  द्वारा  पद्चिमी  अमंत्रो  से  क्षरोदे  धये  बिमाम  का  उपयोग

 632.  भरी  के०  रामसूर्ति  :  क्या  ब्यंटल  और  मात्र  विभावन्त  भ्रंजी  यह  अताभे  की  कृपा

 क्या  वायुदृत  ने  पश्चिम  जमनी  से  19  सीटों  वाले  तीन  बिल्कुल  नये  डोरस्मिश  विभान
 खरीदे  हैं  जिनमें  से  प्रत्येक  की  कीमय  2.6  करोड़  रुपये  है  तथा  उनमें  से  एक  विमान  रायबरेली
 तथा  दूसरा  जोधपुर  मागे  पर  चलाया  जा  रहा  ह

 यदि  तो  तीसरा  विमान  किस  मर्क़  पर  चलाया  भौर

 क्या  वायुद्रत  का  ऐसे  और  घिमान  खरीदने  का  कोई  प्रस्ताव  है  जिससे  कि  और

 अधिक  शहरों  को  वायु  सेवा  से  जोड़ा  जा  सके  ?

 पर्यटन  और  नागर  विमानन  मंत्रालय  में  राक्य  मंत्रों  अशोक  :  वांयुद्त
 ने  हाल  ही  में  पश्चिमी  जमेनी  निर्मित  19  सीटों  वाले  तीन  विमान  प्राप्त  किए  हैं

 जिसकी  हरेक  की  लागत  लगभग  2.6  करोड़  रुपये  इनमें  से  एक  विमान  दिल्ली  स्टेशन  पर

 गया  है  तथा  (1)  दिलली-रायबरेली-लखनऊ  तथा  भौर  (2)  लखनऊ-देहरादून-लक्ष्नऊ
 -
 भाग  पर  प्रचालन  कर  रहा  इस  विमान  की  उपयोग  दिल्‍ली-जयपुर-जोधपुर-वीकानेर  मार्ग  बर

 के  लिए  भी  किया  दूसरे  विमान  को  पश्थचिभी  क्षेत्र  में  प्रचालन  के  लिए  बम्बई  में

 रखा  गया

 तीसरे  विमान  को  दक्षिणी  क्षेत्र  में  प्रबालन  के  लिए  हैदराबाद  में  रखा  जाएगा  ३

 हां  ।

 जठ
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 गरीबी  कम  कर  ने  सम्बन्धी  कार्यक्रम

 633.  कुमारी  पुष्या  वेवी  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 छठी  योजना  में  गरीबी  कम  करने  के  लिए  शुरू  किए  गए  विभिन्‍न  कार्यक्रमों  का

 ब्यौरा  क्‍या

 उक्त  योजना  अवधि  में  विभिन्‍न  राज्यों  में  इन  कार्यक्रमों  के  अन्तग्गत  प्राप्त

 सब्धियां  क्‍या  ओर

 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के  आर  ०  :  छठी  योजना  में

 गरीबी  दूर  करने  के  लिए  जो  प्रमुख  कार्यक्रम  कार्यान्वित  किए  जा  रहे  हैं--एकीकृत  ग्रामीण  विकास

 राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  और  ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  गारंटी  कार्यक्रम  ।
 इनमें  ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  गारनन्‍्टी  कार्यक्रम  वर्ष  1983-84  में  शुरू  किया  गया  था  ।

 और  छठी  योजना  के  पहले  चार  वर्षों  1980-84  में  इन  कार्यक्रमों  के

 अन्तर्गत  वास्तविक  और  वित्तीय  उपलब्धियों  सम्बन्धी  तीन  विवरण  सदन  के  सभा  पटल  पर  रख
 दिए  गए  हैं  ।  में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  592/85]

 हांगकांग  में  रहने  बाले  भारतीयों  के  हितों  की  रक्षा

 634.  प्रो०  रामकृष्ण  मोरे  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हांगकांग  के  बारे  में  चीन  इंगलेंड  की  संयुक्त  घोषणा  से  वहां  रह  रहे  भारतीयों
 का  भ्रविष्य  अनिश्चित  हो  गया

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  प्रतिक्रिया  क्‍या  और

 हांगकांग  के  चीन  सरकार  के  नियंत्रण  में  आने  के  बाद  वहां  बसे  भारतीयों  के  हितों
 की  रक्षा  के  लिये  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  है  ?

 व्य
 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  खुशोंद  आलम  :  से  हांगकांग

 के  भविष्य  के  सम्बन्ध  में  चीन-ब्रिटिश  संयुक्त  घोषणा  के  जिस  पर  1984  में

 यूनाइटेड  किगडम  की  सरकार  और  चीन  लोक  गणराज्य  की  सरकार ने  बीजिंग  में  हस्ताक्षर  किए

 वे  सभी  व्यक्ति  जो  |  1977  को  यानि  उस  दिन  जिस  दिन  हांगकांग  चीन  को  वापस
 किया  वहां  के  स्थायी  निवासी  उन्हें  इसके  बाद  भी  हांगकांग  में  बने  रहने  का
 अधिकार  रहेगा  ।  इस  प्रलेख  में  यह  भी  बताया  गया  है  कि  हांगकांग  में  मौजूदा  आधिक  प्रणाली
 और  रहन-सहन  की  प्रणाली  को  चीन  सरकार  द्वारा  1997  के  बाद  50  वर्षों  की  अवधि  के  लिए
 ज्यों  का  त्यों  रहने  की  अनुमति  दी  चीन  सरकार  ने  यह  कहा  है  कि  हांगकांग  के  भविष्य
 के  सम्बन्ध  में  उसने  यूनाइटेड  किगड़म  की  सरकार  के  साथ  जिस  करार  पर  हस्ताक्षर  किए
 उसके  उपबंधों  का  वह  पालन  करेगा  ।  इसलिए  अभी  तक  तो  यह  नहीं  लगता  कि  जो  भारतीय
 स्थामी  रूप  से  हांगकांग  में  रह  रहे  1997  के  बाद  उनके  हितों  पर  कोई  प्रतिकूल  प्रभाव
 पड़ेगा  ।

 46
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 पाकिस्तान  हारा  राकेट  छोड़ने  हेतु  परीक्षण

 635.  श्री  बी०  वी०  देसाई  :  क्‍या  प्रधान  भन्तज्ी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  पाकिस्तान  का  अंतरिक्ष  तथा  ऊपरी  वायुमंडल  अनुसंधान  आयोग  उपरी

 मंडल  में  राकेट  छोड़ने  के  वैज्ञानिक  परीक्षण  करने  तथा  ऐसे  परीक्षणों  से  प्राप्त  आंकड़ों  का  विश्लेषण
 ओऔर  व्याख्या  करने  की  योजना  बना  रहा

 क्‍या  उक्त  आयोग  ने  ऊपरी  वायुमंडल  और  अंतरिक्ष  में  अब  तक  150  से  अधिक

 राकेट  छोड़े

 यदि  तो  क्या  इस  प्रकार  के  वैज्ञानिक  राकेटों  से यह  पता  चलता  है  कि  पाकिस्तान

 की  परमाणु  क्षमता  भारत  से  काफी  अधिक  हो  गई

 यदि  तो  क्या  यह  हमारे  वैज्ञानिक  अनुसंधानों  के  लिए  गंभीर  खतरा

 और
 ह

 यदि  तो  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  पाकिस्तान  द्वारा  किए  जाने  वाले

 वैज्ञानिक  अनुसंधानों  का  प्रयोग  भारत  के  विरुद्ध  न  सरकार  का  कया  कदम  उठाने  का  है  ?

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  भन्त्रालय  तथा  सहासागर  परमाणु  अंतरिक्ष  और

 इलेक्ट्रानिको  विभागों  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  थो०  :  पाकिस्तान  की  अंतरिक्ष
 तथा  ऊपरी  वायुमण्डल  अनुसंधान  समिति  जो  बाद  में  आयोग  बन  गया  1962  से
 उच्च  तुंथता  वैज्ञानिक  परिज्ञापी  राकेट  परीक्षण  तथा  ऐसे  परीक्षणों  से  प्राप्त  अकडों  का  विश्लेषण
 और  व्याख्या  कर  रहा

 हां  ।

 और  ऊपरी  वायुमण्डलीय  अध्ययनों  के  लिए  परिज्ञापी  राकेट  परीक्षणों  का

 परमाणु  क्षमता  से  कोई  सह-सम्बन्ध  नहीं  है  ।  अतः  हमारे  वैज्ञानिक  अनुसंधानों  के  लिए  किसी  प्रकार

 के  खतरे  की  सम्भावना  नहीं  है  ।

 (=)  भारत  सरकार  भारतीय  हितों  के  लिए  किसी  भी  प्रकार  के  खतरे  के  प्रति  हमेशा
 सतकं  है  ।

 केन्द्रीय  और  राज्य  काननों  के  बावजूद  प्राकृतिक  सम्पदा  को  हानि

 636.  भ्री  आलासाहिब  बिखे  पाटिल  :  क्या  प्रधान  भम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  नई  दिल्ली  में  हाल  ही  में  हुई  एक  विचारगोष्ठी  में  इस  ओर  ध्यान  दिलाया

 गया  था  कि  200  केन्द्रीय  और  राज्य  कानूनों  के  बावजूद  प्राकृतिक  सम्पदा  की  अपार  हानि  हो

 रही

 बदि  तो  क्या  केस्द्रीय  सरकार  बतमान  कानूनों  को  और  अधिक  अथंपूर्ण  और

 प्रभावी  बनाने  हेतु  तरीकों  का  पता  लगाने  के  लिये  राज्य  प्रतिनिश्चियों  एक  बैठक

 भोर

 यदि  तो  ऐसा  कब  तक  किया  जायेगा  ?
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 पर्यावरण  और  वन  संध्रालय  में  राज्य  संत्रो  धोर  :  से  पर्यावरण  विभाग
 की  वित्तीय  सहायता  से  जवाहरलाल  नेहरू  विश्वविद्यालय  द्वारा  नई  दिल्‍ली  में  1  मार  से  3

 1985  को  आयोजित  गोष्ठी  की  सुरक्षा  में  कानून  तथा  विज्ञानਂ  की  कार्यवाही  का
 विवरण  अभी  उपलब्ध  नहीं  हुआ  यह  कहा  जा  सकता  है  कि  भारत  सरकार  द्वारा

 पर्यावरणीय  सुरक्षा  को  सुनिश्चित  करने  हेतु  कानूनी  उपायों  तथा  प्रशासनिक  तंत्र  की  सिफारिश

 करने  हेतु  1980  में  श्री  एन०  डी०  तिवारी  की  अध्यक्षता  में  गठित  समिति  की  सिफारिशों  में  से

 एक  सिफारिश  यह  भी  थी  कि  केन्द्रीय  तथा  राज्य  कानूनों  की  नियमित  तथा  व्यापक  पुनरीक्षा  की

 जानी  चाहिए  जिसमें  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  पर्यावरण  से  सम्बन्धित  उद्देश्यों  की  कमियां  दूर  करमा

 है  ।  राज्य  सरकारों  को  राज्य  स्तर  पर  कानूनों  की  ऐसी  पुनरीक्षा  कार्यान्वित  करने  के  लिए  पहले  ही
 लिखा  गया  भारत  सरकार  निम्नलिखित  केन्द्रीय  जिनके  आठवीं  लोक  सभा/राज्य

 सभा  के  सत्र  के  चालू  सत्र  के  दौरान  उठाए  जाने  संभावना  में  संशोधन  करने  के  लिए
 है  :

 खान  तथा  खनिज  तथा  संशोधन  1985

 (2)  जल  निवारण  एबं  संशोधन  1985

 (3)  जल  उपकर  1985

 कारों  में  अल्कोहल  का  प्रयोग

 637.  भ्री  जी०  बी०  रामाराव  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  केन्द्रीय  बोड  पैट्रोल  में  टैट्रा-डथल  लैंड  संस्थान  द्वारा  निर्धारित  0.55
 लिटर  की  पुरानी  सीमा  के  विरुद्ध  0.15  ग्राम/लिटर  की  सीमा  निर्धारित  करने  के  लिये  असफल
 प्रयास  कर  रहा

 क्या  ब्राजील  अब  शंत-प्रतिशत  अल्कोहल  से  चलने  वाली  का रें  सफलत्तापर्वक  चला  रहा
 है  भौर  यदि  तो  क्या  भारत  की  ऊर्जा  के  पुनः  प्रयोग  में  लाये  जा  सकने  वाले  स्रोतों  को  अपनाने
 की  कोई  योजना  और

 क्‍या  कारों  में  अल्कोहल  के  प्रयोग  को  विलम्ब  करने  सम्बन्धी  कोई  प्रस्ताव
 उनके  मंत्रालय  के  विचाराधीन  है  ?

 पर्यावरण  और  बन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  बोर  :  केन्द्रीय  पैट्रोल  में
 सीसे  के  प्रयोग  को  कम  करने  के  लिए  तथा  इसको  क्रमिक  रूप  से  0.15  ग्राम/लिटर  तक  नीचे
 लाने  हेतु  पैट्रो  लियम  उद्योग  के  साथ  काम  कर  रहा

 तथा  नहीं  ।

 फक्स्तान  से  भारतीय  राज्य  क्षेत्र  में  उप्रयादियों  दारां  घुखबैठ

 638,  श्री  लक्मज॑  सलिफ  ९

 श्री  अमर  सिंह  राठ्या  :

 क्या  गृह  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :
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 क्या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  9  1985  के  टाइम्सਂ  में

 प्रकाशित  इस  समाचार  की  ओर  आकर्षित  किया  गया  है  कि  लगभग  3,000  उमग्रवादी  पाकिस्तान

 के  विभिन्‍न  शिविरों  में  प्रशिक्षण  प्राप्त  करने  के  पश्चात  भारतीय  सीमा  में  चोरी  छिपे  प्रवेश  कर

 गये  हैं  और  उनमें  से  पकड़े  गये  कुछ  उम्रवादियों  सेਂ
 इस  समय  दिल्ली  के  लाल  किले  में  पूछताछ

 की  रही

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  ब्यौरां  क्या  और

 उम्रवादियों  के  खतरे  से  निपटने  के  लिये  सीमा  सुरक्षा  अधिकारियों  द्वारा  क्या  कदम

 उठाये  गये  हैं  ?

 गृह  संत्रालय  में  राज्य  संत्री  राबडुलारी  से  उल्लखित  रिपोर्ट

 ध्यान  में  आयी  इस  सम्बन्ध  में  प्राधिकारियों  ढ्वारा  कड़ी  निगरानी  बरती  जा  रही

 धुसपेठ  रोकने  के  लिये  सीसा  स्रक्षा  बल  के  कर्मियों  को  अपर्याप्त  संख्या

 639.  भ्रो  असर  सिह  राठखवा  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सीमा  सुरक्षा  बल  के  कामिकों  की  कतंमान  संख्या  बांग्लादेश  के  साथ  हमारी
 सीमा  में  घुसपैठ  और  तस्करी  रोकने  के  लिये  पर्याष्त

 यदि  तो  सीमा  सुरक्षा  बल  के  कामिकों  की  संख्या  बढ़ाने  और  अनधिकृत  प्रवेश
 तथा  तस्करी  पर  कड़ी  निगरानी  हेतु  दो  सीमा  चौकियों  के  बीच  दूरी  को  कम  करने  के  लिये  अधिक
 सीमा  चौकियों  की  स्थापना  के  लिये  सरकार  द्वारा  कया  कदम  उठाये  जा  रहे  और

 उद्रवादियों  के  गैर-कानूनी  प्रवेश  को  रोकने  के  लिये  पाकिस्तान  के  साथ  लगी  हमारी
 दूसरी  सीमा  पर  सुरक्षा  को  सुदृढ़  बनाने  हेतु  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 गृह  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामबुलारी  :  जी  श्रीमान्‌  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 सीमा  सुरक्षा  बल  द्वारा  सीमाओं  पर  कड़ी  गश्त  लगाई  जा  रही  है  और  अधिक

 सतर्कता  बरती  जा  रही  संदेहास्पद  मार्गों  पर  घात  और  विशेष  गश्त  लगाई  जाती  अवैध

 प्रकेशकों/उम्रवादियों  को  पकड़ने  के  लिए  श्वान  दस्ते  लगाए  गए  हैं  और  घुड़सवार  गश्त  आरम्भ  की

 गई

 सातवों  योजना  में  कटोती

 640.  श्री  चित्त  महाटा  :  क्‍या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  1,80,000  करोड़  रु०  की  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  (1985-90)  जैसा

 कि  दृष्टिकोण  पत्र  में  परिकल्पना  की  गई  कटौती  का  कोई  विचार  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  और  कारण  क्‍या  है  ?

 वोजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  केਂ  आर०  :  और  नीति  पत्र

 में  1,80,000  करोड़  रु०  की  योजना  की  परिकल्पना  की  मई  योजना  को  अब  अन्तिम  रूप

 दिया  जा  रहा

 79.
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 पंजबर्धीय  योजनाओं  के  दोरान  गरोबी  रेखा  के  नोथे  जीवन-यापन  करने  वाले  लोग

 641.  श्री  चित्त  महादा  :  क्‍या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछली  सभी  पंचवर्षीय  योजनाजों  के  दौरान  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  जीवन-यापन

 करने  वाले  लोगों  के  योजनावार  आंकड़े  क्‍या  और

 इस  सम्बन्ध  में  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  केਂ  आर  ०  :  गरीबी  की  रेखा

 की  संकल्पता  और  इससे  नीचे  रहने  वाले  व्यक्तियों  की  संख्या  के  प्रतिशत  के  अनुमान  पहली  बार

 छठी  पंचवर्षीय  योजना  (1980-85)  5)  के  लिए  लगाए  गए  थे  ।  ये  योजना  आयोग  द्वारा  वर्ष  1977

 में  स्थापित  न्यूनतम  आवश्यकताओं  तथा  प्रभावी  उपभोग  मांग  से  सम्बन्धित  टास्क  फोर्स  की

 सिफारिशों  पर  आधारित  थे  ।  इन  अनुमानों  के  आंकड़ों  का  मुख्य  स्रोत  राष्ट्रीय  प्रतिदर्श  सर्वेक्षण

 संगठन  का  उपभोक्ता  व्यय  सर्वेक्षण  है  जो  पांच  वर्ष  में  एक  बार  किया  जाता  गरीबी  की  रेखा

 से  नीचे  रहने  वाली  जनसंख्या  का  छठी  योजना  के  लिए  1979-80  में  किया  गया  51.12  प्रतिशत
 का  अनुमान  राष्ट्रीय  प्रतिदर्श  सर्वेक्षण  संगठन  के  1977-78  के  सर्वेक्षण  पर  आधारित  था  ।

 एकीकृत  ग्रामीण  विकास  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  और  ग्रामीण

 भूमिहीन  श्रमिक  रोजगार  गारंटी  कार्यक्रम  जैसे  जो  अनेक  कार्यक्रम  कार्यान्वित  किए  जा  रहे
 उनका  उद्देश्य  ऐसी  परिसम्पत्तियां  सृजित  करके  जिनसे  या  तो  आय  अथवा  रोजगार  प्राप्त  होता
 कमजोर  वर्गों  की  आय  बढ़ाना  छठी  योजना  के  पहले  चार  वर्षों  (1980-84)  4)  में  एकीकृत
 ग्रामीण  विकास  के  जरिए  12.58  मिलियन  परिवारों  को  सहायता  दी  गई  है  और  राष्ट्रीय  ग्रामीण
 रोजगार  कार्यक्रम  तथा  ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  गारंटी  कार्यक्रम  के  जरिए  1428  मिलियन
 रोजगार  श्रम  दिवस  सृजित  हुए  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  नीतिपत्र  में  यह  परिकल्पना  की
 गई  है  कि  गरीबी  दूर  करने  सम्बन्धी  सभी  कार्यक्रमों  की गति  सातवीं  योजना  में  और  भी  तेज  की
 जाएगी  ।

 '  '

 .  वर्ष  1985-86  हेतु  राज्यों  के  लिए  बाथिक  योजनाएं

 642.  श्री  चित्त  महाटा  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  ने  वर्ष  1985-86  के  लिए  राज्यों  की  वाधिक  योजनाओं  को  अन्तिम
 रूप  दे  दिया  ओर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  राज्यवार  ब्यौरा  क्या  है  ?

 ॥  योजना  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  के०  आर०  :  और  राज्यों  की
 1985-86  की  वाधिक  योजनाओं  को  अभी  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया  ै  !

 Ws

 स्वतंत्रता  सेनानियों  को  पेंदन  और  अन्य  सुविधाएं
 644.  श्री  सी०  माधव  रेड्डी  :  क्या  गृह  संत्री  यह  बताने  की  क्वपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  स्वतंत्रता  सेनानियों  की  पेंशन  में  वृद्धि  और  अन्य |  सब  अन्य  चिकित्सा  और
 आवासीय  सुविधाओं  संबंधी  लम्बे  समय  से  लम्बित  मामलों  पर  विचार  करे  और

 यदि  तो  कब  ?
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 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामदुलारों  !  »

 सम्मान  1980  के  अन्तगंत  स्वतंत्रता  प्लेनानियों  की  मासिक  पैशन  में  और  वृद्धि  किए
 जाने  का  मामला  विचाराधीन

 अधिकांश  राज्य  सरका  रें/संध  शासित  क्षेत्र  प्रशासन  स्वतंत्रता  सैनानियों  को  निशुल्क
 चिकित्सा  सुविधाएं  प्रदान  कर  रही  हैं  ।

 स्वतंत्रता  सैनानियों  को  आवासीय  सुविधा  देने  के  लिए  केन्द्र  में  सामान्य  रूप  से  कोई  योजना

 नहीं  है  ।  गृह  मंत्रालय  की  विशिष्ट  सिफारिश  पर  पात्र  मामलों  में  मुख्य  स्वतंत्रता  सैनानियों
 सम्पदा  निर्माण  तथा  आवास  मंत्रालय  द्वारा  सामान्य  पूल  से  दिलली/नई  दिल्ली  में
 आवास  आबंट्रित  किए  जाते  प्रत्येक  मामले  पर  गुण-दोष  के  आधार  पर  विचार
 जाता

 |

 तरल  तथा  गेस-तरल  नशोले  रसायनों  का  उत्पादन  करने  वाले  औद्योगिक  एकक

 645.  श्री  सो०  माधव  रेड्डो  :  क्या  प्रप्नान  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  केवल  दिल्‍ली  में  ही  तरल  तथा  गैर-तरल  नशीले  रसायनों  का  निर्माण-करनेः  -

 वाले  20  एककों  सहित  500  औद्योगिक  एकक  क्षेत्रों  में  स्थित  और

 देश  भर  में  ऐसे  कितने  संयंत्र  हैं  ?

 पर्बाक्श्णे  ओर  बन  मंत्रालय  राज्य  मंत्री  बोर  :  हाल  ही  दिल्‍ली  के
 ”  क्षेत्रों  में  स्थित  भौद्योगिक  क्षेत्रों  की  गणना  नहीं  की  गई  ।  दिल्ली

 प्रशासन  के  अनुसार  लगभग  50,000  एकक  क्षेत्रों  में  कार्य

 कर  रहे  इनमें  तरल  व  गैर  तरल  नशीले  रसायनों  का  निर्माण  करने  30  उद्योग

 सम्मिलित  हैं  ।

 देश  भर  के  क्षेत्रों  में  स्थित  उद्योगों  की  कुल  संख्या  उपलब्ध

 नहीं

 सातबों  योजना  के  दोरान  पय  विरण  संरक्षण  और  वनरोपण  कार्यक्रम

 646.  शोहन  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पर्यावरण  को  प्रदूषण  तथा  क्षतिਂ  सेਂ  बचाने  के  लिए  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  क्‍या  '

 विशिष्ट  कार्यक्रम  रखे  गए

 वनरोपण  कार्यक्रमों  के लिए  सरकार  द्वारा  क्या  विशेष  कदम  उठाए
 जा  रहे  भौर

 सातवीं  योजना  के  दौरान  वनरोपण  के  लिए  कुल  कितनी  धनराशि  आवंटित  की

 गई  ?

 वन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  वोर  पर्यावरण  की  प्रदूषण

 एवं  ब्रिनाश से  सुरक्षा  के  लिए  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  निम्नलिखित  कार्यक्रमों  की  परिकल्पना

 है  :-

 (1)  गंगा  में  प्रदूषण  की  रोकथाम  के  लिए  कार्यकारी
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 (2)  नदी  मुहाने-बार  प्रदूषण

 (3)  प्रदूषण  फैलाने  वाले  उद्योगों  हेतु  न्यूनतम  राष्ट्रीय  मानकों  का  चरणबद्ध

 (4)  प्रतिनिधित्व  पारि-तंभ्ों  की  सुरक्षा  के  लिए  जीव-मंडल  रिजर्वों  की

 5)  निम्नीकृत  इलाकों  के  पुनः  उद्धार  के  लिए  क्षेत्रीय  कार्यकारी

 इनमें  शामिल  हैं  :---

 गहन  वनरोपण  कार्यक्रम  आरम्भ  करने  के  राष्ट्रीय  बंजर  भूमि  विकास  बोर्ड  की

 स्थापना  की  जा  रही  सातवीं  योजना  अवधि  से  प्रतिवर्ष  5  मिलियन  हैक्टेयर  में  वनरोपण  करने

 का  प्रस्ताव  है  ।  अक्रृष्य-भूमि  पर  सड़क  की  पटरी  पर  खाली  पड़ी  जमीन  पर  तथा  रेल  लाइन  के

 दोनों  तरफ  की  भूमि  पर  गहन  वनरोपण  का  प्रस्ताव  है  ।

 वानिकी  क्षेत्र  के  लिए  5770  करोड़  रुपए  के  अस्थायी  परिव्यय  का  प्रस्ताव  है  ।

 सातवों  प्रंचवर्षोय  योज  ना  के  दौरान  पर्यटन  संबंधी  योज  नाएं

 647.  श्री  बी०  बो०  देसाई  :  क्‍या  पर्यटन  और  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  ध

 क्‍या  देश  के  आयोजना  इतिहास  में  पर्यटन  को  पहली  बार  अर्थव्यवस्था  के  महत्वपूर्ण
 क्षेत्र  के  रूप  में  मान्यता  दी

 -  यदि  तो  भारत  में  पयंटन  के  विकास  के  संबंध  में  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के

 दौरान  सरकार  द्वारा  कौन-कौन-सी  योजनाएं  आरम्भ  की

 यदि  तो  उसके  लिए  कितनी  राशि  आबंटित  करने  का  प्रस्ताव

 आरम्भ  की  जाने  वाली  प्रस्तावित  योजनाओं  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 पर्यटन  ओर  नागर  विमानन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अशोक  गहलोत  से
 योजना  आयोग  द्वारा  यथा-प्रतिपादित  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  एप्रोच  पेपर  जिसे  बाद

 राष्ट्रीय  विकास  परिषद्‌  द्वारा  अनुमोदित  किया  निम्नलिखित  सिफारिश  की  गई  है  :--

 में  प्यंटन  के  विकास  की  अपार  संभावनाएं  हैं  ।  पर्यटन  को  एक  उद्योग  का  दर्जा  दिया
 जाना  पर्यटन  का  विकास  करने  में  प्राइवेट  सैक्टर  के  अन्तर्गत  पूंजी-निवेश  को  प्रोत्साहित
 किया  जाना  चाहिए  और  पब्लिक  सैक्टर  के  अन्तर्गत  पूंजी  निवेश  को  केवल  सहायक
 संरचना  के  विकास  तक  केन्द्रित  किया  जाना  चाहिए  ।”

 यह्‌  सिफारिश  सभी  राज्य  सरकारों  और  केन्द्रीय  सरकार  के  संबंधित  मंत्रालयों  को  भेजी

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  को  अभी  अन्तिम  रूप  प्रदान  नहीं  किया  गया  है  |  केवल  1985-86  5-86
 के  जो  कि  सातवीं  योजना  का  पहला  वर्ष  योजना  आयोग  ने  केन्द्रीय  सैक्टर  में  (1984-

 85  के  600.00  लाख  रु०  के  प्लान  बजट  के  तौर  पर  1382.00  लाख  रु०  का
 आबंटन  किया  है  ।  विभाग  ने  अपनी  सातवीं  योजना  की  रूपरेखा  के  प्रारूप  में  पर्यटन
 संरचना  के  विकास  के  लिए  निम्नलिखित  विस्तृत  शीषषकों

 के
 तहत  एक  चयनात्मक  दृष्टिकोण  की

 सिफारिश  की  है  :--
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 मदद  ल्‍िक  विज

 जज्य  सरकारों  के  परामर्श  से  पर्यटक  रुचि  के  केन्द्रों  पर  आधार-संरचना  का

 समुद्र-तट  विहार-स्थलों  का  हिमालयन  ट्रेंकिंग  और  जल-क्रीड़ाओं  की  सविधाओं  में
 राष्ट्रीय  विरासत  क्षेत्रों  का  स्मारकों  की  बौद्ध  परिषथों  पर  पर्यटन
 का  तीर्थ-स्थानों  पर  यात्रिकाओं/धर्मशालाओं  का  स्थल  परिवहन  सुविधाओं  की
 गुणवत्ता  में  वन्य-जीव  पर्यटन  का  पर्यटन  और  यात्रा  उद्योग  में  सेवाओं  का

 क्वालिटी  प्रचार-सामग्री  का  प्रकाशन  और  विदेशों  में  बढ़ते  हुए  संवर्धनात्मक
 प्रयास  और  प्रचार  ।

 राज्य  सरकारों  के  परामर्श  से  इन  शीषंकों  के  अन्तगंत  स्कीमों  के  विस्तृत  ब्यौरों  को  अन्तिम
 रूप  दिया  जा  रहा  है  ।

 घुसपेठ  और  तस्करी  को  रोकने  के  लिए  सीमा  चोकियों  को  संख्या  में  बढ़ि

 648.  श्री  बी०  बो०  देसाई  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  घुसपैठ  सहित  अन्य  समस्याओं  से  कड़ाई  से  निपटने  के  लिए  सीमा

 चौकियों  की  संख्या  में  वृद्धि  करने  के  संबंध  में  गम्भीरतापूर्वकं  विचार  कर  रही

 क्‍या  सीमा  सुरक्षा  बल  ने  पश्चिम  पंजाब  और  राजस्थान  में  चौकियों

 की  संख्या  में  पहले  ही  वृद्धि  कर  दी

 यदि  तो  भारत-पाक  और  भारत-बंगालदेश  सीमाओं  पर  सीमा  चोकियों  की

 संख्या  में  किस  सीमा  तक  वृद्धि  हुई

 सीमा  चौकियों  की  संख्या  को  बढ़ाने  से  तस्करी  और  भारत  में  घुसपैठ  में  किस  सीमा

 तक  कमी  हुई  और

 (=)  इस  संबंध  में  अन्य  क्या  उपाय  किए  जा  रहे  हैं  ?

 गृह  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शामबुलारी  तथा  सरकार  द्वारा

 समय-समय  पर  घुसपैठ  निरोधी  उपायों  की  समीक्षा  की  जाती  है  ओर  पश्चिम

 पंजाब  तथा  राजस्थान  में  सीमा  सुरक्षा  बल  की  सीमा  चौकियों  में  वृद्धि  को  गई

 सीमा  सुरक्षा  बल  द्वारा  गत  दो  वर्षों  में  भारत-पाक  सीमा  पर  38  और

 देश  सीमा  पर  86  अतिरिक्त  सीमा  चौकियां  खोली  गई  हैं  ।

 नई  सीमा  बाह्य  चौकियों  की  स्थापना  से  सीमाओं  पर  सतकंता  बढ़ाने  में  सहायता
 प्राप्त  हुई  है जिसके  पर्ररणामस्वरूप  अधिक  घुसपैठ  और  तस्कर  पकड़े  गए  और  तस्करी  की  गई
 अधिक  वस्तुएं  जब्त  की  सीमा  बाह्य  चौकियों  में  वृद्धि  संभावित  घुसपैठियों  और  तस्करों  के

 हतोत्साहित  होने  की  आशा  है  ।

 सीमा  सुरक्षा  बल  द्वारा  लगातार  सतकंता  बरती  जाती  सन्देहास्पद  मार्गों  पर

 भात  तथा  विशेष  गश्तु.लगाई  जाती  अधिक  निगरानी  बुर्ज  बनाए  जा  रहे  इस  कार्य  में

 श्वांन  दस्ते  और  ऋईसवार  गश्त  को  लगाया  गया  है  ।

 ।  s
 है|  ह्

 राज्यों  में  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  के  अ  |  के  विरद्ध  लम्बित  मामले

 649.  अली  दिलीप  सिंह  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 ॒ कट

 इस  समय  देश  राज्य-वार  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  कितने  अधिकारियों  के

 विरुद्ध  जांच  अथवा  अदालती  मामले  लम्बित  पड़े

 (a)  क्‍या  इन  मामलों  के  निपटान  के  लिए  कोई  ससयवद्ध  कार्यक्रम  कसर  जा

 :  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 कासिक  तथा  प्रशासनिक  सुधार  ओर  संस्कृति  विभाग  में  राज्य  मंत्री  के०  :

 सूचना  एकत्रित  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 तथा  अदालती  कार्यवाहियों  और  विभागीय  कार्यवाहियों  का

 न्यायिककल्प  होने  के-कारण  उनके  .  निपटान  के  लिए  कोई  समयबद्ध  कार्यक्रम  निर्धारित  नहीं  किया

 गया

 ६८

 दाजिलिग  में  सेन्ट्रल  आफ  -  श्लेडिश्तिनल  एण्ड  आरोमेटिक

 प्लांट  स  के  एकक  विकास

 650.  श्री  आनन्द  पाठक  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपत्र  करेंगे  कि  :
 किया

 क्या  सेन्द्रल  इन्स्टीट्यूट  आफ  भेडिसिनल  एण्ड  अनरोमैठिक  प्लाम्ट्स  का  एक  एकक

 दार्जिलिंग  जिले  में  तुंग  में  कार्य  रहे  और

 यदि  तो  सातवीं  योजना  के  दोरान  इसका  और  विकास  करने  के  बारे  में  सरकार

 के  क्‍या  प्रस्ताव  हैं  ?

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिको  मंत्रालय  तथा  परमाजु  अंतरिक्ष  और
 :  इलेक्ट्रानिक्स  विभागों  सें  राज्य  मंत्री  शिवराज  बो०>भाठिल)  :  (क):जी  हां  ।

 पश्चिम  बंगाल  सरकार  से  उपयुक्त  भूमि  प्राप्त  हो  जाने  परियोजना का  सातवीं

 योजना  अवधि  में  और  विस्तार  किया

 राज्यों  के  लिए  परिथ्यय

 श्री  चिन्तामणि  जेना  :  क्‍या  मंत्री  यह  बताने  का  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  प्रत्येक  राज्य  लिए  परिव्यय  अन्तिम  रूप  दे

 दिया  गया

 यदि  तो  कार्य-दल  द्वारा  अनुमोदित  प्रत्येक  राज्य  के  लिए  कितनी  धनराशि  मंजूर
 की  और

 इस  अवधि  के  दौरान  प्रत्येक  राज्य  के  पिछड़े  जिलों  के  विकास  के  लिए  क्‍या  उपाय

 किए  जा  रहे  हैं  ?

 योजना  मंत्रालय  में  मंत्री  के०  आर०  :  से  राज्यों  की

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजनाओं  का  अभी  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया  है  ।
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 पारपनज्ञ-अआधेदकों  के  निप्रदान  को  प्रक्रिया

 652.  श्री  आर०  पो०  गायकवाड़  :  क्‍या  विवेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  पारपत्र  आवेदनों  का  शीघ्र  निपटान  सुनिश्चित  करने  के

 इद्देश्य  से  पारपत्र  प्रदान  करने  की  वर्तमान  प्रक्रिया  को  सुब्यवस्थित  करने  का

 क्‍या  यह  सच  है  कि  आवेदकों  द्वारा  प्रस्तुत  दस्तावेज  सभी  प्रकार  से  पूरे  होने  पर

 भी  उन्हें  अपने  पारपत्रों  क ेलिए  तीन-चार  महीने  तक  प्रतीक्षा  करनी  पड़ती

 क्‍या  पारपत्र-अवेदनों  का  निर्धारित  समय-सीमा  के  भीतर  निपटान  करने  के  लिए
 पारपत्र-अधिकारियों  को  कोई  अनुदेश  जारी  किए  गए  भर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  आवेदनों  का  शीघ्र  और  निर्धारित  समय  में
 -  निपटान  करने  के  लिए  वतंमान  प्रक्रिया  को  सुव्यवस्थित  बनाने  हेतु  क्‍या  कार्यवाही  कहने  का

 विचार  है  ?

 विद्ेद  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  लखुशीद  आलम  :  पासपोर्ट  देने  की  मौजूदा
 प्रक्रिया  काफी  सुचारू  सरकार  हस  प्रक्रिया  की  बराबर  समीक्षा  करती  रहती.है  ताकि  इस  प्रक्रिया
 को  और  सुचारू  बनाया  जा  सके  तथा  विविध  पासपॉर्ट  सेवाएं  तत्परता  से  प्रदान  की  जा  सकें  ।

 यदि  आवेदन-पत्र  उचित  रूप  से  भरे  गये  हैं  और  सभी  पूरी

 हैं  तो  पासपोर्ट  जारी  करने  वाले  प्राधिकारियों  को  ऐसे  निर्देश  दिए  गए  हैं  कि  सात  दिन  में
 पासपोर्ट  जारी  कर  दें  ।

 और  हां  ।  बात  के  लिए  सामान्य  अनुदेश  जारी  किए  गए  हैं  कि  यदि
 आऔपचारिकताएं  पूरी  कर  ली  गई  हैं  तो  पासपोर्ट  सात  दिनों  में  जारी  कर  दियय्र  इसके

 .  अलावा  विविध  पासपोर्ट  सेवाएं  तीन  दिन  में  देने  के  अनुदेश  भी  जारी  किए  गए  हैं  ।

 भारत  पर्यटन  विकास  निगस  को  होटल  परियोशनाएं

 653.  कुमारी  थुष्पा  देवी  :  क्या  पर्यटन  और  नागर  बिमानतन  मसंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  उनके  मंत्रालय  ने  भारत  पर्यटल  विकास  निगम  द्वारा  होटल  के  निर्माण  की

 परियोजनाओं  की  अपनी  नीति  में  परिवतंन  किया

 क्या  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  को  अब  क्षेत्र  की  कम्पनियों  के  साथ

 संयुक्त  क्षेत्र  में होटल  परियोजनाओं  में  भाग  लेने  की  अनुमति  प्रदान  कर.दी  गई

 यदि  तो  होटलों  के  निर्माण  की  परियोजनाओं  के  संबंध  में  में
 ,  बरोेच  करने  के  कसा  कारण  ओर

 यह  नई  नीति  कब  से  लागू  हुई  है  ?

 -  पर्यटन  पर्यटन  और  नागर  :  संजालय  में  राज्य  मंत्री  अझोक  राष्ट्रीय

 विकास  .  परिषद  डी०  द्वारा  1984  में  भनुमोदि  सातवीं.पंचवर्षीयम  योजना

 के  एफ्रेच  पैपर  में  महू  सिफारिश  की  गई  थी  कि  प्रा  बेट-सेक्टर-सिवेश  को  पर्यटन  के  विकास  के
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 लिए  प्रोत्साहित  करना  होगा  और  सार्वेजनिक-सेक्टर-निवेशों  को  केवल  सहायक  आधार-संरचना  के

 विकास  तक  केन्द्रित  किया  जाना  चाहिए  ।

 से  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  प्राइवेट  सेक्टर  कम्पनियों  को  अपनी

 प्रबन्धन  और  विपणन  संबंधी  सेवाएं  प्रदान  कर  रहा  प्राइवेट-सेक्टर  कम्पनियों  के  साथ

 सेक्टर  होटलों  के  निर्माण  के  लिए  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।

 उड़ीसा  को  नवियों  के  प्रदूषण  को  रोकयास  के  लिए  कार्यकारी  योजना

 654.  श्री  के०  प्रधानी  :  बया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  उड़ीसा  की  कुछ
 नदियों  के  बारे  जो  अत्यधिक  प्रदूषित  सवंतोबुखी  पर्यावरण-सुधार  की  कोई  कार्यकारी  योजना
 किसी  स्तर  पर  तैयार  की  जाएगी  ?

 पर्यावरण  और  बन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बोर  :  हां  ।  ब्रह्मणी  तथा
 नदी  नदियों  के  बारे  में  पहले  ही  अध्ययन  आरम्भ  किए  गए  हैं  ।

 ऊर्जा  के  नवीकरणोीय  साधनों  के  लिए  उपकरणों  को  लगाने  के  लिए  राजसहायता

 655.  श्रो  बालासाहिब  विखे  पाटिल  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  ऊर्जा  के  नवीकरणीय  साधनों  का  उपयोग  करने  वाले  उपकरणों
 को  लगाने  के  लिए  कोई  राजसहायता  दी

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और

 क्‍या  उक्त  राजसहायता  से  इस  प्रकार  के  उपकरणों  को  लोकप्रिय  बनाने  में  पर्याप्त

 अनुकूल  प्रतिक्रिया  प्राप्त  हुई  है  और  यदि  तो  क्या  सरकार  का  राजसहायता  की  धनराशि
 में  वृद्धि  करने  का  विचार  है  ?

 विज्ञान  और  प्रोद्योगिकी  मंत्रालय  तथा  महासागर  परमाणु  अंतरिक्ष  और

 इलेक्ट्रानिक्स  विभागों  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  बी०  और  कर्जा  के

 नवीकरणीय  जस्लोतों  का  उपयोग  करने  वाली  विभिन्‍न  युक्तियों  को  लगाने  के  लिए  अपारंपरिक

 ऊर्जा  स्रोत  विभाग  द्वारा  दी  जाने  वाली  केन्द्रीय  राजसहायता  का  ब्योरा  संलग्न  विवरण  में

 दिया  गया  है  ।  इसके  साथ-साथ  प्रकाशवोल्टीय  क्षेत्र  से  राष्ट्रीय  सौर  प्रकाशवोल्टीय

 ऊर्जा  प्रदर्शन  कार्यक्रम  के  एक  भाग  के  रूप  में  व्यक्तिगत  किसानों  को  100

 प्रकाशवोल्टीय  पंपों  को  आपूर्ति  के  लिए  एक  लघु  प्रायोगिक  परियोजना  कार्यान्वित  की  जा

 रही  है  ।  छोटे/सीमांतकं|अनुसूचित'  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के  किसानों  को  पंपों  की

 आपूर्ति  4000/5000  रुपए  के  राजसहायता  प्राप्त  मूल्य  पर  की  जा  रही  सिंचाई  विभाग  द्वारा

 भी  पवन  पंपों  क ेलिए  एक  राजसहायता  योजना  शुरू  की  गई  है  |  कर्नाटक

 मध्य  तमिलनाडु  और  उत्तर  प्रदेश  की  राज्य  सरकारें  केन्द्र

 शासित  प्र  देश  सौर  कुकर  के  लिए  केन्द्रीय  राजसहायता  से  अलग  भौर  अधिक  वित्तीय  राजसहायता
 देते  हैं  ।  उत्तर  मध्य  हरियाणा  राज्य  और  केन्द्रशासित  प्रदेश

 सौर  जल  तापकों  के  लिए  केन्द्रीय  राजसहायता  के  अतिरिक्त  राजसहायता  प्रदान  कर  रहे
 हैं  ।  हिमाचल  मध्य  प्रदेश  की  सरकारें  लाभाधियों  के  विशेष  वर्गों  को
 बायो  गैस  संयंत्रों  के  लिए  केन्द्रीय  राजसहायता  के  अतिरिक्त  वित्तीय  राजसहायता  देती  हैं  ।
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 जज फैण्््फैिपणि  ज्ण््््््ण्ग्ग््ण  जज

 सौर  तापीय  क्षेत्र  में  राजसहायता  की  संशोधित  योजना  1984  में  शुरू  की

 गई  ।  सौर  तापीय  युक्तियों  को  लोकप्रिय  बनाने  में  पर्याप्त  अनुकूल  प्रतिक्रिया  प्राप्त  हुई  है  ।

 बायो  गैस  विकास  की  राष्ट्रीय  परियोजना  पी०  बी०  के  अन्तर्गत  अनुकूल  प्रतिक्रिया

 को  बढ़ावा  दिया  जा  रहा  जैसा  कि  निम्नलिखित  आंकड़ों  से  स्पष्ट  है  :--
 आआणण०णणण्णि काज-द+५7िपयपय:भयायादूाजय  5  जतभ  ्पपय  यथा  ८7  saa

 वर्ष  पूर्ण  बायो  गैस  संयत्रों

 की  संख्याः

 1981-82  25,369

 1982-83  57,498

 1983-84  92,590

 1984-85  1,17,820  1985
 जप

 ॥  सुधरे  हुए  चूल्हों  के  संबंध  सारे  देश  में  घरों  में  सुधरे  हुए  चूल्हों  क ेउपयोग  को  लोकप्रिय

 बनाने  में  राजसहायता  के  प्रावधान  ने  पर्याप्त  अनुकल  प्रतिक्रिया  उत्पन्न  की

 विवरण

 (7)  1984-85  के  शौरान  सामुदायिक  सौर  कुकरों  सहित  सोर  तापीय  प्रणालियों  के
 '..  स्थापन/प्र योग  के  लिए  केखोय  सरकार  हारा  सरकारी  सहाय  ता/प्रोत्साहन

 ऋर०  सं०  विवरण  केन्द्रीय  सरकार  के  अभियुक्तियां
 हिस्से  की  दर

 1  2  3  4

 1.  केन्द्रीय  सरकार  की  स्वयं  की  100  प्रतिशत  न

 भूमि/भवनों  में  स्थापित  की

 जाने  वाली  उन  सौर  तापीय

 प्रणालियों  के  संबंध  भें

 कारी  सहायता  देना  जिनमें

 परंपरागत  इंघन  की  लागत

 प्रतिस्थापित  होती  हो  या  फिर
 ह

 उन्हें  भारत  की  समेकित  निधि

 से  पूरा  किया  जा  सकता

 2.  राज्य  सरकार  की  स्वयं  की  75  प्रतिशत  जप

 भूमि/भवनों  में  स्थापित  की

 जाने  वाली  उन  सौर  तापीय

 प्रणालियों  के  संबंध  में
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 कारी  सहायता  जिनमें
 परंपरागत  इंधन  की  लागत

 प्रतिस्थापित  होती  हो  या  फिर

 उन्हें  राज्य  की  सेमेकित  निधि

 से  प्रा  किया  जा  सकता  हो  ।

 विश्वविद्यालयों

 आदि  जैसी

 जनिक  ट्रस्टों  एवं  के

 लिए  सरकारी  सहायता  ।

 जल  ताषन/वायु_  तापन/विल-
 वणीकरणी  प्रणालियों/काष्ठ

 भट्टियों/कसंल  शुष्कफों/सामु-
 दायिक  सौर  क्ुकरों  के  संबंध

 में  चाय  और  इसी  प्रकार

 के  क्रियाकलापों  के  लिए
 कारी  समितियों  को  सरकारी

 सहायता  ।

 घरेलू  जल  तापन  प्रणालियां

 निजी  भवन  निर्माण  समितियों  को

 विकेन्द्रीकृत  सौर  जल  तापन

 प्रणालियों)स।मुदायिक  सौर

 कुकरों  के  लिए

 सार्वजनिक  क्षेत्र  के  उच्यमों  को
 जल  तापन/वायु  तापन/विलवणी-

 क्रण/काष्ठ  भट्ठियों/शुष्ककों/

 सामुदायिक  सौर  कुकरों  के  लिए

 मगरपालिका  आदि  स्वायस  निकायों

 को  जल  तापन/वायु  तापन/विलवणी-

 करण/काष्ठ  भट्टियों/शुष्ककों/सामु-
 दायिक  सौर  कुकरों  के  लिए

 निजी  क्षेत्रोय

 बाणिज्यिक  यूनिटों  को  जल

 तापन/वायु  तापन/विलवणीकरण/
 काष्ठ  भट्टियों/शुष्ककों

 सोर  हुकरों  के  लिए  ।

 100  प्रतिशत

 15  प्रतिशत

 50  प्रतिशत

 प्रणालियों  की

 लागत  का

 50  प्रतिशत

 50  प्रतिशत
 '

 75  प्रतिशत

 334  प्रतिशत

 20
 -

 4



 लिखित  उत्तर

 10,  शिक्षा  संस्थाओं  100  प्रतिशत  —

 विद्यालयों/कालेजों/स्कूलों/आंगन

 बाड़ियों/बाल  बाड़ियों/धर्मार्थ  और

 धार्मिक  निकायों  को  जल

 वायु  _  तापन/विलवणीकरण/काष्ठ

 भट्टियों/शुष्ककों/स।मुदायिक  सौर

 कुकरों  के  लिए  ।

 11.  गांवों/पिछड़े  क्षेत्रों  में  सौर  100  प्रतिशत  न

 विलवणीक रण  प्रणालियां

 12.  कृषि  फार्मो/वावल/दाल  मिलों  50  प्रतिशत

 और  व्यक्तिगत  किसानों  को

 कृषि  उत्पाद  के  लिए  सौर  शुष्कक

 13.  पारिवारिक  प्रकार  के  सौर  कुकर  334  प्रतिशत

 (II)  सौर  प्रकाशवोल्टीय  :
 ह

 विद्युतहीन  दूर-दराज  के  क्षेत्रों  में  सौर  प्रकाशवोल्टीय  जल  पम्पन  प्रणालियों  और

 सामुदायिक  रोशनी  प्रणालियों  की  राज्य  सरकारों  और  उनकी  एजेंसियों  को  25,000  रुपये  की

 आर्थिक  सहायता  की  लागत  पर  सप्लाई  की  जा  रही  है|

 सड़क  रोशनी  एककों  जिनकी  सप्लाई  राज्य  विद्युत  बो्डों  और  अन्य  राज्य  सरकार

 एजेंसियों  को  की  जाती  उनमें  प्रकाशवोल्टीय  ट्यूब  लाइटों  और  समयपालक  संवेदी

 युक्तियों  की  लागत  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  वहन  की  जाती

 (77)  सामुदायिक  बायो  गेस  संयंत्रों/संस्थागत  बायो  गेस  संयंत्रों  के  प्रतिस्थापन  के  लिए  राज्य

 सरकार  हारा  सरकारी  सहायता
 ee तन  तत_ततततन्‍ुन्‍ांांउ  वे  छः महीने से एक वर्ष की अवधि तक  नमक

 बढ़ी  हुई  राजसहायता

 2

 छः  महीने  से  एक  वर्ष  की  अवधि  तक  नियंत्रित

 प्रचालत  की  लागत  को  शामिल  करके  पूंजी  लागत
 का  प्रतिशत  |

 केन्द्रीय/राज्यीय  सरकार  की  संस्थाओं  अथवा  सहकारी

 ट्रस्टों/संस्थाओं  अथवा  इस  प्रकार  के  निकायों  से  जुड़ी

 हुई  संस्थाएं

 सामुदायिक  बायो  गैस  संयंत्र

 संस्थागत  बायो  गैस  संयंत्र
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 (४)  धाभिक  संगठनों  के  मामले  योग्य  मामलों  में

 उच्चत्तयोगदान  पर  विचार  किया  जा  सकता

 (ii)  निजी  लाभ  कमाने  वाली  संस्थाओं  के  लिए  पूंजी
 लागत  का  333  प्रतिशत  ।

 बहि:स्लाव  पर  आधारित  बायो  गैस  उपचय  संबंधी  लागत  का  33  प्रतिशत  ।

 संबंधी  लागत  बायो  गैस

 प्रणाली )

 मलमूृत्र  गैस  संयंत्र  बायो  गैस  रूपाग्तर  और  आबंटन  की  उपचय

 संबंधी  पूंजी  लागत  के  50  प्रतिशत  से  75  प्रतिशत  ।
 न  5  न्‍न्‍  कक  न.्ननज-न-_तत  ता  सी  संतरे  ae

 एए  बायो  गेस  विकास  की  राष्ट्रीय  परियोजना--केन्द्रीय  राजसहायता  का  नमूना
 न्‍अनीननननननननमममननननननन-++-+-+-+ जन  3  अियिययणणज  -  +  अन्न  +-++-+  —  जज न  धप--+++

 संयंत्र  का  उत्तर-पूर्वी  क्षेत्र  के  केन्द्रीय  राजसहायता  की

 आकार  राज्यों  सिक्किम  राशि
 और  अधिसूचित

 ___  अन्यक्षेत्रों  के  लिए
 ध्ु

 पहाड़ी  क्षेत्र  तथा  अनुसूचित  अनुसूचित  अन्य  सभी
 मरुस्थल  जिलों  के  लिए  भूमिहीन  मजदूरों  सहित  जातियों  के  लिए

 छोटे  और  सीमांतक  के  लिए
 किसानों  के  लिए

 2  3  4  5

 2  2940  2350  2350  1560
 3  3660  2860  2860  1900

 4  4390  3220  3220  2140

 6  5350  3920  2610  2610

 8  6460  4640  3100  3100

 10  8080  5540  3700  3700

 15  11440  8150  5430  5430

 20  15260  10960  7300  7300

 25  17640  12280  8190  8190
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 ४  सुधरे  हुए  चल्हों  के  प्रदर्शन  को  राष्ट्रीय  परियोजना--केन्द्रीय  राजसहायता  का  नमूना

 चुल्हों  की  किस्म  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  ः  अन्य  क्षेत्र
 तथा  पहाड़ी  क्षेत्र

 चूल्हों  का  स्थायी  सामग्री  की  पूर्ण  लागत  सामग्री  की  पूर्ण  लागत
 नमूना  का

 ह

 चूल्हों  का  सफरी  नमूने  के  लिए  स्वीकृत  की  गई  नमूने  के  लिए  स्वीकृत  की

 नमूना  का  यूनिट  लागत  का  75  प्रतिशश  गई  यूनिट  लागत  का

 __  ___  ___  50
 प्रतिशत

 फैडरेशन  आफ  इण्डियन  चैम्बर  आफ  कामसं  एंड  इंडस्ट्री  का  विभिन्न  क्षोत्रों  में

 योजना  को  प्रगति  को  निगरानी  का  प्रस्ताव

 656.  भी  आर०  अन्तानास्थों  :  क्या  योजमा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  फैडरेशन  आफ  इण्डियन  चैम्बर  आफ  कामर्स  एण्ड  इंडस्ट्रीज  के  अध्यक्ष  ने  विभिन्‍न

 क्षेत्रों  मे ंयोजना  की  प्रगत्ति  की  निगरानी  के  लिए  संसद  सदस्यों  की  समितियां  गठित  करने  का

 केन्द्रीय  सरकार  से  अनुरोध  किया  और

 यूदि
 तो  उक्त  सुझाव  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 घोजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  के०  आर०  :  नहीं  |

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 सिवनापुर  में  परमाणु  बिजलो  परियोजना  को  स्थापना

 657.  ओमती  गोता  मुखर्जो  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  के  पूर्वी  क्षेत्र  मे ंकोई  परमाणु  बिजली  परियोजना  चल  रही

 _  यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  सातवीं  योजना  में  ऐसी  कोई  परियोजना

 शामिल  करने  का  और

 क्‍या  यह  परियोजना  पश्चिम  बंगाल  में  स्थापित  की  जाएगी  ?

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिको  मंत्रालय  तथा  सहासागर  परमाणु  अंतरिक्ष  और

 इलेक्ट्रानिकी  विभागों  में  राज्य  मंत्रो  शिवराज  बो०  :  हां  ।

 तथा  पूर्वी  क्षेत्र  के  बारे  जिसमें  पश्चिमी  बंगाल  भी  शामिल  स्थल  चयन

 समिति  की  रिपोर्ट  अभी  नहीं  मिली  है  ।

 श्रीनगर  से  बिल्‍लो  को  फल  ले  जाने  वाले  ट्रकों  को  नुकसान

 658.  भरी  संफुद्दीन  सोज  :  कया  गृह  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  इस  तथ्य  की  जानकारी  है  कि  1  नवम्बर  से  5  नकक्‍ब्बर  के  बोच

 ।
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 श्रीनगर  से  दिल्‍ली  को  फल  ले  जाने  वाले  अनेक  ट्रकों  को  दिल्ली  के  रास्ते  में  अथवा  आजादपुर  मंडी

 के  पास  जला  दिया  गया/नुकसान  पहुंचाया

 क्‍या  सरकार  ने  उन  ट्रक  मालिकों  अथवा/ओऔर  फलों  के  व्यापारियों  जिनका

 नुकसान  किसी  प्रकार  की  राहत  दी  है  अथवा  देने  का  विचार  और

 न

 Ul
 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामदुलारी  फलों  से  लदे  हुए  78  ट्रकों
 को  जला॥क्षतिग्रस्त  हुआ  पाया  गया  ।  तथापि  इस  बात  की  कोई  सूचना  नहीं  है  कि  वे  श्रीनगर  से

 आये  थे  ।

 और  जी  श्रीमान्‌  ।

 रंगीन  द्रदर्शन  सेटों  का  आयात

 र्स्‍्ज  659.  श्री  के०
 कुमृम्यु

 :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 खुू  क्‍या  इस  समय  रंगीन  दूरदश्न  सेटों  का  आयात  किया  जा  रहा

 आगामी  पांच  वर्षों  में  रंगीन  दूरदर्शन  सेटों  की  कितनी  मांग  होने  का  अनुमान

 कया  अपेक्षित  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  भारत  में  पर्याप्त  प्रौद्योगिक  क्षमता  उपलब्ध
 और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  कया  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिको  मंत्रालय  तथा  महासागर  परमाणु  अंतरिक्ष  और

 इलेक्ट्रानिको  विभागों  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  बो०  :  उपहार  योजना  के  अन्तगंत

 आयात/निर्यात  नीति  में  निहित  प्रावधानों  को  जिसके  अन्तर्गत  सम्बन्धियों  से  तथा  वैयक्तिक

 सामान  के  रूप  में  मानीटरों  सहित  अथवा  रहित  वी०  सी०  आर०/वी०  टी०  आर०  के  आयात  की

 अनुमति  दी  गई  सरकार  रंगीन  दूरदर्शन  के  किसी  आयात  की  अनुमति  नहीं  देती  है  ।

 सातवीं  योजनावधि  के  दौरान  रंगीन  दूरदर्शन  सेटों  की  अनुमानित  मांग  नीचे  दी

 गई  है  :--

 वर्ष  साख  में

 1985-86
 ।

 0.45 '
 1986-87  0.55

 1987-88  8  0.70

 1988-89  0.85

 1989-90  1.00

 हां  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।
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 पौधा  प्रजनन  में  भ्राभा  परमाणु  अनुसंधान  केन्द्र  को  सफलता

 660.  श्री  बो०  सोभानेद्रोसबारा  राव  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भाभा  परमाणु  अनुसंधान  केन्द्र  ने  हाल  ही  में  पौधा  प्रजनन  में  सफलता  प्राप्त
 की  है  और  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  विकसित  नए  बीज  जनता  को  उपलब्ध  हैं  और  यदि  तो  वे  जनता  को
 कितनी  मात्रा  में  किन  साधनों  से  सप्लाई  किये  जा  रहे

 क्‍या  भाभा  परमाणु  अनुसंधान  केन्द्र  ने  इससे  पूर्व  भी  सफलताएं  प्राप्त  की  थीं
 और  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  तथा  अब  तक  के  बीज  कितनी  मात्रा  में  जारी  किये
 गये  और

 क्या  सरकार  को  भारतीय  क्षि  अनुसंघान  परिषद्‌  द्वारा  इसी  तरह  की  सफलताओं

 ओर  उपलब्धियों  के  बारे  में  किए  गए  दावों  की  जानकारी  है  और  क्या  सरकार  अनुसंधान  और

 विकास  के  परिणामों  तथा  खेतों  में  उगाई  जाने  वाली  फसलों  के  सम्बन्ध  में  इन  उपलब्धियों  के  खेतों

 में  प्रयोग  का  ब्यौरा  देगी  ?

 विशान  ओर  प्रौद्योगिको  मंत्रालय  तया  महासागर  परमाणु  अंतरिक्ष  और

 इलेक्ट्रानिकी  विभागों  में  राज्य  मंत्रो  शिवराज  बो०  :  भाभा  परमाणु  अनुसंधान
 केन्द्र  तिलहन  और  अनाजों  में  आनुवंशिक  सुधार  लाने  क ेलिए  विकिरण  का  उपयोग  करता

 रहा  मूंगफली  और  पटसन  की  कई  नई  किसमें  विकसित

 की  गई  भारत  सरकार  के  क्रृषि  मंत्रालय  ने  अरहर  की  तथा  टी०

 ए०  मूंग  की  किस्म  टी०  ए०  और  पटसन  टी०  के०  को  अधिसूचित  किया

 है  |  महाराष्ट्र  राज्य  बीज  समिति  ने  उड़द  की  टी०  ए०  किस्म  और  मूंगफली  की  टी०

 किस्म  को  थुआई  के  वास्ते  वितरित  करने  के  लिए  अनुमति  दे  दी  केरल  राज्य  बीज

 समिति  ने  मूंगफली  की  टी०  जी  ०-3  और  टी०  जी  ०-14  किस्मों  को  अनुमोदित  कर  दिया  दालों

 सम्बन्धी  भारतीय  समन्वित  कार्यक्रम  द्वारा  अरहर  की  टी०  ए०  किस्म  को  उत्तरी  मैदानी

 इलाके  के  पश्चिमी  क्षेत्र  क ेलिए  अच्छा  ठहराया  गया  भाभा  परमाणु  अनुसंधान  केन्द्र  में

 विकसित  घान  के  सम्बन्धों  पर  महाराष्ट्र  और  आऋन्ध्र  प्रदेश  में  लघु  स्तर  पर  बुआई  करके  परीक्षण

 किट  किए  जा  रहे  हैं  ।

 केन्द्रीय  अथवा  राज्य  बीज  समिति  बीजों  की  जो  किसमें  अनुमोदित  कर  दी

 जाती  हैं  उन्हें  राष्ट्रीय  तथा  राज्य  बीज  निगम  किसानों  में  बांदने  के  लिए  बहुगुणित  करते  इन

 किस्मों  की  दालों  और  मूंगफली  के  मामले  में  भाभा  परमाणु  अनुसंधान  पंजाबराव  कृषि

 महात्मा  फुले  कृषि  महाराष्ट्र  और  पटसन  के
 मामले  में

 उड़ीसा  कृषि  और  टैब्नोलाजी  प्रजनक  और  भआाप्लार  बीज  तैयार  करते  ये  बीज

 जनता  को  बीज  निगमों  और  कृषि  विश्वविद्यालयों  के  माध्यम  से  उपलब्ध  हैं  ।  पंजाबराव  कृषि

 विद्या  अकोला  और  महाराष्ट्र  राज्य  बीज  निगम  द्वारा  सन्‌  1984  के  दौरान  लगभग  36,000

 किलोग्राम  अरहर  45,000  किलोग्राम  टी०  ए०  के  बीज  तैयार

 किए  गए  ।
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 सैन्ट्रल  वैराइटीज  रिलीज  कमेटी  ने  सन्‌  1973  में  मूंगफली  की  टी०  किस्म

 को  अनुमोदित  किया  यह  बड़े  दाने  वाली  ऐसी  किस्म  है  जो  निर्यात  के  लिए  हाथ  से  निकाले

 गए  बढ़िया  किस्म  के  मूंगफली  के  दाने  प्राप्त  करने  के  लिए  उपयुक्त  इसਂ  किस्म  के  बीजों  को

 बहुगुणित  करने  का  कार्यक्रम  राष्ट्रीय  बीज  वनस्पति  उत्पादक  संघ  और  भारतीय  तिलहन
 उत्पाद  निर्यातक  संघ  द्वारा  हाथ  में  लिया  गया  मूंगफली  के  निर्यात  जिसमें  बड़े  दाने  वाली

 मूंगफली  का  निर्यात  भी  शामिल  लगी  रोकों  के  कारण  भारतीय  तिलहन  उत्पाद  निर्यातक  संघ

 ने  बीजों  को  बहुगुणित  करने  कां  काम  जारी  नहीं  रखा  ।  वनस्पति  उत्पादक  संघ  की  रिपोर्ट  के

 ट्राम्बे  मूंगफली  किस्म  के  1,40,083  किलोग्राम  और  37,000  किलोग्राम  बीज  क्रमशः

 सन्‌  1980  और  सन्‌  1981  में  वितरित  किए  गए  ।

 देश  में  विकसित  की  गई  फसलों  की  सभी  नई  किस्मों  की  परख  भारतीय  कृषि
 संधान  परिषद्‌  के  समन्वित  अनुसंधान  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  की  जाती  है  ।  प्रश्न  का  यह  भाग  कृषि
 मंत्रालय  की  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  से  सम्बन्धित

 12.00  मष्याह्ू
 «४

 ]
 सभा  पटल  पर  रखे  गए  पत्र

 वाय  निगम  1958  के  अधोनस  इंडियन  एयरलाइन्स
 के  वर्ष  1983-84  संबंधों  बांधिक  बाधिक  सेखे  और  कार्यकरण  को

 समोक्षा  और  विलम्ब  के  कारणों  को  वर्शाने  वाला  आदि

 पर्यटन  ओर  नागर  विमानन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अशोक  :  मैं  निम्नलिखित
 पत्र  सभा-पटल  पर  रखता  हूं  :--

 (1)  गा
 नि

 निगम  1958  की  धारा  45  की  उपधारा  (4)  के  अन्तर्गत
 लिखित  अधिसूचनाओं  थी  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  :--

 इंडियन  एयरलाइन्स  सेवा  1984,  4,  जो
 29  1984  को  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  फिन/रूल्स/

 2  में  प्रकाशित  हुए  थे  तथा  एक  व्याख्यात्मक  टिप्पण  ।

 इंडियन  एयरलाइन्स  सेवा  1984,  जो
 15  1984  को  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या

 में  प्रकाशित  हुए  थे  तथा  एक  व्याख्यात्मक  टिप्पण  ।

 इंडियन  एयरलाइन्स  सेवा  1984,  जो
 15  1984  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसचना  संख्या

 3/3/987  में  प्रकाशित  हुए  थे  तथा  एक  व्याख्यात्मक  टिप्पण  ।
 में  रखो  गईं  ।  देलिए  संल्या  एल०  टो०  50  8/85]
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 (2)  वायु  निगम  की  धारा  37  की  उपघारा  (2)  के

 इंडियन  एयरलाइन्स  के  वर्ष  1983-84  सम्बन्धी  वाधिक  प्रतिवेदन  की  एक

 प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 वायु  निगम  1953  की  धारा  15  की  उपधारा  (4)  के

 इंडियन  एयरलाइन्स  के  वर्ष  1983-84  सम्बन्धी  वार्षिक  सेवाओं  की  एक  प्रति

 तथा  अंग्रेजी  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षा  प्रतिवेदन  ।

 इंडियन  एयरलाइन्स  के  वर्ष  1983-84  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा

 की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 (3)  उपर्युक्त  (3)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  विलम्ब  होने  के

 कारणों  को  दर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 |  प्रन्थालय  में  रखो  देखिए  संख्या  एल०  टी०  509/85]

 (4)  कम्पनी  1956  की  धारा  की  उपधारा  (1)  )  के  अन्तगंत
 निम्नलिखित  पत्रों  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  :---

 भारत  पर्यटन  विकास  निगम  नई  के  वर्ष  1983-84  के
 कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  ।

 भारत  पर्यटन  विकास  निगम  नई  के  वर्ष  1983-84  संबंधी
 वार्षिक  लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  महालेखापरीक्षक
 की  टिप्पणियां  ।

 ॥

 सें  रखो  देखिए  संख्या  एल०  टी०  510/85]

 ..

 अध्यक्ष  महोदय  :  क्‍या  हुआ  है  ?

 प्रो०  सथु  बष्डबतले  गुजरात  में  स्थिति  गम्भीर  है  ।  वहां  सेना  तैनात  की

 गई  है  ।

 ,  अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  पहले  ही  कल  के  लिए  एक  ध्याताक्ण  प्रस्ताव  स्वीकार  कर

 लिया  है  ।

 प्रो०  मधु  दष्डवते  :  मैं  चाहूंगा  कि  गृह  मन्त्री  एक  वक्तव्य

 अध्यक्ष  सहोदय  :  मैंने  पहले  ही  कल  के  लिये  ध्यानाकषंण  प्रस्ताव  की  अनुमति  दे  दी

 पो०  भधु  बच्छवते  :  आप  जो  कुछ
 बोल  रहे  हैं  वह  हमें  सुनाई  नहीं  दे
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 /  अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  पहले  ही  कल  के  लिए  एक  ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव  की  अनुमति  दे  दी

 है  )  बे  **'  जा  रहे  हैं
 ००

 क्रो  नारायण  चोबे  :  नियम  193  के  अन्तगंत  चर्चा  क्‍यों  नहीं  करवाते  ?

 .  अध्यक्ष  महोदय  :  अगर  आप  चाहते  हैं  तो'*****
 *

 )

 भी  के०  पी०  उन्लीकृष्णन्‌  :  प्रधान  मंत्री  कुछ  कहना  चाहते  हैं  ।

 ल्‍ः  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  कुछ  कह  रहा  हूं  ।

 मधु  वषण्डबते  :  वहां  आन्दोलन  चल  रहा  है  और  सेना  तैनात  की  गई

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  मेरी  बात  सुनिए  ।  आप  मेरी  बात  क्‍यों  नहीं  सुन  रहे

 प्रो०  मधु  वण्डबते  :  आप  मेरी  बात  नहीं  सुन  रहे  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  पहले  ही  सुन  लिया  मैं  केवल  आपको  जवाब  दे  रहा  था  ।  गृह
 *

 मंत्री  अभी-अभी  अहमदाबाद  के  लिए  चले  गये  हैं  और  जब  वह  वापस  आयेंगे  तो  हम  ध्यानाकर्षण

 प्रस्ताव  को  ले  सकते  अगर  आप  उनसे  वक्तव्य  चाहते  हैं  तो  हम  ऐसा  कर  सकते  हैं  और  बाद

 में  चर्चा  कर  सकते  अगर  आप  चाहें  तो  हम  ध्यानाकर्षण  ले  सकते  हैं  ।

 को  अमल  दस  :  हम  स्थगन  प्रस्ताव  चाहते  हैं  ।

 प्रो०  मधु  दण्डबते  :  सेना  का  तेनात  किया  स्थगन  प्रस्ताव  के  लिए  सही  विषय  है  ।

 क्या  यह  एक  गम्भीर  मामला  नहीं  है  ?  इसके  लिए  स्थगन  प्रस्ताव  आवश्यक  है  ।

 अध्यक्ष  महोवय  :  स्थगन  प्रस्ताव  नहीं  ।

 थो  अमल  दत्त  :  स्थगन  प्रस्ताव  पेश  करने  के  लिए  क्‍या  मानदंड  हैं  ?
 ्श

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  वह  पहले  ही  एक  वक्तव्य  दे  रहे  हैं  ।

 है  श्रौ०  सधु  वण्डबले  :  महात्मा  गांधी  की  ही  भूमि  आरक्षण-विरोधी  अन्दोलन  चल  रहा
 है  और  सेना  को  बुलाया  गया  क्या  यह  एक  गम्भीर  मामला  नहीं  है  ।

 )
 “  अध्यक्ष  महोदय  :  कार्यवाही  वृत्तांत  में  कुछ  भी  सम्मिलित  नहीं  किया  जायेगा  ।

 ह
 )

 *

 /
 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  पहले  ही  उनसे  कहा  है  और  वे  तैयार  स्थगन  प्रस्ताव  नहीं  ।

 ह
 )

 ;  अध्यक्ष  महोदय  :  हम  श्री  चौबे  के  सुझाव  पर  सहमत  हो  सकते  हैं  और  नियम  193  के

 अधीन  चर्चा  कर  सकते  हैं  ।

 में  सम्मिलित  नहीं  किया
 या
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 प्रो०  मधु  दण्डबते  :  उससे  हमें  स्थगन  प्रस्ताव  पर  जोर  डालने  के  लिए  मिलेगी  ।
 स्थगन  प्रस्ताव  के  लिए  मानदण्ड  कया  हैं  ?

 *'  अध्यक्ष  महोदय  :  यह  राज्य  का  विषय  उन्हें  वहां  जाकर  तथ्यों  की  जांच  कर  वापस

 आना

 प्रधान  मंत्री  राजीव  :  जैसा  कि  सदस्यों  की  पता  गुजरात  की  स्थिति  गंभीर
 बन  गई  है  और  स्थिति  का  मौके  पर  जायजा  लेने  के  लिए  हमने  गृह  मंत्री  को  गुजरात  भेजा  है  ।

 वह  पहले  वहां  चले  गये  होते  लेकिन  यहां  प्रश्न  काल  की  वजह  से  और  सुबह  हमें  बताया  गया  था
 कि  स्थिति  नियंत्रण  में  इसलिए  हमने  सोचा  कि  अगर  वह  एक  घंटा  लेट  भी  हो  गये  तो  कोई
 फक॑  नहीं  पड़ेगा  ।  यहां  से  सीधे  ही  वह  हवाई  अड्डे  जा  रहे  हैं  और  वहां  से  गुजरात  जायेंगे  ।  बह
 वापस  आयेंगे  और  तब  हम  आपको  उनकी  रिपोर्ट  के  बारे  में  बतायेंगे  ।

 प्रो०  मधु  दण्डवते  :  क्या  आप  गृह  मंत्री  के  वापस  आने  पर  वक्तव्य  देने  के  बारे  में  आशा

 कर  रहे  हैं  ?

 ,  भी  राजीब  गांधो  :  हम  यहां  वक्तव्य  लेकिन  आपको  ध्यान  रखना  चाहिए  कि  कुछ
 मामले  ऐसे  हैं  जो  कि  राज्यों  के  ही  मामले  समझे  जाने  चाहिए  ।

 -  श्रो०  मधु  दण्डबते  :  सेना  तेनात  करना  एक  गम्भीर  मामला  यह  केन्द्रीय  मामला  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  सेना  इसलिए  बुलाई  गई  क्‍्योंकि'*****

 *

 ,  श्रो०  सधु  वष्डबते  :  उनकी  स्थिति  हमें  स्वीकार्य  लेकिन  उन्हें  यह  नहीं  कहना  चाहिए

 कि  यह  राज्य  का  विषय  सेना  का  तैनात  किया  जाना  केन्द्रीय  मामला

 अध्यक्ष  महोदय  :  सेना  इसलिए  बुलाई  गई******

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  कार्यवाही-वृत्तांत  में  कुछ  भी  सम्मिलित  नहीं  किया

 ,  थ्री  राजोव  गांधी  :  क्या  आप  हमें  अन्य  राज्यों  की  कानून  और  व्यवस्था  सम्बन्धी  मामलों

 की  भी  यहां  चर्चा  करने  की  अनुमति  देंगे  ।

 ग्रो०  समध  दण्डवते  :  जब  पंजाब  में  सेना  तैनात  की  गई  थी  तो  सरकार  ने  इंस  मामले  को

 उठाया  था  और  इसे  स्वीकार  किया  गया  था  ।

 )

 :  मुझे  खुशी  होगी  मगर  गृह  मंत्री  यहां  वक्तव्य  दें  ।
 ४८

 शी  राजीब  गांधी  :  वह  तो  पहले  ही  कह  दिया  लेकिन  मैं  आपको  केवल  इतना  ही  कहता

 में  सम्मिलित  नहीं  किया

 9
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 नं चच्ा।।तख/॒ा

 Mo सधु दण्डवते : राज्य के मामलों को न
 न  ँ

 प्रो०  सधु  दण्डवते  :  राज्य  के  मामलों  को  न  बयोंकि  सेना  तैनात  करना  एक  केन्द्रीय

 विषय  है  ।

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  वे  वहां  के  कार्मिकों  की  सहायता  के  लिए  हैं  ।

 धवी  अमल  दत्त  :  मैंने  बोगस  डिग्रियों  के  बारे  में  एक  मामला  उठाया  था  ।

 जषध्यक्ष  महोदय  :  यह्‌  मेरे  विचाराधीन  श्री  खुर्शीद  आलम  खां  ।

 सभा  पटल  पर  रखे  गए  पत्र--जारो

 ...”

 इंडियन  सोसाइटो  आफ  इंटरनेशनल  नई  दिल्‍ली  के  वर्ष  1983-84  का

 वाधिक  प्रतिबेदन  और  वाधिक  लेखे

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  लुर्शोद  आसम  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा-पटल
 पर  रखता  हूं  :--

 (1)  इंडियन  सोसाइटी  आफ  इंटरनेशनल  नई  के  वर्ष  1983-84  सम्बन्धी
 वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 (2)  इंडियन  सोसाइटी  आफ  इंटरनेशनल  नई  के  वर्ष  1983-84  सम्बन्धी
 वाषिक  लेखाओं  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  उन  १२
 परीक्षा  प्रतिवेदन  ।

 [  प्रन्धालय  में  रखे  गये  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  511/85]

 +“भो०  के०  के०  तिवारी  :  मुझे  दो  बातें  कहनी  कल  आपने  कुछ  अकाली  नेताओं
 की  गतिविधियों  और  उनके  वकक्‍तव्यों  के  बारे  में  कुछ  महत्वपूर्ण  टिप्पणियों  की  थीं  ।  यह  बड़े  खेद
 का  विषय  है  कि  टाइम्स  ऑफ  इण्डियन  एक््सप्रेसਂ  जैसे  दिल्ली  से  छपने
 वाले  महत्त्वपूर्ण  राष्ट्रीय  दैनिक  समाचार  पत्रों  ने  आपको  व्प्पिणियों  के  बारे  में  कुछ  भी  नहीं  लिखा  है  ।
 यह  मामला  भारत के  प्रधान  मंत्री  और  राष्ट्रपति  को  जीवन-रक्षा  से  सभ्बन्धित  मैं
 जानना  चाहता  हूं  कि  इस  सभा  की  कार्यवाही  को  कैसे  शामिल  किया  जाता

 ४  अध्यक्ष  महोदय  :  यह  प्रेस  की  अपनी  इच्छा  पर  निर्भर  करता  प्रेस  को  स्वतन्त्रता
 यह  उनके  सोचने  का  प्रश्न  है  कि  इसे  शामिल  किया  जाएया  मैं  इस  बारे  में.क्या  कह
 सकता  हूं

 ?  अगर  वे  राष्ट्रीयवादी  दृष्टिकोण  अपनाते  हैं  तो
 यह  एक  अच्छी  बात  अगर  ऐसा

 नहीं  है  यह  उनके  सोचने  की  बात  मैं  क्या  कर  सकता  हूं  ?

 प्रो०  के०  के०  तिवारी  :  आपने  टिप्पणी  की--प्रधान  मंत्री
 ने

 भी

 गुजरात  की  घटन)ओं  के

 १8
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 बारे  में  कहा  ।  पश्चिम  बंगाल  में  राज्य  सरकार  ने  रोकोਂ  का  आह्वान  किया

 अध्यक्ष  महोदय  :  जी  नहीं  ।  ध  हे
 प्रो०  के०  के०  तिवारी  :  पश्चिम  बंगाल  में  जो  कुछ  हो  रहा  हम  उस  पर  वाद-विवाद  .

 चाहते  हैं  ।

 एस०  जयपाल  रेड्डो  :  राजेन्द्र  सेतिया  को  ऋण  देने  के  बारे  में***

 अध्यक्ष  महोदय  :  हम  इस  पर  चर्चा  करेंगे  ।  मैंने  पहले  ही  वादा  किया  आप  खड़  क्यों

 हो  रहे  हम  इस  पर  चर्चा  करेंगे  ।

 श्री  वो०  सोभनाद्रीसवरा  रवि  :  मैंने  अलाभप्रद  मूल्य  दिये  जाने  के  बारे  में

 नियम  184  के  अधीन  सूचना  दी  लेकिन  इसे  नियम  193  के  अन्तगंत  लाया  गया  है***

 अध्यक्ष  :  हम  इस  पर  विचार  करेंगे  ।
 क्

 ]
 ह  क्रो  काली  प्रसाद  पांडे  :  अध्यक्ष  मैंने  नियम  388  के  अन्तर्गत  आपको

 एक  सूचना  दी  थी  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  वह  तो  खत्म  हो  गई  ।

 श्री  कालो  प्रसाद  पांडे  :  मैं  तो  पीछे  चिल्ला  रहा  था  लेकिन  आपने  सुना  नहीं  ।  हम
 ०

 तो नये मेम्बर हैं । मेरा निवेदन यह है कि भारतीय जहाज हाई-बंक करके जो विदेश ले जाया गया उस मुल्क में उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जा रहा है । इस परिस्थिति में इस देश के एक संगठन ने एलान किया है कि उन लोगों के विरुद्ध वहां पर जो मुकदमा चल रहा है उसकी पैरवी करने के लिए हिन्दुस्तान से एक संगठन जायेगा और वहां पैरवी इसमें देश के भविष्य का सवाल मैं भारत के गृह मन्‍्त्री सदन को अवगत कराएं कि यह कौन संगठन है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही.की जा रही जहां तक उस संगठन का प्रश्न माननीय सदस्यों को जानकारी होनी चाहिए और यह बताना चाहिए कि इस सम्बन्ध में भारत सरकार कौन-सी वाही करने जा रही है । ] प्रों० के० के० तिवारी : कल आपने सरकार को निदेश दिया थाकि वे पंजाब की घटनाओं और ब्रिटेन में उग्रवादियों की गिरफ्तारी और अकाली नेता जो कह रहे हैं उनके बारे में एक वक्तव्य लेकिन सरकार की तरफ से कोई काय्यंबाही नहीं हुई इसके अलावा गुजरात का मामला है ००० अध्यक्ष महोदय : मैंने इस पर पहले ही विचार व्यक्त कर दिये मैं समझता हूं कि गृह मंत्री गये हुए हैं और वह आकर एक वक्तव्य देंगे । झौसती गोता सुर्खर्जी जब श्री तिवारी द्वारा मामला उठाया गया तो आपने प्रधान मंत्री की हत्या की चेतावनी संबंधी कुछ टिप्पणियां की आज के टाइम्स ऑफ | | य
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 जि  जाप  ना

 इण्डिया  में  लंदन  की  एक  पत्रिका  में  छपी  रिपोर्ट  में  बारे  में  छपरा  है--शायद  आपने  भी  देखा

 जिसमें  कहा  गया  है  जो  अकाली  नेता  समझौता  करना  पसंद  उनके  परिबारजनों  की  हत्या
 कर  दी  जायेगी  और  लंदन  पुलिस

 अध्यक्ष  महोदय  :  ये  सारी  बातें  गृह  मंत्री  के  वक्तव्य  में  आ  जायेंगी  ।

 स०  १०

 सभा  पटल  पर  रखे  गए  पशन्र--जारी

 ...
 अखिल  भारतीय  सेना  के  अन्तर्गत

 खुदाबल्श  ओरिएन्टल  पब्लिक  लाइब्रेरो  बोर्ड  शक्तियों
 का  आदि  आदि

 कार्प्रिक  तथा  प्रशासनिक  सुधार  और  संस्कृति  विभाग  में  राज्य  मंत्री  के०  पी०  सिह
 :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :

 '
 अखिल  भारतीय  सेवा  की  धारा  3  की  उपधारा  (2)  के
 निम्नलिखित  अधिसूचनाओं  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  :

 भारतीय  वन  सेवा  संशोधन  संख्या का  जो
 संशोधन  5  को  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०  का०नि०  94
 में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  «में  सदस्य  संख्या  का
 दूसरा

 संशोधन  को  जो  2  अधिसूचना  को  भारत  के  राजपत्र  में
 अधिसूचना  संख्या  सा०  का०  नि०  संशोधन  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  दूसरा  संशोधन  जो
 2  भारत के  को  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०  का०  नि०
 में  में  प्रकाकित  हुए  थे  ।

 भारतीय  वन  सेवा  दूसरा  संशोधन  जो  26
 के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०  का०  नि०  में

 में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 भारतीय  वन  सेवा  में  सदस्य  संख्या  का  नियतन  पहला  संशोधन
 सेवा  जो  28  संशोधन  को  भारत  के  राजपत्र  में

 सूचना  संख्या  सा०  का०  नि०  में  अधिसूचना  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 भारतीय  वन  सेवा  दूसरा

 संशोधन जो 28 फरवरी को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० में प्रकाशित हुए
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 रा  सम  हाणणणा

 भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  में  सबस्य-संख्या  का  तीसरा
 संशोधन  1985,  जो  9  1985  को  भारत  के  राजपत्र में
 अधिसूचना  संख्या  सा०  का०  नि०  249  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  तीसरा  संशोधन  1985,  जो
 9  1985  को  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०  का०  नि०
 250  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 भारतीय  पुलिस  सेवा  में  सदस्य  संख्या
 का  पहला  संशोधन

 1985,  जो  9  1985  को  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना
 संख्या  सा०  का०  नि०  25  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 भारतीय  पुलिस  सेवा  पहला  संशोधन  1985,  जो  9

 1985  को  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०  का०  नि०  252  में
 प्रकाशित  हुए  थे  ।

 में  रखो  गईं  |  देखिये  संख्या  एल०  टी०  512/85]

 (2)  खुदाबख्श  ओरिएन्टल  पब्लिक  लाइंग्रेरी  1969  की  धारा  28  की
 उपघारा  (4)  के  खुदाबर्ण  ओरिएन्टल  पब्लिक  लाइश्वरी  बोर्ड

 शक्तियों  का  1984  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी
 जो  22  1984  को  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या

 पर-के०  बी०  एल०/रजि  ०  ई०  पी०  )/  84  में  प्रकाशित  हुए

 में  रखो  गई  ।  देलिए  संख्या  एल०  टो०

 (3)
 कैन्द्रीय  असैनिक  सेवा  खेल  नियंत्रण  नई  के  वर्ष  1983-84  83-84
 सम्बन्धी  वाधिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा
 लेखापरी  क्षित  लेखे  ।

 नद्रीय  असैनिक  सेवा  खेल  नियंत्रण  नई  के  वर्ष  1983-84  के

 कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  सम्बन्धी  एक  विवरण  तथा
 अंग्र  जी  ।

 में  रखे  गये  ।  देखिये  संख्या  एल०  टो०  514/85]

 (4)  गृह-कल्याण  केन्द्र  नई  के  वर्ष  1983-84  सम्बन्धी  वार्षिक  प्रतिवेदन

 की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  लेखापरीक्षित  लेखे

 गृह-कल्याण  नई  के  वर्ष  1983-84  के  कार्यकरण  की  सरकार

 रा  समीक्षा  सम्बन्धी  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखे  गये  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी०  515/85]

 (5)  सैंद्रल  इंस्टीआ्यूंट  आफ  हायर  तिब्बतन  के  वर्ष  198

 संबंधी  वाषिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रं जी
 ।

 101
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 सेंट्रल  इंस्टीब्यूट  आफ  हायर  तिब्बतन  के  बर्ष  1983-84
 सम्बन्धी  वार्षिक  लेखाओं  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  और
 उन  पर  लेखापरीक्षा  प्रतिवेदन  ।

 सैंट्रल  इंस्टीआ्यूट  आफ  हायर  तिव्यतन  के  वर्ष  1983-84
 के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 ।

 (6)  उपयुक्त  (5)  में  उल्लिखित  पत्रों
 को

 सभा  पटल  पर  रखने  में  विलम्ब  होने  के  कारणों
 को  दर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एंल०  टी०  516/8$]

 (7)  केन्द्रीय  सकारी  कर्मचारी  उपभोक्ता  सहकारी  समिति  नई
 के  1982-83  संबंधी  वाधिक  प्रतिवेदद  की  एक  प्रति  तथा

 अंग्रेजी  तथा  लेखापरीक्षित  लेखे  ।

 केन्द्रीय  सरकारी  कर्मचारी  उपभोक्ता  सहकारी  समिति  सीमित  नई
 के  वर्ष  1982-83  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  सम्बन्ध  में  एक
 विवरण  तथा  अंग्रं जी  ।

 में  रखे  गये  ।  देखिए  संख्या  एल०  टो०  517/85]

 (8)  उपयुक्त  (7)  में  उल्लिखित  पन्नों
 को

 सभा  पटल  पर  रखने  में  विलम्ब  होने  के  कारणों
 को  दर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  टो०  517/85]

 (9)  साहित्य  नई  का  वर्ष  1983-84  संबंधी  *वाबिक  प्रतिबेदन  और
 लेखापरीक्षित  लेखाओं  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  विलम्ब  होने  के  कारणों  को  दाने
 वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखा  गया  देखिए  संह्या  एज०  टी०  518/85]

 सीमा  सुरक्षा  बल  भर्तों  1985,  सिख  गुरुद्वारा  बोर्ड
 और  कार्यकारिणी  समिति  का  1985,

 केन्द्रीय  रिजय॑  पुलिस  बल  1985  आदि

 गृह  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्रों  रामबुलारी  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभौ  पटल

 पर  रखती  हूं  :--
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 (1)  सीमा  सुरक्षा  बल  भर्ती  1985  की  एक  प्रति
 तथा  अंग्रेजी  जो  सीमा  सुरक्षा  बल  1968  की  धारा  141

 की  उपघारा  (3)  के  अन्तर्गत  9  1985  को  भारले  के  राजपत्र  में

 सूचना  संख्या  सा०  का०  नि०  137  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 में  रखी  देखिए  संश्या  एल०  दौ०  519/85]
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 (2)  सिख  गुरुद्वारा  1925  की  धारा  146  की  उपधारा  (3)  के  अन्तगंत  सिख

 गुरुद्वारा  बोर्ड  और  कार्यकारणी  समिति  का

 1985  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्क  जो  16  1985
 के  भारत  के  राजपन्र  म्रें  अधिसूचना  संख्या  सा०  का०  नि०  में  प्रकाशित

 हुए
 .

 में  रखो  गयी  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  520/85]

 (3)  केन्द्रीय  रिजर्य  पुलिस  बल  1949  की  घारा  18  के  केन्द्रीय
 रिजवं  पुलिस  बल  1985  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 जो  28  1985  के  भारत  के  राजपत्र  अधिसूचना  संख्या  सा०

 का०  नि०  117  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 में  रश्लो  यई  |  देखिए  सं०  एल०  टो०  521/85]

 (4)  दिल्‍ली  पुलिस  1978  की  घारा  148  की  उपघारा  (2)  के  अन्तर्गत

 दिल्‍ली  पुलिस  ओर  1984  की  एक  प्रति

 तथा  अंग्रेजी  जो  23  1984  के  दिल्ली  राजपत्र  में  अधिसूचना
 संख्या  एफ०  5/46/84  होम  स्टेट  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 में  रखो  गयी  ।  बेलिए  संख्या  एल०  टो०  522/85]

 (5)  अण्डमान  और  निकोबार  प्रशासन  के  वर्ष  1982-83  के  संबंधी  बाधिक  सामान्य

 प्रशासन  प्र  तिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 [  प्रस्धालय  में  रखी  पथी  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  523/25]

 ठादा  बैसोरियल  बम्थई  के  वर्ण  1983-84,  इंडियन  साइंस  कांग्रेस

 एसोसिएशन  कलकत्ता  के  बर्ष  1983-84,  ट्रापीकल  पूर्ण  के

 बर्ष  1983-84,  बोस  इंस्टीट्यूट  कलकला  के  वर्ण  1983-84  संबंधी  बाधिक

 प्रतियेदत  एवं  उनके  कार्यकरण  की  समीक्षा  आदि

 विज्ञान  और  प्रोद्योगिकी  मंत्रालय  तथा  महासागर  १रमाणु  अंतरिक्ष  ओर

 इलेक्ट्रोलिक्स  विभागों  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  वोी०  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल

 पर  रखता  हूं  :
 ह

 टाटा  मैमोरियल  के  वर्ष  1983-84  संबंधी  बाधिक  प्रतिवेदन

 की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  लेखापरीक्षित  लेखे  ।

 टाटा  मैमोरियल  के  वर्ष  1983-84  के  कार्यकरण  की  सरकार

 द्वारा  समीक्षा  सम्बन्धी  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखो  गयो  ।  देखिए  संख्या  एल०  टो०  524/85]

 (2)  इंडियन  साइंस  कांग्रेस  कलकत्ता  के  वर्ष  1983-84  983-84  संबंधी

 वाधिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा

 लेखापरीक्षित  सेखे  ।
 ॥
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 इंडियन  साइंस  कांग्रेस  के  वर्ष  1983-84  के

 करण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी
 ।  ।

 में  रखी  गयो  ।  देखिए  संख्या  एल०  टो०  525/85]  ]

 (3)  इंडियन  इंस्टीच्यूट  आफ  ट्रॉपीकल  के  वर्ष  1983-84  संबंधी
 वाधिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 नपप"पपपप+  ———————_—____——

 इंडियन  इंस्टीच्यूट  आफ  ट्रॉपीकल  के  वर्ष  1983-84  के
 वार्षिक  लेखाओं  को  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा

 »  परीक्षा  प्रदिवेदन  ।

 इंडियन  इंस्टीच्यूट  आफ  ट्रॉपीकल  के  वर्ष  1983-84  के
 कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  तथा
 अंग्रेजी  ।

 में  रखी  गयो  ।  देखिए  संख्या  टो०  526/85]

 (4)  बोस  के  वर्ष  1983-84  संबंधी  वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक
 प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  लेखापरीक्षित  लेखे  ।

 बोस  के  वर्ष  1983-84  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा
 समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखो  गयो  ।  देखिए  संख्या  एल०  टो०  527/85]

 (5)  नेशनल  इंस्टीच्यूट  आफ  नई  दिल्ली  के  वर्ष  1983-84  संबंधी
 वाधिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा
 परीक्षित  लेखे  ।

 नेशनल  इंस्टीच्यूट  आफ  नई  के  वर्ष  1983-84  3-84  के
 कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  तथा
 अंग्रेजी  ।

 में  रखो  गयो  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  528/85  ]

 (6)  इण्डियन  एसोसिएशन  फार  दि  कल्टिवेशन  आफ  के  वर्ष
 1983-84  संबंधी  वार्षिक  प्रतिवेदद  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 तथा  लेखापरी  क्षित  लेखे  ।

 इण्डियन  एसोसिएशन  फार  दि  कल्टिवेशन  आफ  कलकत्ता  के  वर्ष  1983-
 94  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण

 तथा  अंग्रेजी  ।

 प्रन्यालय  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०
 529/85]

 (7)  इण्डियन  इंस्टीव्यूट  आफ  के  वर्ष  1983-84  के
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 वाधिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 इंण्डियन  इंस्टीच्यूट  आफ  के  वर्ष  1983-84  के
 वार्षिक  लेखाओं  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  उन  पर
 लेखापरीक्षा  प्रतिवेदन  ।  .

 इण्डियन  इंस्टीच्यूट  आफ  के  वर्ष  1983-84  के
 कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  तथा
 अंग्रेजी  ।

 ः

 में  रखता  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  टो०  530/85]

 (8)  इण्डियन  इंस्टीच्यूटं  आफ  के  वर्ष  1983-84  संबंधी
 वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 इण्डियन  इंस्टीच्यूट  आफ  के  वर्ष  1983-84  के

 वार्षिक  लेखाओं  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  लेखापरीक्ा

 प्रतिवेदन  ।

 इण्डियन  इंस्टीच्यूट  आफ  के  वर्ष  1983-84  के

 कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  तथा

 अंग्रेजी  ।

 में  रखे  गये  ।  देखिए  संख्या  एल०  ढी०  |

 भ०  प०

 समितियों  के  लिए  निर्वाचन

 राजभाषा  समिति

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामदुलारी  :
 मैं  प्रस्ताव  करती  हूँ  :--

 राजभाषा  1963  की  धारा  4  की  उपधारा  (2)  के  अनुसरण

 इस  सभा  के  सदस्य  आनुपातिक  प्रतिनिधित्व  प्रणाली  के  अनुसार  एकल  संक्रमणीय  मत

 उक्त  अधिनियम  की  धारा  4  की  उपधारा  (3)  के  संघ  के  शासकीय  प्रंयोजनों  के

 लिए  हिन्दी  के  उपयोग  में  हुईं  प्रगति  की  समीक्षा  करने  तथा  उसके  संबंध  में  सिफारिशें

 करते  हुए  राष्ट्रपति  को  एक  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करने  वाली  समिति  के  सदस्यों  के  रूप  में  कार्य

 करने  के  लिए  अपने  में  से  बीस  सदस्य  निर्वाचित  करें  ।”

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :--

 राजभाषा  1963  की  धारा  4  की  उपधारा  (2)
 के  अनुसरण
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 इस  सभा  के  सदस्य  आनुपातिक  प्रतिनिधित्व  प्रणाली  के  अनुसार  एकल  संक्रमणीय  मत

 उक्त  अधिनियम  की  धारा  4  की  उपधारा  (3)  के  संघ  के  शासकीय  प्रयोजनों  के

 लिए  हिन्दी  के  उपयोग  में  हुई  प्रगति  की  समीक्षा  करने  तथा  उसके  संबंध  में  सिफारिशों

 करते  हुए  राष्ट्रपति  को  एक  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करने  वाली  समिति  के  सदस्यों  के  रूप  में

 कार्य  करने  के  लिए  अपने  में  से  बीस  सदस्य  निर्वाचित  करें  ।”

 प्रस्ताव  स्वोकृत  हुआ  ।

 थी  जी०  एस०  बनातबाला  :  मेरा  भी
 बचाव  कीजिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपके  बचाव  के  लिए  मैं  हर  वक्‍त  मौजूद  रहूंगा  ।

 भो  जो०  एम०  बनातवाला  :  एक  संसदीय  शिष्टमंडल  अहमदाबाद  जा  सकता  है''****
 ।  आपने  पहले  भी  एक  दल  मेरठ  भेजा  था  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  जी  गृह  मंत्री  चले  गए  उन्हें  पता  करने  दीजिए  ।  मामले  को
 सामने  आने  दीजिये  ।  ,

 पश्यु  कल्याण  बोर्ड

 कृषि  और  प्रामीण  बिकास  मंत्री  बूटा  :  मैं  निम्नलिखित  प्रस्ताव  करता  हैं  :--

 पशुओं  के  प्रति  करता  का
 निवारण  1960  की  धारा  5(

 के  अनुसरण  इस  सभा  के  सदस्य  ऐसी  रीति  जैसा  अध्यक्ष  निदेश  उक्त  अधिनियम
 के  अन्य  उपबन्धों  के  सरकार  द्वारा  जारी  अधिसूचना  की  तारीख  से  आरम्भ  होने
 वाली  आगामी  कार्यविधि  के  लिए  पशु  कल्याण  बोडं  के  सदस्यों  के  रूप  में  कार्य  करने  के
 लिए  अपने  में  से  चार  सदस्य  निर्वाचित  करें  ।”

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 पशुओं  के  प्रति  करता  का  निवारण  1960  की  धारा  5
 के  अनुसरण  इस  सभा  के  सदस्य  ऐसी  रीति  जैसा  अध्यक्ष  निदेश  उक्त  अधिनियम
 के  अन्य  उपबन्धों  के  अध्यधीन  सरकार  द्वारा  जारी  अधिसूचना  की  तारीख  आरम्भ  होने
 वाली  आग्रामी  कार्यविधि  के  लिए  पशु  कल्याण  बोर्ड  के  सदस्यों  के  रूप  में  कार्य  करने  के
 लिए  अपने  में  से  चार  सदस्य  निर्वाचित  करें  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 भरी  चित्रा  तिरुनल  आयुविश्ञान  तथा  प्रोद्योगिको  त्रिबेख्रम

 विज्ञान  ओर  प्रौद्योगिको  मंत्रालय  तथा  महासागर  परमाणु  अंतरिक्ष  और
 इसेक्ट्रालिक्स  विभागों  में  राज्य  मत्री  शिवराज  वो०  :  मैं  निम्नलिखित  प्रस्ताव
 करता  हूं  :--

 श्री  चित्रा  तिरुनल  आयुविज्ञान  तथा  प्रौद्योगिकी  अधिनियम
 1980,  की  धारा  के  अनुसरण  इस  सभा  के  सदस्य  ऐसी  रीति  जैसा  अध्यक्ष

 निदेश  उक्त  अधिनियम  के  अन्य  उपबन्धों
 के

 श्री  चित्रा  तिसनल  आयुविज्ञान
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 तथा  प्रौद्योगिकी  के  सदस्यों  के  रूप  में  कार्य  करने  के  लिए  अपने  में  से
 दो  सदस्य  निर्वाचित  करें  ।”

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 श्री  चित्रा  तिस्नल  आयुविज्ञान  तथा  प्रौद्योगिकी

 1980  की  धारा  के  अनुसरण  इस  सभा  के  सदस्य  ऐसी  रीति  जैसा  अध्यक्ष

 निदेश  उक्त  अधिनियम  के  अन्य  उपबंधों  के  श्री  चित्रा  तिरुनल  :
 आयुविज्ञान

 तथा  प्रौद्योगिकी  के  सदस्यों  के  रूप  में  कार्य  करने  के  लिए  अपने  में  से  दो
 सदस्य  निर्वाचित  करें  ।”

 प्रस्ताव  स्वोकृत  हुआ  ।

 12.14  स०  प०

 खुबिलस्वनोय
 लोक  महत्व  के  विषय  को  ओर  ध्यानाकषण

 हि

 फरीदाबाद  को  पत्थर  खबानों  के  अ्रभिकों  में  व्याप्त  कथित  बेजेनी  तथा  सहास्त्र

 लोगों  के  गिरोहों  द्वारा  उन  पर  हमला

 .  भधु  वष्डबते  :  मैं  माननीय  श्रम  मंत्री  का  ध्यान  अविलम्बनीय  लोक

 महत्व  के  निम्नलिखित  विषय  की  ओर  दिलाना  चाहता  हूं  तथा  उनसे  अनुरोध  करता  हूं  इस
 विषय  में  एक  वक्तव्य  दें  :--

 की  पत्थर  की  खदानों  के  श्रमिकों  में  व्याप्त  बेचैनी  तथा  सशस्त्र  लोगों

 के  गिरोहों  द्वारा  उन  पर  जिसके  फलस्वरूप  एक  हरिजन  श्रमिक  की  मृत्यु  हो  गई
 तथा  अनेक  अन्य  लोग  धायल  हो  तथा  इस  मामले  में  सरकार  द्वारा  की  गई  कार्यवाही  ।”

 कम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  टी०  :  बंधुआ  मुक्ति  मोर्चा  ने  14  1985

 को  फरीद्वाबाद  में  खान  श्रमिकों  का  आन्दोलन  आयोजित  किया  ।  इनकी  मुख्य  मांग  यह  थी  कि

 केख्रीय  सरकार  औद्योगिक  चण्डीगढ़  में  पंचाटों  को  लागू  किया  जाए  ।

 बंधुआ  मुक्ति  मोर्चा  के  नेता  स्वामी  अग्निवेश  ने  उपायुक्त  से  15-3-1985  को  मुलाकात

 की  ।  उपायुक्त  ने  श्रमिकों  और  राज्य  तथा  केन्द्रीय  सरकार  के  संबंधित  अधिकारियों  के

 बीच  18-3-1985  को  एक  बैठक  निश्चित  की  ।  स्वामी  अग्निवेश  16-3-85  को  उपायुक्त  से  फिर

 मिले  ।  उपायुक्त  ने  उन्हें  सलाह  दी  कि  वह  18-3-198  5  तक  प्रतीक्षा  करें  ।

 17-3-1985  को  क्रशर  मालिक  क्रशिग  संक्रियाओं  को  चालू  करना  चाहते  थे  ।  लगभग

 300  अ्मिक  कार्य  शुरू  करने  के  लिए  राजी  इस  लगभग  500  श्रमिक  घठमा-स्थल  पर

 पहुंचे  ।  वे  ऋशर  को  बन्द  करना  चाहते  थे  ।  हाथापाई  के  बाद  पत्थर  फैंके  गए  गौर  लाठियों  से
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 बबबवववील्ककी  धाम  पकक्तन  विश  लक  की  न  5: पफअ्अ्िसनत+ः

 प्रहार  किया  गया  ।  एक  व्यक्ति  श्री  धूम  दास  की  मृत्यु  हो  गई  और  दोनों  पक्षों  के  16

 व्यक्ति  घायल  हो  गए  ।

 आन्दोलनकारी  भीड़  को  डराने  के  लिए  पुलिस  सब-इन्सपेक्टर  ने  हुवा  में  दो  गोलियां

 बलाईं  ।  उसके  बाद  भीड़  तितर-बितर  हो  मृतक  और  घायलों  को  बी०  के०

 फरीदाबाद  में  ले  जाया  गया  ।  चार  व्यक्तियों  को  अस्पताल  में  भर्ती  किया  गया  और  अन्य  व्यक्तियों
 की  प्राथमिक  चिकित्सा  करने  के  बाद  छुट्टी  कर  दी  गई  ।  चालीस  व्यक्तियों  को  गिरफ्तार  किया
 गया  और  दो  क्रास-मामले  दायर  किए  गए  हैं  ।

 केन्द्रीय  सरकार  औद्योगिक  चण्डीगढ़  ने  तीन  प्रंचाट  दिए  हैं  ।  पहला  पंचाट
 10-9-1984  को  दिया  गया  था  ।  इसके  तहत  मैससे  ए०  जी०  एण्ड  कम्पनी  को  निदेश  दिया  गया

 था  कि  वे  खदानों  में  नियोजित  श्रमिकों  की  मजदूरी  से  अवैध  कटोती  करना  तुरन्त  बन्द  कर  दें  ।
 इस  पंचाट  को  लागू  नहीं  किया  जा  सका  क्‍योंकि  मैसर्स  ए०  जी०  एण्ड  कम्पनी  1984  से
 खदान  में  काम  नहीं  करवा  रही  है  ।

 अन्य  दो  पंचाट  मैसर्स  जी०  एस०  सी०  एण्ड  फरीदाबाद  ओर  मैसर्स  पहनिर
 क्रशिंग  कम्पनी  के  खिलाफ  22-1-85  को  दिए  गए  थे  ।  इन  दो  पंचाटों  में  अधिकरण  ने  न  केवल
 श्रमिकों  की  मजदूरी  से  अवैध  कटौती  को  तुरन्त  रोकने  के  लिए  निदेश  दिया  बल्कि  यह  भी  निदेश
 दिया  कि  पहले  की  गई  कटोती  की  राशि  वापस  की  जाय  ।

 ये  दो  पंचाट  राजपत्र  में  16-2-1985  को  प्रकाशित  किए  गए  और  इन्हें  18-3-1985  को

 लागू  किया  गया  ।

 मैं  इस  दर्दनाक  घटना  के  बारे  में  सदस्यों  की  गम्भीर  चिन्ता  से  सहमत  हूं  म्नौर  अब  हम
 इन  खदानों  के  पट्ट  और  कार्यकरण

 के
 बारे  में  राज्य  सरकार  से  बातचीत  ताकि  श्रमिकों  के

 हितों  की  रक्षा  की  जा  सके  ।  मैं  सम्मानीय  सदस्यों  के  ध्यान  में  यह  बात  भी  लाना  भ्राहता  हूं
 कि  हमने  उच्चतम  न्यायालय  द्वारा  1983  में  दिए  गए  निदेशों  का  अनपालन  करने  के

 लिए  पहले  ही  कदम  उठा  लिए  हैं  ।
 ः  हु

 12.18  स०  प०  ..  ऐा

 महोदय  पोठासोन

 मधु  दण्डबते  :  उपाध्यक्ष  सबसे  पहले  मैं  यह  बताने  के  लिए  बाध्य  हूँ  कि
 हसी  विषय  पर  12  1982  को  एक  ध्यानाकर्षण  की  सूचना  दी  थी  ।  उस्त  समय  श्रम  मंत्री
 ने  कृपा  करके  सदन  को  यह  आश्वासन  दिया  था  कि  केन्द्र  सरकार  हरियाणा  सरकार  से  बातचीत
 करेगी  तथा  समस्या  पर  गम्भीरता  से  विचार  किया  जाएगा  और  हरियाणा  विशेष  रूप  से  पत्थर
 खदानों  में  बाहर  से  लाए  गए  बंधुआ  मजदूरों  के  साथ  किए  जा  रहे  व्यवहार  के  सम्बन्ध  हर
 स्थिति  उनके  साथ  न्याय  किया  जाएगा  ।  तब  से  तीन  वर्ष  गुजर  गए  सरकार  बही
 है  और  हम  देखते  हैं  कि  फरीदाबाद  की  पत्थर  खदानों  में  हुई  वैसी  ही  दुर्घटना  की  ओर  सदन

 का  ध्यान  फिर  से  आक्रृष्ट  करने  की  अविलम्ब  आवश्यकता  है  ।

 मैं  सबसे  पूरी  गम्भीरता  से  आपको  यह  बताना  ब्राहता  हूं  कि  माननीय  सदश्यों  की

 सुक्षिधा के  लिए
 मैं  सदन  में  जो  दुखद  कहानी  सुनाने  जा  रहा  हूं  वह  एक  हृदय  विदारक  कहानी  है
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 ओऔर  इसे  सुनकर  मंत्री  जी  को  पूर्ण  सहानुभूति  होगी  और  उनके  आंसू  बह  मुझे  इसमें

 बिलकुल  संदेह  नहीं  है  कि  मेरे  अश्विमत  को  सुनकर  तथा  मेरे  प्रश्नों  को  सुनकर  उनकी  आंखों  के

 आंसू  सूख  जाएंगे  ।  फरीद्राबाद  में  घटी  ऋसदी  इतनी  ही  विशाल  है  ।

 दुर्भाग्य  स ेफरीदाबाद  के  पत्थर  ख़दानों  में  प्रवासी  बंधुआ  मजदूरों  में  बहुसंख्यक
 हरिजन  और  आदिवासी  हैं  अथवा  समाज  के  कमजोर  वर्ग  के  जब  बहुत  पहले  यह  प्रश्न  आया
 तब  12  1982  को  मैंने  ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव  के  माध्यम  से  यह  प्रश्न  उठाया  मैंने

 सम्पूर्ण  ब्योरे  दिए  मैं  उन्हें  दोहराना  नहीं  चाहता  क्योंकि  यहां  इस  सदन  में  कुछ  सदस्य  ऐसे  भी
 हैं  ओ  पिछली  लोक  सभा  में  भी  थे  तथा  सौभाग्य  से  कुछ  मंत्रीगण  HT:

 मासनीय  मंत्री  महोदय  आप  बोलने  बयों  नहीं  देना  चाहते  ?  यह  इतनी  दुःखद  घटना

 है  कि  मैं  समझता  हूं  कि  उस  पर  इस  सदन  का  ध्यान  इस  ओर  अवश्य  आकर्षित  कराया  जाना

 धाहिये  ।

 न्‍मैं  ग्रह  बताना  चाहूंगा  कि  श्रही  कम्भीर  प्रश्त  कुछ  त्र५ं  पहले  भी  उठा  था  और  आज  यही
 प्रश्ञ  ओर  भी  अबल  हो  गया  मैं  ब्ंश्ुला  मजदूरों  से  जुड़े  संगठन  मुक्ति  मोर्चाਂ  के

 अनुभक्लों  करी  पुतः  याद  दिलाना  कहता  हूं  ।  वे  न्याय  के  लिए  पहले  ही  उच्चतम  न्यायालय  में  गए
 क्षे।-ज़ब्र  उन्होंते  देखा  कि  प्रशासन  उन्हें  न्याय  द्विलाने  के  लिए  त॑यार  जब  उन्होंने  देखा  कि
 खदान  मालिक  उन्हें  न्‍्याग्र  देने  के  लिए  तंयार  नहीं  और  जब  उन्होंने  वेखा  कि  ठंकेदारों  ने  उतकी
 समस्या  उलझा  ब्री  है  तो  ब्रे  उल्नतम  न्‍्यायालस्न  में  यहां  मैं  16  1983  को

 उच्चतम  नन्‍्याम्राज्षय  के  एक़  बहुत  ही  अहत्त्वपूर्ण  तिर्णय  को  उद्छृुत  कस्ना  चाहूंगा  |  सम्पूर्ण
 निर्णय  और  कुछ  नहीं  बल्कि  दुःख़ों  का  एक  सामर  ।  दिये  भग्रे  त्िम्ग़  के  एक  भाग  को  पढ्ूंगा  ।

 न्यप्यमूर्ति  भग़वती  ने  निर्णय  सुनाने  हुए  कहा  :  जीवित  प्राणी  नहीं'*****
 /

 उन्होंने  प्रवासी  बंधुआ
 मजदूरों  को  कहा

 अस्तित्व-विहीन  जीवन  से  निष्कासित  पशुओं  से  भी  बदतर  ज़िंदगी  जीते

 हुए  ।  क्योंकि  पशु  अपनी  मर्जी  से  यहां-वहां  घूम  तो  सकते  हैं  तथा  जब  कभी  भूखे  होते  हैं
 तो  अपने  भोजन  के  लिए  मुंह  मार  सकते  परन्तु  ये  समाज  से  ब्रहिष्कृत  जीव  बंधन  में

 रखे  ज़ाते  उनकी  स्वतन्त्रता  का  हनन  किया  जाता  है  और  उन्हें  ऐसी  स्थिति  में  रखने

 को  बाध्य  किया  जाता  है  जहां  उन्हें  या  तो  झोंउड़ी  ही  नसीब  होती  है  या  फ़िर  खुला
 आकाश  ।

 सब  न्यायमूर्ति  भगवती  ने  अपने  निर्णय  में  कहा  ।  और  उसके  बाद  निर्णय  में  एक  प्रवर्ती

 खण्ड  था  और  यहीं  केन्द्रीय  सरकार  की  भूमिका  आती  16  1983  को  दिए  गए

 अपने  निर्णय  के  प्रवर्ती  खण्ड-में  उच्चतम  न्यायालय  के  न्यायाधीशों  ने  यह  मत  व्यक्त  किया  :--

 राज्य  का  यह  कतंव्य  है  कि  वह  मजदूरों  के  हित  ख़ान

 1952  तथा  खान  1955  और  इस  अधिनियम  के  तहत  बनाए  गए  भ्रन्‍्य  नियमों

 विनियमों  के  उपबन्धों  को  लागू  करने  के  लिए  कार्यवाही  करे  ।  यद्यपि  हमने  केन्द्रीय  सरकार

 को  सम्बन्ध  में  निदेश  दे
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 कृपया  ध्यान  दें  :--

 हमने  केन्द्रीय  सरकार  और  हरियाणा  राज्य  को  इस  सम्बन्ध  में  निदेश

 दे  दिए  हैं  तथा  हम  उनसे  इन  निदेशों  का  कड़ाई  से  पालन  किए  जाने  की  आशा  रखते  हैं
 तो  भी  हमें  यह  कहने  की  आवश्यकता  नहीं  कि  यदि  इन  निदेशों  में  से  किसी  निदेश  का

 केन्द्रीय  सरकार  अथवा  हरियाणा  राज्य  ने  उचित  रूप  से  पालन  नहीं  किया  तो  हम  मामले
 को  बहुत  गम्भीरता  से  क्योंकि  हमारा  दृढ़  विश्वास  है  कि  यदि  कल्याणकारी  कानूनों
 का  पालन  ही  नहीं  होता  हो  तो  उनके  कानून  की  किताब  में  लिखे  होने  का  कोई  फायदा

 नहीं  ।  हमें  किताबी  कानून  से  ही  संतोष  नहीं  कर  लेना  चाहिए  बेल्कि  व्यवहार  में  इनका

 पालन  होना  ही  संतोषप्रद  है  ।”

 निर्णय  के  प्रवर्ती  खण्ड  को  पढ़ने  के  उपरान्त  मैं  जजों  द्वारा  दिए  गए  सभी  इक्‍कीस  निदेशों  को

 पढ़ना  नहीं  चाहता  ।  केन्दीय  सरकार  और  राज्य  सरकार  को  इक्‍कीस  अनुदेश  दिए  गए  थे  ।

 परन्तु  उच्चतम  न्यायालय  यहां  रुका  ही  नहीं  ।  बहुधा  प्रशासन  में  हम  देखते  हैं  कि  कतिपय

 आश्वासन  दे  तो  दिए  जाते  हैं  परन्तु  उनके  कार्यान्वयन  के  लिए  कोई  समय-निर्धारित  नहीं  किया

 जाता  ।  परिणामस्वरूप  लोगों  पर  अन्याय  होता  रहता  है  तथा  लोग  दुःख  भोगते  रहते  हैं  तथा

 बंघुआ  मजदूर  यन्त्रणा  झेलते  रहते  उन्हें  इस  यन्त्रणा  से  बचाने  के लिए  उच्चतम  न्यायालय  ने

 एक  और  पग  बढ़ाया  तथा  एक  समय-सीमा  निर्धारित  की  ।  उच्चतम  न्यायालय  ने  केन्द्र  और  राज्य

 को  निदेश  दिए  कि  उच्चतम  न्यायालय  के  निर्णय  की  तारीख  से  6  सप्ताह  के  अन्दर-अन्दर  बंधुआ
 मजदूरों  को  विभिन्‍न  राज्यों  में  उनके  घरों  को  वापस  भेज  दिया  जाए  तथा  आवश्यक  धन  का  प्रबंध
 करके  खान-मजदूरों  तथा  कृषक-मजदूरों  को  न्यूनतम  मजदूरी  उपलब्ध  कराई  निदेश  एकदम
 स्पष्ट  निर्धारित  समय  भी  स्पष्ट  16  1983  को  निर्णय  सुनाया  गया  तथा
 उच्चतम  न्यायालय  के  न्यायाधीश  ने  निविवाद  रूप  से  कहा  :---

 स्वच्छता  न्यूनतम  मजदूरी  लागू  करने  सम्बन्धी  तथा  उन  सभी  को

 मुहैया  कराई  जाने  वाली  बाकी  सुविधाओं  सम्बन्धी  विभिन्‍न  हिदायतों  को  लागू  किए  जाने
 के  लिए  छः  सप्ताह  का  समय  दे  रहा  हूं  ।”

 अब  मैं  आपको  यह  बताऊंगा  कि  वहां  मजदूरी  की  स्थिति  क्‍या  थी  ।  घूसखोरी  और
 भ्रष्टाचार  तथा  पत्थर-खदानों  में  कार्यरत  अनधिकृत  एजेंसियों  द्वारा  बरती  जा  रही  बहुत-सी
 अनियमितताओं  की  वजह  से  फरीदाबाद  की  इस  पत्थर  खदान  में  काम  करने  वाले  प्रवासी  बंधआ

 मजदूरों  को  दिए  जाने  वाले  स्वीकृत  वेतन  के  71  रुपये  भी  क्या  उनको  प्राप्त  हो  रहे  इस  महीने
 की  16  तारीख  को  मैं  अपने  2  सांसद  जिनमें  एक  राज्य  संभा  तथा  दूसरा  लोक  सभा  के
 सदस्य  के  साथ  कार्यस्थल  पर  गया  ।  मज६२  उपायुक्त  के  कार्यालय  के  सामने  का  आयोजत
 कर  रहे  थे  ।  हमने  बड़ी  संख्या  में  उनसे  मुलाकात  की  ।  वे  अनपढ़  आदमी  उनमें  बहुत-सी
 ओरतें  थीं  जिन्होंने  अपनी  गोद  में  बच्चे  उठा  रखे  थे  ।  हमने  अलग  ले  जाकर  उनसे

 पूछा  लिए  71  रुपये  वेतन  निर्धारित  किया  गया  जब  आप  अपना  बेतन  घर  ले  जाते

 हो  तो  उसमें  कितने  रुपये  होते  हैं  ?  बहुत-सी  औरतों  ने  आंखों  में  आंसू  भरकर  हमें  बताया  कि
 केवल  कागजों  पर  ही  हमसे  इस  बात  के  दस्तखत  लिये  जाते  हैं  कि  हमने  वेतन  के  7  रुपये  प्राप्त
 किए  परन्तु  जो  बेतन  हम  घर  ले  जाती  हैं  वह  केवल  22  रुपये  होता  बाकी  रुपये  कहां  जाते

 हैं  ?  उस  वेतन  का  पचास  प्रतिशत  तो  माफिया  गिरोह  हड़प  जाते  कुछ  भाग  ठेकेदार  ले  लेता
 है  अथवा  जब  कोई  अन्य  बिचौलिया  इसे  लेता  है  तो  वे  औरतों  को  धघमकाते  हैं  कि  यदि  उन्होंने
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 अपने  वेतन  का  कुछ  भाग  उनको  नहीं  दिया  तो  उनकी  इज्जत  से  खेला  जाये  और  उनसे

 लात्कार  किया  जाएगा  ।  उन्हें  इसी  तरह  धमकाया  जाता  है  तथा  7  रुपये  के  वेतन  में  से  बंधुआा
 मजदूर  केवल  22  रुपये  ही  अपने  घर  ले  जाता  है  ।

 यह  देखने  के  लिए  कि  क्‍या  उच्चतम  न्यायालय  के  निर्णय  का  पालन  होता  है  या

 क्योंकि  न्यायाधीशों  को  आशंका  थी  कि  शायद  दिए  गए  21  सृत्री  निदेशों  का  पालन

 नहीं  किया  इसलिए  उच्च्चतम  न्यायालय  ने  निदेश  दिया  कि  बंधुआ  मजदूरों  के  लिए  पीने

 का  .  आवासीय  राशन  की  मुफ्त  चिकित्सा  सुविधाएं  ठथा

 मातृत्व  के लाभ  दिए  जाएं  तथा  यह  देखने  के  लिए  कि  क्‍या  इन  बिदेशों  का  मुस्तेदी  से  अथवा

 आंशिक  रूप  से  पालन  किया  जा  रहा  है  अथवा  उन्होंने  भारत  सरकार  के  एक  संयुक्त  सचिव

 को  नियुक्त  किया  ।  उनका  नाम  था  श्री  लक्ष्मीघर  जो  भारत  सरकार  में  एक  सक्षम  और

 समर्थ  संयुक्त  सचिव  थे  ।  उसे  उच्चतम  न्यायालय  के  न्यायाधीशों  ने  नियुक्त  किया  तथा  उसे

 यह  काम  सौंपा  गया  कि  वह  काये  स्थल  पर  जाकर  यह  पता  लगायें  कि  क्‍या  चण्डीगढ़  के  औद्योगिक

 न्यायाधिकरण  पंचाटों  को  भी  वहां  लागू  किया  गया  है  अथवा  नहीं  ।  यह  निदेश  उच्चतम  न्यायालय

 द्वारा  दिया  गया  फरीदाबाद  पत्थर  खदानों  में  क्या  हो  रहा  इसे  दर्शाने  के लिए  श्री  लक्ष्मीधर

 मिश्र  ने  दो  महत्त्वपूर्ण  रिपोर्ट  प्रस्तुत  श्री  मिश्र  द्वारा  प्रस्तुत  की  गई  दोनों  रिपोर्टों  से  यह  पता

 चला  कि  उच्चतम  न्यायालय  द्वारा  दिए  गए  अधिकतर  निदेशों  का  पालन  केवल  उनका  उल्लंधन

 करने  के  लिए  ही  हो  रहा  अधिकतर  निदेशों  का  उल्लंघन  किया  जा  रहा  था  तथा  सबसे

 महत्त्वपूर्ण  बात  यह  थी  कि  71  रुपये  की  न्यूनतम  मजदूरी  दिए  जाने  का  बिल्कुल  पालन  नहीं  किया
 गया  था  और  इसके  परिणामस्वरूप  सभी  बंधुआ  श्रमिक  और  प्रवासी  श्रमिक  22  रुपये  के  तुच्छ
 वेतन  पर  जिन्दगी  बसर  कर  रहे  थे  ।

 चण्डीगढ़  में  एक  केन्द्रीय  औद्योगिक  न्यायाध्रिकरण  बनाया  गया  यहां  फिर  केन्द्रीय

 सरकार  की  भूमिका  आती  केन्द्रीय  औद्योगिक  न्‍्यायाधिकरण  चण्डीगढ़  ने  यह  निर्णय  दिया

 कि  71  रुपये  की  न्यूनतम  मजदूरी  बिना  किसी  निदेश  के  ही  लागू  कर  दी  कुछ  सुविधाओं  -

 को  दिये  जाने  का  बहाना  लेकर  कोई  कटौती  न  की  यह  निर्णय  केन्द्रीय  औद्योगिक

 घिकरण  द्वारा  दिया  गया  इसे  लागू  किए  जाने  के  लिए  श्रमिकों  ने  11  मार्च  को  एक  होकर

 एक  आन्दोलन  छेड़  दिया  ।  मार्च  के  स्वयं  सुधीर  राय  और  राज्य  सभा  के  एक

 सदस्य  ने  मौके  का  मुआयना  किया  ।  हम  पुलिस  अधिकारियों  से  भी  मिले  ।  हमने  पुलिस
 कारियों  से  अच्छी  तरह  से  बातचीत  की  तथा  उन्हें  कुछ  ठोस  सुझाव  हमने  उन्हें  बताया  कि

 सोमवार  को--क्योंकि  रविवार  को  छूट्टी  पड़  रही  थी--वे  मालिकों  और  ठेकेदारों  के  प्रतिनिधियों

 को  बुलाएं  ।  पुलिस  के अधिकारीगण  और  बंधुआ  मुक्ति  मोर्चा  के  प्रतिनिधि  भी  वहां  उपस्थित  रहें

 और  वे  कोई  समाधान  खोजने  का  प्रयत्न  करें  ।  परन्तु  यह  सब  करने  की  बजाय  हमने  देखा  कि

 17  तारीख  को  वहां  गोली  अठारह  ट्रकों  में  भरकर  लोग  वहां  लाये  गए  ।  हमारे

 मुख्य  मन्त्री  को  सूचित  किया  गया  है  और  हरियाणा  के  मुख्य  मन्‍्त्री  ने  भी  उन्हें  बताया
 है  कि  यह

 श्रमिकों  के  दो  गुटों  क ेबीच  झगड़ा  अवश्य  मैंने  स्वयं  वहां  जाकर  देखा  जब  हम

 डी०  सी०  के  आफिस  के  सामने  धरना  दे  रहे  थे  तो  हमने  देखा  कि  ट्रकों  में  भरकर  व्यकि  लाये  जा

 रहे  वे  दूसरे  श्रमिकों  की  तरह  वैदल  चलकर  नहीं  वे  ठेकेदार  तथा  मालिकों  के  ट्रकों  में

 भरकर  लाये  गये  थे  ।  आधे  फर्लाग  पर  उनको  रुकने  के  लिए  कहा  गया  और  वहां  से  उन्हें  पैदल
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 चल  कर  जाने  के  लिए  कहा  गया  और  उनके  चेहरों  पर  कोई  विश्वास  नहीं  झ्लकता  था  तथा

 अधिकारों  के  लिंए  संघर्ष  करनें  का  कोई  इरादा  नहीं  ऐसा  मालूम  नहीं  होता  था  कि  वे
 वास्तविक  श्रमिक  हैं  ।  यह  अवश्य  सही  है  कि  वे  बंधुंआ  श्रमिकों  के  न्‍्यायोजित्ति  आंदोलन  को

 समाप्त  करने  के  इरादे  वाले  दंगा  करने  वाले  लोग  ऐसे  18  ट्रकों  में  ठेकेदारों  के  व्यक्ति  थे  ।

 उन्होंने  वास्तविक  श्रमिकों  पर  हमला  करना  शुरू  कर  दिया  ।

 मुझे  खेद  है  कि जो  विवरण  मुख्य  मन्त्री  ने  दिया  है  कह  एक  ठेकेवार  का  खदाल

 मालिफों  का  विवरण  और  कम  से  कम  एक  पुलिस  आफिसर  का  बिवरण  लगता  अगर  उन्होंते
 अपने  प्रतिनिधि  तथा  अपने  अधिकारी  घटना  का  पता  लगाने  के  लिए  भेजे  होते  तो  मेरे  क्चिार  में

 :
 बह  ऐंसा  विकरण  नहीं  देते  ।  मेरे  क्चार  में  एक  साधारण  पुलिस  का  सिपाही  भी  ऐसा  व्किरण

 देने  में  सक्षम  यही  इस  विवरण  का  दुःखद  पहलू

 मैं  इस  संदन  को  बताना  चाहता  हूं  कि  इंस  बंधुआ  श्रमिकों  के  प्रश्न  पर  सदन  सत्ताघारी  दल

 तथा  विपक्षी  दलों  में  विभाजित  नहीं  मैं  दो  सदस्यों  द्वारा  लिखे  गये  पत्र  सदन  के  समक्ष  रखने

 जा  रहा  हूं  ।  मैं  जानबूक्षकर  उनके  नाम  नहीं  बंता  रहा  हूं  ।  लेकिन  मैं  भूतपूर्व  प्रधान  मंत्री  श्रीमती

 इन्दिरा  गांधी  की  लिखे  गए  मूल  पत्र  प्रस्तुत  करूंगा  ।  मैं  प्रधान  मंत्री  को  बधाई  देता  हूं
 कि  वह  पत्रों  का  उत्तर  शीघ्र  देती  पत्र  की  एक  प्रति  भी  मेरे  पास  मंत्री  तथा

 सदन  की  जानकारी  के  मैं  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  का  पत्र  इसमें  कोई  गोपनीय  बात

 नहीं  इसमें  कुछ  भी  गोपनीय  नहीं  इसमें  ऐसा  कुछ  है  जो  सरकार  के  पक्ष  की  ही  पूर्ति
 करता  अतः  इस  पत्र  को  पढ़ने  से  कोई  नुकसान  नहीं  मैं  उस  पत्र  को  भी  पढ़ूंगा  ।

 16  मार्च  को  3  सदस्यों  ने  स्थिति  को  स्वयं  अपनी  आंथों  से  देखा  था  ।  हमने  बंधुमा
 श्रमिकों  से  बातचीत  की  जब  दोबारा  मोलियां  चली  थीं  तो  फिर  सदस्यों  ने  घटनास्थल  का

 दौरा  किया  था  और  पाया  कि  हमला  करने  वाले  वास्तक्कि  श्रमिक  नहीं  बे  ठेकेदारों  के
 समर्थक  थे  ।

 एंक  बात  और  भी  हैं  जिसका  मैं  हवाला  दैना  चाहता  हूँ  ।  एक  माफिया  काम  कर  रहा
 है  देश  के  विशिस्न  क्षेत्रों  में  विभाशकारी  लेल  खेल  रहा  फरीदाबाद  में  भी  एक

 .  माफिया  सैंमਂ  कार्यरत  ये  वे  लॉग  हैं  जो  गरीब  किसानों  गरीब  अर्मिकों  से  तथा  गरीब
 प्रोामौणों  से

 कमीशन  वसूल  करते  वे  50  प्रतिशत  कमीशने  देने  के  लिए  उम्हें  मजबूर  करते  हैं  ।

 दूसरे  दिन  जब  हम  डी०  सी०  के  आफिस  के  सामने  धरना  दे  रहे  ये  तो  यह  वही  गैंगਂ
 था  जो  द्वुकों  में  भरकर  आया  उन्होंने  धश्ना  देसे  कौ  कौशिश  की  ।  यह  सिफे  इस  धटना  का
 प्रथम  भाग  दूसरे  दित  हमला  करेंना  उस  हथियारबन्द  का  यीजनाघंड  प्रोग्राम
 17  तारीख  फो  उसी  गैंग  ने  संवोच्च  न्यायालय  के  फैसले  को  लागू  कराने  के  लिए  आन्दोलन  कर

 रहे  वफादार  श्रमिकों  पर  लाठी  और  बन्दूकों  के  साथ  हमले  का  संचालन  किया  ।  आन्दोलन  कर

 रहे  श्रमिक  कोई  असंभव  माँग  नहीं  कर  रहे  अम्दोलन  कर  रहे  श्रमिक  सिर्फ  मांग  कर  रहे  ये

 कुछ  और  महीं  पूछना  चाहते  ।  जो  भी  सर्वोच्च  स्यायालय  ने  निर्देश  या  फैसला  दिया  आप
 उसको  लागू  सर्वोच्च  स्यायालय  इस  देश  कौ  सबसे  बड़ी  न्यायपालिका  है  और  उसका  स्याय
 या  उसका  आदेश  देश  की  धरती  का  कामूम  बन  जाता  अतः  हम  घरती  के  इसे  सर्वोच्च
 न्यायालय  के  आदेश  को  लागू  करवाना  बाहते  हैं  ।”  यही  उन्होंने  कहा
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 बंधुआ  श्रमिकों  पर  हमले  की  कोशिश  करने  वाले  कौन  से  मुख्य  व्यक्ति  थे  करतार

 सिंह  तथा  दूसरा  अवतार  सिंह  था  ।  ये  ही  दो  माफिया  गैंग  के  सरदार  जो  श्रमिकों  को  ब्लैकमेल
 डराने  तथा  धमकाने  की  इस  सारी  कार्यवाही  में  सक्तिय  थे  ।

 xy  उपाध्यक्ष  इस  सदन  में  सत्ता  पार्टी  के  सदस्यों  की  सूचना  मैं  सारे  सदन  को

 विश्वास  में  लेना  चाहता  हूं  न  कि  किसी  को  शमिदा  करने  के  लिए'-'संत्ता  पक्ष  के  कुछ  संदस्यों  ने

 मैं  उनके  नाम  नहीं  बताऊंगा'*'***

 »  भी  बापूलाल  सालबीय  :  खड़े  हुए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  कृपया  बैठ  जाएं  ।  आपका  नाम  सूची  में  नहीं  है  ।

 प्रो०  मंघु  दण्डबते  :  मैं  उस  विवाद  में  पड़ना  नहीं  चाहता  क्योंकि  1981-82  में  जब

 मैंने  यह  प्रश्न  उठाया  मैंने  बंधुआ  श्रमिक  से  सम्बन्धित  कानून  से  पढ़  कर  सुनाया  था  कि  बंघुआ
 श्रमिक  की  परिभाषा  क्या  मैं  विद्वान  सदस्यों  को  शिक्षा  नहीं  देना  चाहता  |  काफी  अधिक  नये

 विद्वान  सदस्य  सदन  में  चुनकर  आ  गये  हैं  और  केवल  मेरे  जैसे  कुछ  सदस्य  ही  अनजान  हैं  ।

 श्रमिकਂ  से  ठीक-ठीक  क्‍या  अभिप्राय  के  बारे  में  इतने  विद्वान  सदस्यों  को  बबाते  की  मुझे  कोशिश

 नहीं  करनी  मैंने  अपने  पहले  भाषण  में  ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव  पर  चर्चा  के  दौरान  पढ़ा  था

 कि  बंधुआ  श्रमिक  से  ठीक-ठीक  क्‍या  अभिप्राय  है  ।

 उपाध्यअ  महोवय  :  आप  पत्र  पढ़ने  जा  रहे  हैं  ।

 प्रो०  सधु  वण्डबते  :  यह  आपत्तिजनक  नहीं  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  इसका  सारांश  दे  दें  |  वही  काफी  है  ।

 प्रो०  सधु  दण्डवते  :  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  हमेशा  छोटे  पत्र  लिखा  करतो  अतः  मेरा

 सारांश  पत्र  से  ज्यादा  लम्बा  हो  सकता  इसलिए  मैं  इसको  पढ़ना  बेहतर  समझूंगा  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  उसको  भी  छोटा  कर  सकते  हैं  ।

 प्रो०  मधु  दष्डवते  :  इसमें  कुछ  भी  आपत्तिजनक  नहीं  मैं  नाम  नहीं  बताऊंगा  ।  आदेश

 यह  है  कि  सदन  के  समक्ष  वह  चीज  नहीं  रखी  जा  सकती  जिससे  किसी  की  इज्जत  पर  आंच  आये  |

 इसके  विपरीत  यह  पत्र  प्रधान  मंत्री  की  लोकप्रियता  को  बढ़ाता  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  सिर्फ  इतना  बतायें  कि  उन्होंने  क्या  कहा  ।  वही  काफी  है  4

 प्रो०  सधु  दण्डबले  :  पत्र  में  लिखा  है  :

 आपका  दिनांक  27  जनवरी
 का

 पत्र  प्राप्त  हुआ  है  जिसमें  गांव  आनन्दपुर  के

 श्री  करतार  सिंह  तथा  श्री  अवतार  सिंह  पर  राष्ट्रविरोधी  तथा
 समाजविरोधी  कार्यवाही

 करने  का  आरोप  हरियाणा  के  मुख्य  मंत्री  से  इस  मामले  को  देखने  के  लिए  कहा  जा

 रहा
 ः

 इन्दिराਂ  गांधीਂ
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 मैंने  हस्ताक्षर  मिलाये  यह  जाली  पत्र  नहीं  यह  वास्तविक  पत्र  मैं  श्रीमती

 इन्दिरा  गांधी  का  धन्यवाद  करता  हूं  ।  उनके  द्वारा  उठाया  गया  यह  एक  अच्छा  कदम  था  ।  उन्होंने
 हरियाणा  के  मुरुय  मंत्री  से कहा  था  कि  वह  इस  बात  को  ध्यान  में  रखकर  उचित  कार्यवाही
 इसके  माफिया  गैंग  की  गुंडागर्दी  तथा  हमले  चल  रहे  हैं  ।

 बहुत-सी  औरतों  ने  अपनी  अक्षु  से  भीगी  आंखों  से  हमें  बताया  कि  माफिया  गैंग
 के  कुछ  सदस्यों  ने  बया  कहा  यहां  काम  कर  रही  काम  कुछ  समय  के  बाद  तो

 समाप्त  हो  ही  जायेगा  ।  तब  तुम्हें  अपने  मर्दों  क ेपास  वापस  जाना  पड़ेगा  ।  लेकिन  तुम  उन  तक

 नहीं  पहुंचोगी  ।  तुम्हें  तंग  किया  जायेगा  तथा  तुम्हारे  साथ  बलात्कार  किया  यह  पहले
 भी  हुआ  है  और  अब  फिर  होगा  ।”  यह  है  जो  उन्होंने  औरतों  से  कहा  उन्हें  वहां  पर  तंग  किया

 बलात्कार  किया  ब्लैकमेल  करने  की  धमकियां  दी  गईं

 मैं  कोई  नाम  नहीं  बताना  चाहता  क्‍योंकि  संसदीय  प्रथाओं  के  अनुसार  मैं  उनके  नाम  का

 हवाला  नहीं  दे सकता  जब  तक  कि  हमें  उसकी  अग्निम  सूचना  न  दे  एक  पुलिस  अफसर  को
 जब  हमने  सर्वोच्च  न्यायालय  के  जज  भगवती  द्वारा  दिया  गया  फैसला  पढ़कर  सुनाया  तो  उसने

 ।  वह  जञ्च  मालूम  नहीं  पड़ते  ।  वह  अंग्रेजी  के  प्रोफेसर  लगते  हैं  जो  लच्छेदार  भाषा  में
 विश्वास  करते  इस  लच्छेदार  भाषा  तथा  भावना  में  बहने  का  क्या  फायदा  है  ?  यह  है  जो  कुछ
 हुआ  मैं  सदन  का  अधिक  समय  नहीं  लेना  चाहता  ।  मैं  जानता  हूं  कि  यह  चर्चा  नहीं  यह
 ध्यानाकर्षण  सूचना  इसलिए  तकनीकी  आवश्यकता  को  पूरा  करने  के  लिए  मैं  कुछ  प्रश्न

 पूछुंगा  ।

 मैं  माननीय  मंत्री  से  जानना  चाहता  हूं  कि  सर्वोच्य  भ्यायालय  द्वारा  सिर्फ  हरियाणा  राज्य

 सरकार  बल्कि  केन्द्रीय  सरकार  को  भी  दिये  गये  निदेशों  का  क्या  पूरी  तरह  से  पालन  किया

 2  आदेश  दिये  गये  माननीय  मंत्री  यह  नहीं  कह  ये  आदेश  पहले  श्रम  मंत्री  के  समय
 प्राप्त  हुए  सरकार  लगातार  रहती  मंत्री  आते-जाते  रहते  लेकिन  सरकार  हमेशा
 जलती  रहती  यहां  तक  कि  जब  सत्ताधारी  दल  बदलता  है  सरकार  रहती  अतः  उनको  यह

 मालूम  करना  होगा  कि  कौन  से  निदेश  उस  समय  सरकार  को  दिये  गये  थे  ।  क्‍या  सर्वोच्च  न्यायालय

 के  आदेश  प्रभावी  ढंग  से  लागू  होंगे  ?  क्या  वह  अपने  उच्च  पद  का  इस्तेमाल  यह  निश्चित  करने  के

 लिए  करेंगे  कि  सर्वोच्च  न्यायालय  का  फैसला  तथा  चण्ढीगढ़  के  केन्द्रीय  औद्योगिक  न्यायाधिकरण

 के  फैसले  को  पूर्ण  रूप  से  हरियाणा  सरकार  लागू  करेगी  ?

 क्या  उन  माफिया  गैंग  के  सरदारों  जिनके  नाम  मैंने  यहां  बताए  पकड़कर
 उनके  विरुद्ध  सख्त  कार्यवाही  की  मैं  यह  जानता  हूं  कि  जब  मैं  तस्करों  की  बात  करता

 हूं  तथा  जब  मैं  माफिया  गँंग  की  बात  करता  हूं  तो  हमारी  जान  खतरे  में  पड़  सकती  लेकिन

 हममें  से  वह  जो  जन  आन्दोलन  से  सम्बन्धित  जनता  का  हित  उनके  लिए  अपनी  जिसमानी
 जिन्दगी  से  बहुत  अधिक  महत्वपूर्ण  तथा  ज्यादा  मूल्यवान  होता  मुझे  चिन्ता  नहीं  मैं
 आपको  बताऊं  कि  आज  सुबह  मेरे  पास  एक  टेलीफोन  आया  मुझे  धमकी  दी  आप
 माफिया  गैंग  का  हवाला  अगर  उनके  नाम  बतायेंगे  तो  आपको  उसका  मूल्य  चुकाना
 संसद  के  सबसे  बड़े  मंच  से  मैं  उन  गैंगों  को  बताना  चाहता  हूं  कि  अगर  बंधुआ  श्रमिकों  को  न्याय
 दिलाना  पड़े  तो  मधु  दंडवते  इस  महात्मा  गांधी  की  घरती  पर  सबसे  बड़ी  कीमत  देने  के  लि  ए  तैयार
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 फिर नननममनननन--रीलरिरीननननय मनन  न

 मुझ  अपनी  जान  की  परवाह  नहीं  है  ।  मैंने  उनके  नाम  बता  दिए  हैं  भौर  मैं  चाहता  हं  कि  उनके
 खिलाफ  कार्यवाही  की  जाए

 क्या  बेकसूर  श्रमिकों  जिनको  ठेकेदारों  तथा  खदान  मालिकों  के  कहने  तथा  भड़काने
 पर  पकड़ा  गया  बिना  शर्त  छोड़  दिया  जाएगा  ?

 क्‍या  निर्धारित  किया  गया  75  रुपये  प्रति  ट्रक  की  न्यूनतम  मजदूरी  किसी  माफिया
 गैंग  या  ठकेदार  का  कमीशन  काटे  बिना  प्रत्येक  श्रमिक  को  देने  सम्बन्धी  नियम  को  लागू

 किया  जायेगा  ?  सर्वोच्च  न्यायालय  का  आदेश  बिल्कुल  स्पष्ट  चंडीगढ़  के  औद्योगिक
 घिकरण  का  पंचाट  बिल्कुल  स्पष्ट  है  कि  70  रुपये  बिना  किसी  कटौती  के  प्रत्येक  श्रमिक  को  प्रत्येक

 ट्रक  पर  दिया  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  इसको  लागू  किया  जायेगा  या

 नहीं  ।

 मैं  माननीय  श्रम  मंत्री  से  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या-बह  एक  त्रिपक्षीय  जिसमें  खदान
 मालिकों  के  प्रतिनिधि  और  सरकार  के  प्रतिनिधि  तथा  बंधुआ  श्रमिकों  को  आजाद  कराने  के  लिए
 बने  संगठन  बंधुआ  मजदूर  मोर्चा  के  प्रतिनिधि  बुलाने  के लिए  पहल  करेंगे  ।  यह  एक  रचनात्मक

 सुझाव  है  जो  मैं  दे  रहा  हूं  ।  अगर  श्रम  मंत्री  यह  कर  सकें  तो  शायद  यह  समस्या  मेज  पर  बैठकर

 हल  की  जा  सकती  है  ।

 मैं  श्रम  मंत्री  जी  आपको  चेतावनी  देना  चाहता  हूं  कि  श्रम  मंत्री  हैं  तो  श्रम  मंत्री

 बने  श्रम-विरोधी  मंत्री  की  तरह  से  पेश  न  आयें  ।”  मैं  यह  आरोप  लगाना  नहीं  चाहता  ।  श्रम
 मंत्री  हमारे  पुराने  मित्र  मैं  उनको  अच्छी  तरह  से  जानता  हूं  ।  मुझे  उनसे  श्रम-विरोधी  कार्यों

 की  आशा  नहीं  मैं  चाहता  हूं  कि  वह  श्रम  नेता  और  श्रम  मंत्री  की  तरह  पेश  आयें

 बिरोधी  मंत्री  की  तरह  से  नहीं  ।  अतः  जो  शिकायतें  उनके  पास  आई  हैं  उनकी  ओर  उन्हें  ध्यान

 देना  चाहिए  ।

 प्रजातन्त्र  में  सर्वोक्षष  न्यायालय  देश  का  सर्वोच्च  कानून  होता  उसके  निर्णय  को  लागू
 करना  होगा  ।  सर्वोच्च  न्यायालय  के  प्रति  अनादर  करना  वास्तव  में  भारत  के  संविधान  का  अनादर

 है  और  इसलिए  मैं  श्रम  मंत्री  स ेआशा  व  विश्वास  रखता  हूं  कि  लापरवाह  उत्तर  देते  की  बजाय

 वह  मेरे  विशेष  तथा  सीधे  प्रश्नों  जो  मैंने  उठाये  उत्तर  देंगे  ताकि  बंधुआ  मजदूर  मोर्चा  व

 उसके  द्वारा  बंधुआ  मजदूरों  को  न्याय  मिल  सके  ।  हमारे  साथ  आप  जैसा  चाहे  बर्ताव  कर  सकते

 लेकिन  महात्मा  गांधी  की  भूमि  जहां  पर  बुंधआ  श्रम  से  छुटकारा  निम्न  से  निम्मतम

 को  मुक्ति  दिलाना  समझा  जाता  हैं  और  हमारे  देश  की  यही  पहली  प्राथमिकता  वहां  बंधुआ
 श्रमिकों  के  साथ  इस  प्रकार  बर्ताव  करने  की  कोशिश  नहीं  की  जानी  गांधी  जी  भी  हमेशा

 यही  कहा  करते  थे  कि  यदि  समाज  के  सबसे  दलित  व्यक्ति  का  उत्थान  होगा  तभी  समूचे  समाज  का

 उत्थान  हो  सकता  है  ।

 मैं  चाहता  हूं  कि  यह  प्रक्रिया  शुरू  श्रम  मंत्री  द्वारा  मेरे  प्रश्नों  का  समुचित

 उत्तर  दिया  जाना  चाहिये  ।

 , ..
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 मैं उनसे बहुत से प्वाइंट्स पर एग्री करता हूं । वहां कई तरह की बातें चल  जिनमें

 अं  उनसे  बहुत  से  प्वाइंट्स  पर  एग्री  करता  हूं  ।  वहां  कई  तरह  की  बातें  चल  रही  हैं  जिनमें  मजदूरों *
 का  एक्सप्लायटेशन  भी  शामिल  है  और  मुझे  भी  उसके  बारे  में  मालूम  हुआ  वहां  एक  ही

 कान्ट्रं कटर  ने  लीज  ली  हुई  है  और  हर  6  महीने  बाद  वह  उस  कम्पनी  का  नाम  बदलता  जा  रहा  है  ।

 जब  कभी  कोई  एवाड  आत्ता  है  तो  वह  कहता  है  कि  इस  नाम  की  कोई  कम्पनी  ही  नहीं  वह  तो

 दूसरी  कम्पनी  मगर  मैंने  सुना  है  कि  पार्टनर्स  तो  थे  ही  लोग  हैं  ।  मैं  समझता  हूं  कि  इन  लोगों  को

 कड़ी-से-्कड़ी  सजा  मिलनी  चाहिए  ।  मैंने  कल  अपने  आफिससं  से  बातच्चीत  भी  की  है  जिन्होंने  उस

 जगह  को  विजिट  किया  कोर्ट  के  एवार्ड  इम्पलीमेंटेशन  में  206  प्रोसीक्यूशन  किए  गए
 मगर  मैं  समझता  हूं  कि  उन  प्रोसीक्यूशन्स  से  कोई  फायदा  होने  वाला  नहीं  क्योंकि  मामूली

 जुर्माना  कर  दिया  जाता  है  और  किसी  तरह  का  इम्प्रीजनमेंट  नहीं  इसलिए  प्रोसीक्यूशन  से  वे

 हमेशा  बचते  रहते  हैं  ।  भी

 हम  आप  लोगों  को  साथ  लेक़्रु  जल्दी  ही  एक  मीटिंग  बुला  रहे  हैं  जिसमें  वहां  मोर्चा  के

 लीडर  और  कांट्रक्टर  को  भी  बुलायेंगे  ।  यदि  फिर  भी  समस्या  का  समाधान  नहीं  निकला  तो

 हरियाणा  सरकार  से  कहेंगे  कि  वह  उस  क्वेरी  का  नेशनेलाइजेशन  बजाए  इसके  कि  वहां

 मजदूरों  का  लगातार  एक्सप्लायटेशन  होता  स्टेट  गवनुमैंट  उसको  नेशनेलाइज  करे  ।  या  तो  स्टेट

 मवनेमैंट  कोई  ऐसी  शर्त  रखे  कि  मिनिमम  वेजिज  एक्ट  लागू  सुप्रीम  कोर्ट  का  यदि

 कोई  तो  उसको  लागू  किया  इंडस्ट्रियल  ट्रिब्यूनल  द्वारा  समय-समय  पर  जो  निदेश  दिए
 उनको  लागू  किया  जाए  और  जो  आदमी  इन  सारी  फार्मेलिटीज  को  फूलफिल  करता  हो  ।  उसी

 आदमी  को  यह  सिस्टम  लीज  पर  देना  यदि  कोई  इसके  लिए  तैयार  नहीं  होता  है  तो  लीज

 सिस्टम  खत्म  कर  देना  मैं  आपकी  इस  बात  से  सहमत  हूं  ।  जहां  तक  मेरे  और  आपके

 सोचने  का  सम्बन्ध  उसमें  कोई  खास  फर्क  नहीं  है  और  जहां  तक  बोौन्डेड  लेबर  सिस्टम  है
 श्रीमती  इन्दिरा  गांघी  के  20  प्वाइंट  प्रोग्राम  में  कई  लोगों  को  मुक्ति  दिलाने  में  हम  कोशिश
 कर  रहे  अभी  बांडिड  लेबर  की  मीटिंग  में  तीन  चीजों  के  बारे  में  सोचा  एक  काट्रे  कट
 लेबर  जिसमें  टेम्परेरी  वर्कर  कैजुअल  लेबर  है  और  बांडिड  लेबर  इसके  बारे  में  हम
 बहुत  सीरियसली  सोच  रहे  हैं  भौर  जहां  तक  हो  सकेगा  लेबर  लाज  के  अन्दर  अमेंडमेंट  करेंगे  ताकि
 इससे  मुक्ति  पयी  जा  सके  ।  बांडिड  लेबर  को  2  हजार  रुपया  हम  देते  दो  हजार  स्टेट  गवर्नमेंट
 देती  उसके  लिए  हमने  एक  प्रपोजल  रखा  कि  2-2  हजार  लेकर  4  हजार  और  बैंक  से  लोन
 लेकर  और  कोई  अपना  काम  शुरू  करता  है  तो  काफी  उन  लोगों  को  पैसा  बैंक  से  मिल  सकता

 हमारा  जो  कदम  होगा  वह  इन्दिरा  जी  के  20  प्वाइंट  प्रोग्राम  में  एबालिशन  आफ  बांडिड  लेबर
 का  कार्यक्रम  उस  तरफ़  आगे  बढ़  रहे  लेकिन  इसमें  समय  साथ  ही  बहुत  जल्दी
 मीटिंग  आपको  बुलायेंगे  और  लेबर  लीडस्स  को

 ]  रपट
 भी  एस०  रघुस्ता  रेड्डो  इस  महीने  की  वर्तमान  तारीख  को  आनन्द  नगर  और

 फरीदाबाद  में  बहुत  दुर्भाग्यपूर्ण  घटना  घटी  ।  मैं  जानता  हूं  कि  वर्तमान  श्रम  मंत्री  पहले  श्रमिक
 फिर  श्रमिक  नेता  बने  और  आज  श्रम  मंत्री  ठेकेदारों  ने  बंधुआ  मजदूर  से  काम  लिया  तथा  जैसे
 कि  सर्वोच्च  न्यायालय  के  निदेश  उन्हें  ओर  रुपये  देने  की  बजाय  कभी  22  रुपये  और  कभी  32
 झुपये  दे  रहा  था  |  मजदूरों  ने  कूटने  ओर  घिसाई  के  हमारे  रुपये  दिए  जाने  की  मांग  की  िक
 राज्यों

 की तुलना में रुपये मजदूरी भी बहुत कम हमारे राज्य घन फुट सीसे की
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 के  लिए  हम  200  से  250  रुपये  तक  अदा  कर  रहे  हैं  ।  150  घन  फुट  की  पिसाई  के  लिए

 4  जोड़ों  को काम  करना  पड़ता  अतः  उन्हें  6-7  रुपये  प्रतिदिन  मिल  रहे  हैं  ।  मंत्री  महोदय
 सदन  को  पहले  ही  आश्वासन  दे  चुके  हैं  कि  वह  स्वयं  मामले  की  जांच  करेंगे  ।  लेकिन  खाली
 आश्वासन  देने  से  काम  नहीं  चलेगा  ।  राज्य  सरकार  की  मदद  से  उन्हें  संबंधित  अधिकारियों  को

 निर्देश  देन  चाहिए  तथा  देखना  चाहिए  कि  मृत  व्यक्तियों  के  परिवारों  तथा  घायलों  को  मजदूरी  एवं

 क्षतिपूर्ति  का  भुगतान  किया  जाए  ।  जैसा  कि  प्रो०  मधु  दण्डवते  ने  अनुरोध  किया  मजदूरों  को

 तुरन्त  मुक्त  किया  जाना  चाहिए  ।  जहां  कहीं  भी  बंधुआ  मजदूर  इस  स्थिति  में  भविष्य  में  उन्हें

 मुक्त  कराने  को  अत्याधिक  महत्ता  दी  जानी  चाहिए  तथा  मजदूरों  की  खान  मालिकों  के  पंजों  से

 रक्षा  की  जाती  चूंकि  वह  पहले  श्रमिक  फिर  श्रमिक  अतः  मैं  जानता  हूं  कि  वह

 मज़दूरों  के  साथ  न्याय  मैं  मंत्री  महोदय  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  उन  गुंडों  के  विरुद्ध

 जो  कि  पर्दे  के  पीछे  हैं  तथा  स्थिति  का  अनुचित  लाभ  उठा  रहे  तुरंत  कार्यवाही  करें  ।  मैं  मंत्री

 महोदय  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  उन्हें  तुरंत  गिरफ्तार  किया  जाए  तथा  कानून  के  अंतगगंत  जो  भी

 कार्यवाही  संभव  है,.करें  ।

 ...

 शो  टी०  अंजया  :  अभी  रेड्डी  साहब  ने  जो  उनको  ड्रम  बीटिंग  एशोरेंस  तो  मैं  दे  रहा

 हैं  ।  जहां  तक  मैं  समझता  हूं  और  पहले  भी  कहा  मीटिंग  जिसके  अन्दर  जो  भी  ऐक्शत्त
 लेना  जो  बातें  कही  उसके  बारे  में  विचार  किया  जाएगा  ।  लेकिन  बांडिड  लेबर  सिस्टम  को

 एबलिश  करने  के  लिए  आपका  भी  सहयोग  बाहूंगा  ।  जहां  तक  हो  सकेगा  इसको  एबालिश  करने

 की  पूरी  कोशिश  करेंगे  ।

 जो  क्वैरी  वर्कंस  क्रशिंग  वर्कंस  और  केजुअल  वर्कंस  के  मामले  में  आपने  जो  कॉलिंग  अटेंशन
 दिया  उशके  लिए  बातचीत  करू गा  कांट्रैक्टर्स  यूनियन  से  आनसे  से  और  क्या  सैटलमेंट

 हो  सकता  यह  देखेंगे  ।  अगर  इंतजाम  नहीं  हुआ  तो  फिर  जैसा  आपसे  कहा  अगर  यह  नहीं  हो
 सकता  है  तो  गवनेमेंट  को-उंसको  नैशनाइज  करना  यह  मेरा  ओपीनियन  है  ।

 ue  े

 झो  वो०  सोअनाड्रीसवरा  राव  :  मुझे  यह  कहते  हुए  दुःख  हो  रहा  है  कि

 मानतीय  श्रम  मंत्री  जी  ने  कि  मजदूरों  के  साथी--कार्मिक  बंधु  माने  जाते  ऐसा  वक्‍तब्य

 दिया  जिसे  मैं  समझता  दुर्भाग्य  स ेइस  भव्य  सदन  के  समक्ष  प्रस्तुत  करते  हुए  उन्होंने  देखना

 भी  उचित  नहीं  समझा  ।  इसका  जिक्र  इस  तरह  से  किया  गया  है  कि  वास्तविक  समस्या  के  बारे  में

 भ्रामिक  धारणा  बन  गई  है  ओर  इसे  पढ़कर  इस  सभा  के  सदस्य  समझते  हैं  कि  खनन  श्रमिक  को  भी

 दोष  है  ।  वास्तव  में  मेरे  माननीय  प्रो०  मधु  दंडवते  ने  सब  बातें  ज्विस्तार  में  कही  हैं  और  मैं

 उनकी  बात  दोहराऊंगा  नहीं  ।  मैं  इस  सदन  आपका  तथा  मंत्री  महोदय  का  ध्यान  केवल

 दो  बातों  की  ओर  दिलाना  चाहता  हूं  ।  जबकि  श्रम  उपायुक्त  ने  मजदूरों  और  राज्य  तथा

 केन्द्र  सरकार  के  संबंधित  अधिकारियों  की  बैंठक  बुलाने  तथा  खान  श्रमिकों  की  संबंधित  समस्याओं  का

 समाधान  करने  के  लिए  18  1985  की  तिथि  निर्धारित  की  जबकि  उस  जगह  पर  बहुत

 तनात्र  मुझे  आश्चयय  है  कि  खान  मालिकों  को  खनन  में  काम  चलने  की  अनुमति  क्यों  दी

 क्योंकि  यह  ऐस  मामला  जिस  पर  लोग  तथा  मजदूर  दोनों  ही  बहुत  उत्त  जित  हैं  ।  मजदूरों  ने

 खदानों  में  पत्थर  पीसने  का  काम  बंद  कर  दिया  अतः  जब  तक  कोई  सौहादपूर्ण  निपटारा  नहीं
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 हो  स्वभावतः  श्रमिक  खदानों  में  काम  शुरू  करना  नहीं  चाहेंगे  ।  वास्तव  प्रशासन  अर्थात्‌
 जिला  कलक्टर  या  पुलिस  अधीक्षक  को  ठेकेदारों  को  खदानों  में  काम  शुरू  करने  की  अनुमति  नहीं
 देनी  चाहिए  थी  इसी  के  कारण  यह  दुर्भाग्यपूर्ण  घटना  घटी  ।  अंततः  उन्होंने  कुछ  अवैध  मांग  नहीं  की

 थी  यहां  तक  कि  अधिक  पैसे  भी  नहीं  मांगे  थे  अपितु  उन्होंने  केवल  केन्द्रीय  औद्योगिक  न्यायाधिकरण

 तथा  सर्वोच्च  न्यायालय  के  निर्णय  को  कार्यान्वित  करने  का  अनुरोध  किया  इस  वक्तव्य  में  भी

 मंत्री  महोदय  ने  कहा  था  कि  जिन  कम्पनियों  ने  श्रम  कार्यवाही  में  भाग  लिया  वे  बंद  कर  दी

 गई  और  इस  तरह  वे  न्‍्यायाधिकरण  अथवा  सर्वोच्च  न्यायालय  द्वारा  निर्धारित  150  घन  फुट  माल

 पर  न्यूनतम  दर  7  रुपये  देने  की  जिम्मेदारी  से  बच  गए  हैं  ।  यह  बड़े  आश्चर्य  की  बात  है  कि

 विभाग  ने  श्रमिकों  को  उनकी  देय  राशि  इन  लोगों  से  नहीं  दिलाई  है  ।  हमें  यह  पता  चला  है  कि

 पुनः  वही  लोग  वहां  काम  कर  रहे  हैं  तथा  कम्पनी  का  नाम  बदल  कर  वही  लोग  अलग-अलग  नामों

 से  काम  कर  रहे  हैं  ।

 अतः  मैं  मंत्री  महोदय  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  कृपया  उने  लोगों  के  विरुद्ध  तुरंत  कार्यवाही
 करें  जिन्होंने  न्‍्यायाधिकरण  एवार्ड  तथा  नवीनतम  एवार्ड  के  अनुसार  मजदूरों  को  वैध  देय  राशि  देने

 से  इन्कार  किया  मजदूरों  की  जो  देय  राशि  उन्हें  नहीं  दी  गई  उसकी  भी  गणना  की  जानी

 चाहिए  तथा  वह  राशि  मजदूरों  को  दी  जानी  चाहिए  ।  मैं  मंत्री  महोदय  से  निवेदन  करता  हूं  कि

 पुलिस  समूची  स्थिति  के  बारे  में  गुमराह  करने  का  प्रयत्न  कर  रही  हमें  यह  पता  चला  है  कि

 वे  उन  लोगों  के  साथ  मिले  हुए  हैं  जिनके  नाम  का  जिक्र  माननीय  सदस्य  ने  यहां  किया

 कुछू  अन्य  ठेकेदार  हैं  जिन्‍्होंवबे  पुलिस  को  अपने  हाथ  में  कर  रखा  है  ।  निष्कपट
 बदमाशों  और  ठेकेदारों

 के
 चमचों  के  साथ  एक  जैसा  व्यवहार  किया  जाना  जो  कि  बहुत

 अनुचित  वे  कहते  हैं  कि  उन्होंने  उल्टे  मामले  प्रस्तुत  किए  यह्‌  अनुचित  मैं  रंभी  महोदय
 जिनकी  मजदूरों  के  कल्याण  में  रुचि  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  निष्कपट  मजदूरों  पर  थोपे

 गए  झूठे  मामलों  को  वापस  ले  लें  ।  उन  लोगों  के  विरुद्ध  कड़ी  कार्यवाही  क्री  जाए  जिनके  कारण

 एक  की  मृत्यु  हुई  तथा  कई  अन्य  जिनमें  कुछ  महिलायें  शामिल  घायल

 हो  गए  थे  ।  यदि  वह  इस  संबंध  में  तत्काल  कार्यवाही  तो  हमें  बहुत  खुशी  होगी  ।  श्रीमान
 दंडवते  ने  अपने  अनुभव  का  जिक्र  किया  कि  1982  में  उन्होंने  सदन  का  ध्यान  बंघृला  मजदूरीं
 पर  किए  गए  अन्याय  की  ओर  दिलाया  सर्वोच्च  न्यायालय  के  निर्णय  के  भारत
 सरकार  ने  उस  निर्णय  के  कार्यान्वयन  में  बहुत  उपेक्षित  और  उदासीन  रबैया  अपनाया  है  ।  निर्णय

 इस  देश  में  सरकार  के  साथ-साथ  प्रत्येक  व्यक्ति  पर  भी  लागू  होता  अतः  इसे  तुरन्त  कार्यान्वित

 किया  जाना  चाहिए  |  मैं  मंत्री  महोदय  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  बजट  सत्र  की  समाप्ति  से  पूर्व
 ही  सदन  को  यह  जानकारी  दें  कि  इस  संबंध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ।

 ...

 श्री  टी०  अंजैया  :  उपाध्यक्ष  मैंने  पहले  ही  बतलाया  कि  बहुत  जल्दी  मीटिंग

 बुलाऊंगा  जिसमें  इन  तमाम  बातों  पर  डिस्कशन  किया  जाएगा  ।  मेम्बस  ने  एक  बात  यह  कही  कि

 18-3-85  5  को  मीटिंग  क्‍यों  रखी  गयी  तो  यह  जो  एवार्ड  के  एन्‍्फोर्समेंट  की  डेट  थी  वह  18-3-85

 को  खत्म  होती  थी  इसीलिए  वह  मीटिंग  रखी  गई  बल्कि  उसमें  अभी  दो  दिन  बाकी  थे  ।  मैं

 उन  तमाम  बातों  में  नहीं  जाना  जो  कुछ  भी  हुआਂ  )
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 श्री  बो०  सोभनाद्रीसब्रा  राव  :  वह  अन्य  बातों  के  बारे  में  बता  रहे  हैं  ।  मुझे  अंग्रेजी  में
 किया  गया  अनुवाद  समझ्न  आ  रहा  मैंने  यह  नहीं  पछा  है  कि  18  तारीख  ही  क्‍यों  निर्धारित  की
 गई  है  ।

 श्री  टी०  अंजेया  :  यह  औद्योगिक  न्यायाधिकरण  द्वारा  एवार्ड  दिए  जाने  के  3  महीने  के
 बाद  होगी  ।  इसी  कारण  हमने  18-3-85  का  दिन  निर्धारित  किया  उस  तारीख  से  पहले  वे
 बैठक  निर्धारित  नहीं  कर  सकते  ।  मैं  आपकी  इस  बात  से  सहमत  हूं  कि  सर्वोच्च  न्यायालय  तथा
 औद्योगिक  न्यायाधिकरण  द्वारा  दिए  गए  निर्णय  का  कार्यान्वयन  किया  जाना  मैं  मानता  हूँ
 उनका  शोषण  हो  रहा  मैं  इस  बारे  में  आपको  पहले  ही  बता  चुका  हूं  ।  मैं  बेठक  बुलाऊंगा  मैं
 प्रो०  दंडवते  को  आमंत्रित  करूगा  ।  मैं  आपसे  भी  अनुरोध  करता  हूं  ।  हम  एक  साथ  बैठकर  इस
 पर  चर्चा  कर  सकते  हैं  ।

 थ्रो  वी०  सोभनादीसवरा  राव  :  उपाध्यक्ष  शापको  हमारा  बचाव  करना  चाहिए  ।
 मैंने  ।8  तारीख  को  बुलाई  गई  बंठक  की  वैधता  के  संबंध  में  प्रश्न  नहीं  किया  ।  मैंने  यह  पृछा  है
 कि  इन  अधिकारियों  ने  ठेकेदारों  को  17  तारीख  को  उत्खनन  और  पिसाई  कार्य  शुरू  करने  की

 अनुमति  क्‍यों  दी  ?

 भी  टी०  अंजेया  :  ये  भिन्‍न  बातें  हैं  ।

 ४

 प्रो०  मधु  दंडवते  :  मंत्री  सुप्रीम  कोर्ट  ने  निर्णय  दिया  था  कि  सुप्रीम  कोर्ट  का  फैसला

 आने  के  बाद  6  हफ्ते  में  पर  अमल  होना  उस  पर  अमल  क्‍यों  नहीं  हुआ  और  आगे
 चलकर  कितने  समय  में  यह  पूरा  हो  जाएगा--इस  बारे  में  आप  कोई  संकेत  दे  सकते  हैंया  नहीं  ?

 दूसरी  बात  यह  है  कि  जिन  निरपराध  लोगों  की  गिरफ्तारी  हुई  कम  से  कम  त्रिपक्षीय

 बैठक  होने  से  पहले  उनकी  रिहाई  करने  का  आश्वासन  देने  के  लिए  आप  तैयार  हैं  या  नहीं  ?

 भरी  टी०  अंजैया  :  उपाध्यक्ष  माननीय  सदस्य  ऐसा  समझ  रहे  हैं  जैसे  मैं  वहां  की

 गवर्नमेंन्ट  चला  रहा  फिर  भी  आपने  जो  कहा  है  उसको  मैंने  सुना  है  लेकिन  इसके  बारे  में  यहां

 मैं  कुछ  नहीं  कह  मैं  होम  मिनिस्टर  नहीं  हूं  जो  उनसे  बहरहाल  मेरी  पूरी  कोशिश  होगी
 इन  तमाम  चीजों  के  लिए  और  कल  ही  मैंने  एस०  पी०  को  बुलाया  उनसे  बातचीत  की  है
 और  बाद  में  मीटिंग  में  भी  बात  करू गा  ।  लेकिन  हाउस  में  वह  बातें  रखने  से  कोई  फायदा  नहीं  होगा  ।

 जितने  वकंस  पकड़े  नहीं  गए  क्यों  नहीं  पकड़े  जिनके  नाम  आपने  लिए  वह  सभी  बातें
 मेरे  पास  हैं  लेकिन  मैं  कुछ  डिस्कलोज  नहीं  करना  चाहता  ।  उस  पर  मैं  ऐक्शन  लूंगा  ।  8-10  दिन

 के  अन्दर  ही  मैं  मीटिंग  सेशन  खत्म  होने  से  पहले  ही  ।

 |

 संसदोय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  गुलाम  नो  :  उपाध्यक्ष  मैं

 आपसे  अनुरोध  करता  हूं  कि  आप  कृपया  में  मध्याकह्न  भोजन  काल  में  भी  चर्चा  जारी  रखने  .

 पर  विचार  करें  ताकि  हम  सदन  का  कार्य  पूरा  कर
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 प्रो०  मधु  दंडवते  :  हम  मध्यात्न  भोजनकाल  छोड  सकते  हैं  लेकिन  दोपहर  का  भोजन

 छोड़ना  नहीं  चाहते  ।
 ॥

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 क्या  सदन  इस  बात  से  सहमत  है  कि  आज  सदन  में  दोपहर  के  भोजन

 के  समय  भी  चर्चा  जारी  रखी  जाए  ।

 कुछ  साननीय  सदस्य  :  जी  हां  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  हम  बैठक  जारी  रखेंगे  ।  अगली  मद  है--नियम  377  के  अधीन

 मामले  ।
 हु

 12.59  म०प०

 हे  नियम  377  के  अधोन  मामले
 /

 //

 पेयजल  की  विशेषकर  उत्तर  प्रदेश  के  पहाड़ों  क्षेत्रों  में

 sft  झ्ली  हरीश  रावत  :  उपाध्यक्ष  न्यूनतम  आवश्यकता  पूर्ति  कार्यक्रम  के

 तहत  उत्तर  प्रदेश  में  समस्याग्रस्त  गांवों  को  पेयजल  उपलब्ध  करवाने  के  महत्वाकांक्षी  कार्यक्रम  की

 पूति  के  लिए  भारत  सरकार  प्रवेश  सरकार  को  विकास  घनराशि  उपलब्ध  कराती  इस  कार्यक्रम

 के  तहत  जल  आपूर्ति  का  दायित्व  उत्तर  प्रदेश  जल  निगम  तथा  जल  संस्थान  के  ऊपर  उत्तर

 प्रदेश  के  पर्वतीय  विशेषकर  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  में  इन  संस्थाओं  का  कार्य  सर्वेधा  असंतोषजनक

 है  ।  नेथना  पेयजल  तिमली-चचरोटी  खरही  पेयजल  योजनायें  भारी
 कमी  की  स्थिति  में  जनता  को  कागजों  में  फा््की  की  आपूर्ति  हो  रही  उनसे  टैक्स  की  वसूली
 की  जा  रही  परन्तु  वास्तविकता  यह  है  कि  पानी  बून्द  नलों  में  नहीं  अआत्ता  है  ।

 जल  निगम  योजना  को  निर्मित  के  रख-रखाव  हेतु  जल  संस्थान  को  सौंप  देता  है  ।  योजना
 निर्माण  के  वक्‍त  ही  निर्धारित  मापदंडों  के  अनुरूप  नहीं  बनाई  जाती  दोनों  संगठनों  के  निम्न
 श्रेणी  के  कमंचारी  योजना  के  हस्तान्तरण  कायेवाही  कर  लेले  बाद  में  योजना  के  कार्य  न

 करने  पर  जल  संस्थान  जल  निगम  पर  दोषारोपण  करता  है  तथा  जल  निगम  योजना  का  सूचारू
 जल  संस्थान  का  दायित्व  बताकर  अपनी  जिम्मेदारी  से  बच  जाता  परेशान  जनता

 होती  है  ।  मेरा  सुझाव  है  कि  केन्द्रीय  आवास  मंत्रालय  राज्य  सरकार  को  सुझाब  देवे  कि  :--

 1.  पेयजल  योजनाओं  का  निर्माण  व  रख-रखरव  एक  ही  संगठन  का  दायित्य  हो  |  ई  हेतु
 निगम  व  संस्थान  का  एकीकरण  कर  दियाਂ  जाए  ।

 2.  खराब  पेयजल  योजनाओं  का  सर्वेक्षण  कर  इनको  ठीक  करने  का  एक  क्रैश  कार्मक्रम
 प्रारम्भ  किया  जाए  ।  इस  हेत  अपेक्षित  धनराशि  उपलब्ध  कराई

 3.  इन  दोनों  संगठनों  के  कार्यों  की  उच्च  स्तरीय  जांच  की

 है
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 राजस्थान  में  जोबनेर  भें  एक  कृषि  विश्वविद्यालय  स्थापित
 करने  को  आवश्यकता

 थी  बनवारी  लाल  बरवा  जोबनेर  का  एस०  के०  एन०  कृषि  महाविद्यालय
 राजस्थाम  का  सबसे  पुराना  महाविद्यालय  भारतीय  कृषि  अनुसंघान  परिषद  के  वौरा  करने  वाले
 दल  ने  अपने  प्रतिवेदन  में  स्वीक।र  किया  है  कि  उदयपुर  विश्वविद्यालय  के  पास  जोबनेर

 परिसर
 के  विकास  की  कोई  समुचित  योजना  नहीं  इस  दल  ने  सिफारिश  की  है  कि  राज्य  में  एक

 पृथक  कृषि  विश्वविद्यालय  होना  चाहिए  ।  जोबनेर  में  कृषि  विश्वविद्यालय  स्थापित  किए  जाने  के  पक्ष
 में  निम्नलिखित  कारक  हैं  :

 जोबनेर  राज्य  के  मध्य  में  स्थित  है  जहां  का  वातावरण  ठेठ  ग्रामीण

 इस
 क्षेत्र

 की  भूमि  की  संरचना  सम्पूर्ण  राजस्थान  की  भूमि  से  मिलती-जुलती  है
 और  इंसका  क्षेत्रफल  2090  बीघा  (400  है  जो  एक  शिक्षा  संस्था  के  लिए  उपयुक्त

 यह  स्थल  राज्य  की  राजधानी  के  निकट  है  और  इस  प्रकार  विश्वविद्यालय  ऑर
 राज्य  के  बीच  बेहतर  समन्वय  स्थापित  हो  सकता

 उदयपुर  कृषि  विश्वविद्यालय  अब  बहुउद्देशीय  संकाम  में  परिवर्तित  हो  चुका
 इसलिए  राज्य  में  कृषि  विश्वविद्यालय  के  जो  प्रयोजन  होते  हैं  अर्थात  कृषि  और  शिक्षा

 उन्हें  अभी  काफी  हद  तक  पूरा  करना  बाकी

 राजस्थान  में  कोई  पृथक  कृषि  विश्वविद्यालय  नहीं  है  ।

 भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  की  सिफारिशों  और  विश्व  बैंक  के  अधिकारियों  द्वारा  व्यक्त

 किए  गए  विचारों  को  देखते  हुए  जोबनेर  कृषि  महाविद्यालय  को  कृषि  विश्वविद्यालय  में  विकसित

 किया  जाना  चाहिए  ।

 हिसाचल  प्रवेश  के  कुछ  जिलों  में  चारे  ओर  पेयजल  की  कसी

 प्रो०  नारायण  लन्द  परादार  :  वर्षा  न  होने  क ेकारण  बिलासपुर
 कांगड़ा  और  हिमाचल  प्रदेश  के  अन्य  कुछ  जिलों  में  फसल  को  भारी  नुकसान  पहुंचा  जानवरों

 के  लिए  चारे  तथा  मनुष्यों  और  जानवरों  के  लिए  पीने  के  पानी  की  भारी  कमी  सूखे  के  कारण

 लोगों  में  आतंक  है  ।

 अतः  मैं  कृषि  भारत  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  हिमाचल  प्रदेश  के  लोगों
 दे  ताकि की  और  सरकार  की  तत्काल  सहायता  करे  तथा  तत्काल  राहत  पहुंचाए  और  मुआवजा  दे

 राज्य  में  स्थिति  बदतर  न  हो  ।

 टी  बीजों  और ह  )  थाराणसी  जिले  को  शानपुर  और  भिर्जापुर  तहसीलों  को  गलोचों  ओर  बरतनों १-38  8 जै।र  | ह
 के  उत्पादन  तथा  निर्यात  के  लिए  औद्योगिक  क्षत्र  घोषित

 करने  की  आवश्यकता

 आओ  उसाकाम्त  )  :  उपाध्यक्ष  महोदय  र  प्रदेश  के  वाराज॑सी
 जिले  की
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 ज्ञानपुर  तहसील  तथा  मिर्जापुर  की  सदर  तहसील  मुख्यतः  कालीन  बतेन  निर्माण  तथा

 कालीन  निर्यात  का  क्ष  त्र  इसके  अतिरिक्त  यहां  का  अन्य  मुख्य  व्यवसाय  खेती  कालीन  निर्माण
 तथा  निर्यात  से  कई  करोड़  रुपये  की  विदेशी  मुद्रा  प्राप्त  होती  इसी  प्रकार  मिर्जापुर  शहर  में

 बतंन  का  निर्माण  होता  है  और  देश  के  भिन्‍न-भिनन  क्षेत्रों  में  उसकी  आपूर्ति  होती  इस  क्षंत्र  में

 बिजली  की  आपूर्ति  की  कमी  तथा  अनियमितता  के  कारण  बतंन  तथा  कृषि  के  उत्पादन  में

 बाघा  पड़ती  है  और  कमी  होती  है  ।  यदि  इस  क्षंत्र  में  24  घंटे  बिजली  की  आपूर्ति  की  जाब्रे  तो

 कालीन  का  बतंन  का  उत्पादन  और  निर्यात  बढ़  सकता  है  तथा  करोड़ों  रुपयों  की  और

 विदेशी  मुद्रा  अजित  की  जा  सकती  साथ  ही  कृषि  का  उत्पादन  भी  बढ़  सकता  है  और  कई
 लाख  लोगों  की  आय  बढ़ने  के  साथ-साथ  उनका  जीवनस्तर  ऊंचा  उठ  सकता  है  ।

 मेरा  सरकार  से  अनुरोध  है  कि  कालीन  के  उत्पादन  और  निर्यात  बतंन  का  उत्पादन

 बढ़ाने  और  अधिक  विदेशी  मुद्रा  अजित  करने  तथा  कृषि  उत्पादन  बढ़ाने  के  हित  में  वाराणसी  की

 ज्ञानपुर  तथा  मिर्जापुर  की  सदर  तहसीलों  को  ओऔद्योगिक  क्षेत्र  मान  कर  24  घन्टे  बिजली  की

 आपूर्ति  का  निर्देश  दिया  जावे  ।

 ]

 दिल्‍ली  से  प्रादेशिक  भाषाओं

 में  समाचार  प्रसारित  करना

 भी  पुचालापल्ली  पेंचालंया  :  दिल्‍ली  भारत  की  राजधानी  विभिन्न  क्षंत्रों  के

 हजारों  व्यक्त  यहां  आते  और  ठहरते  हैं  ।  विद्यार्थी  और  कर्मचारी  तथा  अन्य  बहुत  से

 लोग  यहां  आते  हैं  और  काफी  समय  तक  यहां  ठहरते  ऐसे  हजारों  लोग  न  हिन्दी  समझते  हैं  न
 ।

 इस  समय  प्रादेशिक  भाषाओं  में  समाचार  केवल  उसी  राज्य  विशेष  में  स्थित  अकाशवाणी
 केन्द्र  से  ही  प्रसारित  किए  जाते  हैं  और  दिल्ली  में  ठहरने  वाले  लोगों  को  अपनी  भाषा  में  समाचार

 सुनने  का  अवसर  नहीं  मिलता  इस  प्रकार  ऐसे  व्यक्ति  जो  विश्व  की  प्रतिदिन  की  घटनाओं  के
 बारे  में  रुचि  रखते  उनके  बारे  में  नहीं  जान  सकते  क्योंकि  उन्हें  आकाशवाणी  से  क्षेत्रीय  भाषाओं

 में  समाचार  सुनने  का  अवसर  नहीं  मिलता

 मैं  सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वहू  आकाशवाणी  को
 आकाशवाणी  के  दिल्ली  केन्द्र  स ेकम  से  कम  सुबह  और  शाम  प्रादेशिक  भाषाओं  में  समाचार  प्रसारित

 ,  करने  का  निदेश  दे  ।

 है
 कर्नाटक  के  दक्षिण  कर्ता  जिले  में  समुद्र  का  कटाव  तथा  संपूर्ण

 समुद्री  तट  पर  समुद्री  दोबार  बनाते  के  लिए  कदम
 उठाने  की  आवद्यकता

 भरी  बी०  वेंकटेश  :  कर्नाटक  के  दक्षिण  कनारा  जिले  में  130  किलोमीटर  से

 अधिक  समुद्र  तट  पड़ता  मानसून  में  समुद्री  कटाव  के  कारण  तटीय  क्षेत्र  में  रहने  वाले  लोगों  की

 *क्न्नड  में  दिए  गए  मूल  भाषण  के  अंग्रेजी  अनुवाद  का  हिन्दी  रूपान्तरण  ।
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 झोपड़ियां  नष्ट  हो  जाती  हैं  और  थोड़ा-बहुत  घरेलू  मोटा  सामान  होता  है  वह  नष्ट  हो  जाता  है
 ओर  वे  कंगाल  बन  जाते  समुद्री  कटाव  को  रोकने  के  लिए  समुद्री  दीवार  बनाने  हेतु  राज्य
 सरकार  ने  धनराशि  स्वीकृत  कर  दी  काम  शुरू  हो  चुका  है  परन्तु  स्वीकृत  धनराशि  मपर्याप्त

 इस  तटीय  क्षत्र  के  कुछ  स्थानों  में  जहां  दीवार  के  बावजूद  समुद्री  कटाव  अधिक  गम्भीर
 सम्पत्ति  अभी  भी  नष्ट  हो  रही  हाल  ही

 में  कुन्डापुरा  तालुक  कोडी  और  उडीपी  तालुक  में
 टिडीयूर  कापू  और  मुलुरू  कई  बार  समुद्री  कटाव  से  प्रभावित  हुए  तटीय  क्षेत्र  के

 उपयु कत  स्थानों  के  निवासी  अपना  धर-बार  गंवा  चुके

 इसका  एक  मात्र  उपचार  यह  है  कि  दक्षिणी  कनारा  जिले  के  सारे  समुद्री  तट  पर  समुद्री
 दीवार  बनाई  परन्तु  इतनी  बड़ी  परियोजना  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  की  वित्तीय  सहायता
 की  अत्यन्त  आवश्यकता

 अतः  मैं  माननीय  ग्रामीण  विकास  मंत्री  से  आग्रह  करता  हूं  कि  समुद्री  कटाव  का  सुकाबला
 करने  के  लिए  सारे  समुद्री  तट  पर  समुद्री  दीवार  बनाने  के  लिए  आवेश्यक  कार्यवाही  करें  ।

 दिल्‍ली  में  विशेषरूप  से  चांदनों  जोक  में  प्रदूषण
 और  इस  खतरे  को  दूर  करने  के  लिए

 सार्गोपाय  सुझाने  की  आवश्यकता

 भ्रो  जय  प्रकाश  अग्रवाल  :  दिल्‍ली  भारत  की  राजधानी  चांदनी  चोक

 दिल्‍ली  का  दिल  पिछली  पीढ़ी  के  दोरान  हमने  जो  आर्थिक  ओर  प्रौद्योगिक  सफलताएं  प्राप्त  की
 :  हैं  उनसे  निस्सन्देह  लाखों  लोगों  को  अत्यन्त  लाभ  हुआ  है  किन्तु  इससे  दिल्‍ली  का  दिल  चांदनी  चोक

 पर्यावरण  प्रदूषण  का  सर्वाधिक  शिकार  हुआ  है  ।  पर्यावरण  संरक्षण  जो  इस  समय  एक
 व्यापी  समस्या  चांदनी  चोक  में  तत्काल  सुरक्षोपाय  करने  की  आवश्यकता  है  ।

 बाहर  से  अत्यधिक  संख्या  में  लोगों  के  यहां  आने  के  कारण  विकिरण

 और  दुर्गन्‍्ध  जैसा  कई  प्रकार  का  प्रदूषण  इस  क्षेत्र  में  प्रतिदिन  बढ़ता  जा  रहा  यह  कहने  की

 आवश्यकता  नहीं  है  कि  दिल्‍ली  पर  शहरीकरण  का  जो  दबाव  पड़ा  उसका  इस  क्षत्र  में  अधिक

 असर  हुआ  यातायात  को  अवरुद्ध  जल  पूति  की  बढ़ते  हुए  विकिरण

 और  दुर्गन्‍्ध  के  कारण  इस  क्षेत्र  के  लोगों  को अकथनीय  कष्टों  का  सामना  करना  पड़  रहा

 यद्यपि  इस  सम्बन्ध  में  संवैधानिक  उपबन्ध  हैं  और  प्रदूषण  रोकने  के  लिए  कई  कानून  बनाए
 गए  फिर  भो  यह  सुझाव  दिया  जाता  है  कि  इस  प्राचीन  क्षेत्र  के  निवासियों  को  राहत  पहुंचाने
 के  लिए  तत्काल  एक  विशेषज्ञ  निकाय  नियुक्त  किया

 ;

 इस  बात  पर  बार-बार  जोर  दिया  गया  है  कि  विकास  और  पर्यावरण  सुरक्षा  को  साथ-साथ

 खबलना  चाहिए  ।  संसदीय  पर्यावरण  मंच  को  और  सशक्त  बनाया  जाए  ताकि  चांदनी  चोक  की

 पर्यावरण  प्रदूषण  रूपी  दानव  से  रक्षा  की  जा  सके  ।

 आना पाए
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 बजट  चर्चा

 1.11  म०  १०

 महोदय  :  अब  हम  रेल  वजट  पर  चर्चा

 है|
 बो०  एस०  क्षुष्ण  अग्यर  :  उपाध्यक्ष  मैं  रेल  बजट  पर  अपने

 विचार  प्रकट  करना  चाहता  हूं  ।  चुनावों  के  बाद  का  बजट  सामान्यतः  कड़ा  होता  परन्तु  रेल

 मंत्री  का  यह  बजट  अत्यधिक  कड़ा  यात्री  किराए  और  माल  भाड़े  में  वृद्धि  से  आम  आदमी
 :  पर  निस्सन्देह  प्रतिकूल  असर  पड़ेगा  ।  कल  ही  मुझे  अपने  निर्वाचन  क्षंत्र  बंगलौर  से  यह

 संदेश  प्राप्त  हुआ  है  कि  यद्यपि  ये  दरें  15  अप्रैल  से  बभानों  होंगी  परन्तु  सभी  आवश्यक  वस्तुनों
 की  कीमतें  अभी  से  बढ़नी  आरम्भ  हो  गई  आप  स्वयं  अनुमान  लगा  सकते  हैं  कि  जब  ये  दरें

 प्रभावी  होंगी  तब  क्‍या  होगा  ।

 माननीय  मेंत्री  महोदय  ने  कहा  है  कि  अधिक  मूल्यवृद्धि  नहीं  होगी  |  मुझे  आशंफा  है  कि

 यह  वृद्धि  अधिक  होगी  ।  आप  स्वयं  देख  सकते  हैं  कि  अभूतपूर्व  मूल्य  बृद्धि  हुई  थोड़ी  वृद्धि
 तो  समझ  में  आती  है  परन्तु  वह  नहीं  है  ।  किराए  में  12.5  प्रतिशत  की  वृद्धि  से  लोगों  पर

 कूल  असर  पड़ेगा  ।  यह  वास्तव  में  भसहनीय  है  ।  आम  आदमी  पर  बहुत  बुरा  असर  पड़ा  है  ।

 मैं  कर्नाटक  के  साथ  हुए  अन्याय  के  बारे  में  बताना  चाहता  हूं  ।  कई  सदस्यों  ने  भाषण  दिया

 है  और  कहा  है  कि  उनके  राज्य  की  उपेक्षा  की  गई  है  ।  परन्तु  कर्नाटक  के  मामले  में  न  केवल

 इसकी  उपेक्षा  की  गई  है  बल्कि  अन्याय  भी  हुआ  है  ।

 मैं  इस  तथ्य॑  के  प्रति  जागरूक  हूं  कि  मेरे  पास  अत्यन्त  सीमित  समय  है  ।  मैं  कुछ  मुद्दे  उठाना

 श्राहंता  हूं  जो  राज्य  की  उपेक्षा  से  सम्बद्ध  हैं  ।  मैं  रेल  मंत्री  महोदेय  को  स्मरण  कराना

 चाहता  हूं  कि  उन्होंने  अपने  भाषण  में  कई  बार  यह  कहा  है  कि  वे  चालू  परियीजनाओं  कीं

 प्राथमिकता  मैं  उनके  ध्यान  में  यह  लाना  चाहता  हूं  कि  इस  समय  राज्य  में  दोन्‍्तीन

 परिबीजनाएं  चल  रही  हैं  ।

 मैं  मैसूर-बंगलौर  लाइन  का  उल्लेख  करना  चाहता  हूं  जिसे  ब्राड  गेज  में  परिवर्तित  किया

 जाना  इस  पर  1976  में  काम  आरम्भ  किया  गया  था  ।  नौ  साल  बीत  चुके  इस  परियोजना

 की  लामत  सगभग  24  करोड़  रुपये  मुझे  पता  चला  है  कि  पिछले  वर्ष  2  करोड़  रुपये  आबंटित

 किए  गए  थे  ।  परन्तु  इस  वर्ष  केवल  50  लाख  रुपये  उपलब्ध  कराए  गए  मैं  नहीं  जानता  ऐसा
 क्ष्यों  किया  गया  50  लाख  रुपये  की  राशि  थोड़ी-सी  राशि  मैं  जानता  चाहता  हूं  कि  इस

 राज्य  के  साथ  इस  परियोजना  के  सम्बन्ध  में  अन्याय  क्‍यों  किया  गया

 दूसरी  चालू  परियोजना  चित्रा  दुर्गा  और  राम  दुर्गा  के  बीच  नई  लाइन  बिछाने  की  है  जिस

 क्षर  लगभग  13  करोड़  रुपये  खर्च  पिछले  वर्ष  एक  करोड़  से  अधिक  रुपये  उपलब्ध  कराए
 भए  थे  परन्तु  इस  वर्ष  केवल  10  लाख  रुपये  उपलब्ध  कराए  गए  हैं  ।

 माननीय  रेल  मंत्री  ने  जो  कोई  अच्छा  काम  किया  है  उसके  लिए  मैं  उनकी  सराहना  करतां

 हूँ  ।  मैं  उसे  स्वीकार  करने  के  लिए  तैयार  हूं  ।  अपने  भाषण  में  उन्होंने  कोंकण  रेलवे  का  उल्लेख  किया

 इसकी  काफी  समय  से  मांग  रही  है  ।  इससे  मंगलौर  ओर  बंगलौर  के  लोग  प्रसन्न  होंगे  ।  यह
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 श्वागंत  योग्य  कदम  क्योंकि  सर्वेक्षणं  पूरा  हो  गया  इसलिए  मुझे  विश्वास  है  कि  रेलवे
 मंत्री  मंहोदेव  उस  परियोजना  को  लेंगे  ।  रेलेवे  ने  कतिपय  अन्य  रेलवे  लाइनों  का  सर्वेक्षण  भारम्भ
 किया  कुछ  संवेक्षण  पिछले  कुछ  अनेक  वर्षों  से  चल  रहे  जहां  तक  हुबली-बंगलोर  लाइन
 का  सम्बन्ध  है  एंक  प्राथमिक  इंजीनियरिंग  एवं  यातायात  सर्वेक्षण  चल  रहा  इसे  बहुत  पहले
 आरम्भ  किया  गया  मुझे  वह  जानकर  आश्चर्य  हुआ  है  कि  इस  वर्ष  छोटी  लाइन  को  बड़ी
 लाइन  में  बदलने  की  कोई  व्यवस्था  नहीं  की  गई  मैं  नहीं  जानता  कि  इसको  शामिल  न  करने
 के  क्या  कारण  मैं  अनुरोध  करता  हूं  कि  इसे  तुरंत  किया  जाना  इसके  अतिरिक्त

 अलेंकार  से  बंगलौर  की  छोटी  लाइन  को  बड़ी  लाइन  में  बदलने  का  दूसरा  सर्वेक्षण  चल  रहा  है  ।

 मैं  इसको  तुरंत  पूरा  करने  के  लिए  रेलवे  मंत्री  महोदय  से  अनुरोध  करता  हूं  ।  चामराजा  नगर  से

 मेट्ट्प्लायम  की  लाइन  को  बदलने  के  लिए  अन्य  सर्वेक्षण  की  घोषणा  की  गई  थी  ।  लेकिन  इसके
 लिये  चालू  वित्तीय  वर्ष  भौर  अगले  वर्ष  के  लिए  किसी  राशि  की  व्यवस्था  नहीं  की  गई  मैं

 जानना  चाहता  हूं  कि  इसे  क्‍यों  हठाया  गया  है  ?  इसके  काद  मैसूर  से  मर्कार  150  कि०  मी०  की

 एक  लाइन  को  बदलने  का  अन्य  सर्वेक्षण  चल  रहा  मैं  इसे  तुरंत  किए  जाने  के  लिए  अनुरोध
 करता  हूं  ।  कोलार  से  चिकमंगलूर  की  एक  लाइन  को  भी  बड़ी  लाइन  में  बदलने  के  लिए  अन्य
 सर्वेक्षण  किया  जा  रहा  है  ।  मैं  अनुरोध  करता  हूं  कि  इस  काय॑  को  तुरंत  पूरा  किया  जाना  चाहिए  ।

 हमारे  पास  बंगैलौर  और  सलेम  के  बींच॑  मीटर  लाइन  है  ।  इसमें  बहुत  घाटा  हो  रहा  इसका  कोई
 उपयोग  नहीं  करता  इसमें  केवल  एक  माल  गाड़ी  और  एक  यात्री  गाड़ी  शाम  को  चलती  है  और

 यहे  बहुत  अलोकप्रिय  है  ।  इस  लाइम  को  बड़ी  लाइन  में  बदलने  के  लिए  सर्वेक्षण  का  कोई  आदेश

 महीं  दिया  गया  है  और  इसके  लिए  बजट  में  कोई  राशि  नहीं  रखी  गई  है  ।  यह  बहुत  आवश्यक
 लाइन  मैं  माननीय  रेलवे  मंत्री  से  अमुरोध  करता  हूं  कि  उस  लाइन  के  सर्वेक्षण  का  आदेश  दिया

 इसके  अतिरिक्त  बंगलोौर  शहर  भोर  जलारपेट  के  बीच  लाइन  विद्युतीकरण  किया  जाना

 आधिक  क्रियाकलापों  के  लिए  दक्षिण  भारत  का  केन्द्र  मद्रास  और  बंगलौर  शहर  इसकी
 उपेक्षा  की  गई  चालू  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  किसी  राशि  की  व्यवस्था  नहीं  की  गई  है  ।  यह

 जलौरेपैट  तंके  भा  गईं  है  ।  तमिलेनाडु  और  कर्माटक  दोनों  राज्यों  क ेआथिक  विकास  के  लिए
 जलीरेंपेट  कों  बंगेलौरं  के  साथ  जोड़ना  बहुत  आवश्यंक  है  ।  योजना  में  24  करोड़  रुपए  की

 ध्येवस्थीं  की  गई  मैं  समझता  हूँ  कि  पिछले  वष॑  बजट  में  एक  करोड़  रुपए  की  ध्यवस्था  की  गई

 थीं  लेकिंस  कोई  राशि  खर्च  महीं  की  गई  ।  मैं  समझता  हूं  कि  पूरी  परियोजना  का  विचार  छोड़  दिया

 गया  मैं  मेंत्री  महोदव  से  साफ-साफ  जानना  चौंहता  हूं  कि  चालू  वर्ष  में  किसी  भी  राशि  की

 व्येवंस्था  कंयीं  नहीं  की  भई  ?

 पूरक  मांगों  पर  चर्चा  का  दौरान  मैंने  रेलवे  मंत्री  महोदय  के  ध्यान  इस  ओर  दिलाया  था

 लेकिन  इस  वर्ष  के  बजट  में  इसे  कोई  स्थान  नहीं  दिया  गया  जैसा  कि  रेल  मंत्री  महोदय  जानने  हैं  कि

 देश  में  बंगलोर  सबसे  बड़ा  पांचवां  महानगरीय  शहर  हैं  ।  हम  पिछले  कई  दशकों  से  बंगलौर  शहर  में

 भूमिगत  रेल  के  लिए  आग्रह  कर  रहे  है  ।  कर्नाटक  सरकार  ने  आपके  परिवहन  संगठन  के  द्वारा  सर्वेक्षण

 करने  का  आदेश  दिया  है  तथा  सर्वेक्षण  कर  लिया  गया  है  और  सर्वेक्षण  की  रिपोर्ट  तंग्रार  है  जिसे  रेलवे  में

 विशेषज्ञ  समिति  तथा  योजना  आयोग  को  प्रस्तुत  किया  गया  है  लेकिन  मैंने  देखा  है  कि  योजना  में  इसके

 लिये  कोई  व्यवस्था  नहीं  की  गई  है  ।  उस  रिपोर्ट  के  विशेष  तत्व  यह  हैं  कि  मौजूदा  तीन  लाइनों  अर्थात

 घंगलौरं  शंहर  और  छ्वाइट  बंगलौर  शेहर  और  कैंगरेरी  तथा  बंगलौर  शहर  और  एच०  एम०

 टी०  रेलवे  लाइनों  का  बिद्यतीकरण  फरेमा  बँगेलौर  शहर  में  मुद्रिका  रेलवे  की  व्यवस्था  होनी
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 चाहिए  और  भूमिगत  रेलवे  के  साथ-साथ  शहर  के  सभी  महस्त्वपूर्ण  भागों  रेल  से

 तथा  भूमिगत  रेल  से  सम्पर्क  होना  चाहिए  ।.  परियोजना  की  कुल  लागत  650  करोड़  रुपए  होगी  ॥

 25  वर्षों  करोड़  रुपए  वार्थिक  खर्च  करने  यह  बहुत  आवश्यक  बंगलौर  शहर
 के  लगभग  एक  तिहाई  भाए  में  केन्द्रीय  सरकार  के  रक्षा  प्रतिष्ठान  और  एक  दर्जन  मुख्य
 उद्योग  यह  एक  महत्त्वपूर्ण  शहर  है  और  केन्द्रीय  सरकार  को  रेलवे  लाइन  के  विस्तार  के

 साथ  अन्य  बातों  में  विशेष  दिलचस्पी  लेनी  चाहिए  ।

 मुझे  खुशी  है  कि  आपने  बम्बई  और  कलकत्ता  जैसे  बड़े  शहरों  में  रुचि  रखी  है  लेकिन  मुझे
 यह  बात  समझ  में  नहीं  आती  कि  आपने  बंगलौर  की  उपेक्षा  क्यों  की  यह  बड़े  दुःख  की  बात

 मैं  रेल  मंत्री  महोदय  से  बंगलोौर  शहर  और  उसके  उपनगरों  का  सर्वेक्षण  के  लिए  आग्रह  करता

 बंगलौर  शहर  का  अब  बहुत  विकास  हो  रहा  भारत  में  किसी  भी  अन्य  शहर  का  इतनी

 फ्तार  से  विकांस  नहीं  हो  रहा  पिछली  जनगणना  यह  बताती  है  कि  अन्य  शहरों  की  तुलना  में

 यहां  78  प्रतिशत  की  बढ़त  हुई  ।  मैं  रेलवे  मंत्री  जी  से  मुद्रिका  रेलवे  की  व्यवहारिकता  पर  विचार
 करने  के  लिए  अनुरोध  करना  चाहूंगा  तथा  जिस  रिपोर्ट  का  मैंने  उल्लेख  किया  उसे  कार्यान्वित

 किया  जाए  ।

 मैं  ब्राननीय  मंत्री  जी  से  आग्रह  करता  हूं  कि  वे  दूसरे  दर्जे  के  टिकटों  पर  बढ़ें  हुए  किरायों

 को  वापिस  ले  लें  ।

 और  भोलानाय  सेन  :  उपाध्यक्ष  मैं  रेलवे  बजट  का  समर्थन

 करता  हूं  लेकिन  फिर  भी  मैं  रेल  मंत्री  महोदय  और  योजना  आयोग  के  ध्यान  में  कुछ  बातें  लाना

 चाहता  आज  सुबह  मैं  समाचार  पत्र  में  पश्चिम  बंगाल  में  रोकोਂ  आन्दोलन  के  बारे  में

 पढ़  रहा  था  और  मुझे  याद  आ  रहा  था  कि  जहां  तक  रेलवे  का  है  बंगाल  के  साथ

 वास्तव  में  क्‍या  बुरा  हुआ  है  ।

 अब  मैं  आरम्भ  में  यह  कहना  चाहूंगा  कि  1976-77  और  1983-84  में  उत्तर  प्रदेश  में

 176  कि०  आन्ध्र  प्रदेश  में  106  कि०  तमिलनाडु  में  129  कि०  मी०  रेलवे  में

 बढ़ोतरी  की  लेकिन  पश्चिम  बंगाल  में  70  कि०  मी०  रेलवे  को  घटा  दिया  गया  ।  कहने  का

 अभिप्राय  यह  है  कि  पश्चिम  बंगाल  की  जनसंख्या  भारत  की  कुल  जनसंख्या  के  साथ  बढ़ी  रेलवे

 लाइन  को  घटाया  गया  अगर  इस  पर  आप  गोर  करेंगे  तो  यह  पता  चलेगा  कि  पश्चिम  बंगाल

 की  जनसंख्या  लगभग  8  प्रतिशत  है  और  क्रलकत्ता  भारत  में  सबसे  बड़ा  शहर  है  ।  कलकत्ता  संगठित

 क्षेत्र  क ेलिए  मांग  पूर्ति  करता  है  और  उस  क्षेत्र  के  55  प्रतिशत  श्रमिक  हर  रोज  पड़ोसी  राज्यों  से

 अनिवाय  रूप  से  आत  हैं  ।  लोग  कंचरपारा  तथा  कल्याणी  जैसी  जगहों  से  आते  हैं
 जो  कलकत्ता  से  50  कि०  मी०  से  भी  अधिक  दूरी  पर  हैं  वो  लोग  जो  अपनी  आजीविका  और

 नौकरी  के  लिए  रोज  यहां  भाते  हैं  उन्हें  चाहे  यह  मासिक  टिकट  हो  या  दैनिक  किराया  हो  पर

 पहले  से  अधिक  किराया  देना  होगा  ।  माल  भाड़ा  और  किरायों  के  समायोजन  के  प्रस्तावों  को  स्पष्ट

 करने  वाले  जहां  तक  रोज  के  किराये  का  सम्बन्ध  तथा  भाषण  की  तुलना  में  मैंने  एक  बात

 नोट  की  है  ।

 अब  129  प्रतिशत  अधिशुल्क  लंगाया  गाया  किन्तु  यह  नहीं  बताया  गया  कि.क्या  यह

 न्यूनतम  अधिशुल्क  है  अथवा  अधिकतम  ।  इस  पुस्तिका  से  जो  आंकड़े  मैंने  इकट्ठे  किए  उनसे  पता
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 चलता  है  कि  यदि  कोई  व्यक्षित  दूसरे  दर्जे  के  साधारण  डिब्बे  में  यात्रा  कस्ता  है  तो  इसे  पहले  00

 कि०  मी०  पर  15.6  200  कि०  मी०  पर  16.6  प्रतिशत  का  भूगतान  करना  होगा  जबकि

 100  कि०  मी०  के  मामले  में  वातानुकूलित  दर्जे  क ेलिए  100  कि०  मी०  पर  13.48  प्रतिशत  की

 वृद्धि  हुई  है  जबकि  दूसरे  दर्जे  के  यात्री  को  100  कि०  मी०  के  लिए  16.6  प्रतिशत  अधिक  देने

 होंगे  ।

 जहां  तक  प्रथम  श्रेणी  के  का  सम्बन्ध  पहले  100  मी०  के  लिए
 14.28  प्रतिशत  की  वृद्धि  की  गई  इसी  तरह  दूसरे  दर्जे  के  यात्री  को  200  कि०  मी०  के  लिए
 16.6  प्रतिशत  अधिक  देने  पड़ेंगे  तथां  वातानुकूलित  दर्जे  क ेलिए  13.13  प्रतिशत  अधिक  देना  होगा
 तथा  पहले  दर्जे  के  वातानुकूलित  के  लिए  यह  13  प्रतिशत  यह  सभी  124  प्रतिशत

 और  यदि  कोई  व्यक्ति  दूसरे  दर्जे  से 400  कि०  मी०  की  यात्रा  करता  है  तो  उसे  13.63

 प्रतिशत  अधिक  देने  वातानुकूलित  दर्जे  में  12.55  प्रतिशत  अधिक  तथा  प्रथम  दर्जे  के

 वातानुकूलित  में  यात्रा  के  लिए  12.9  प्रतिशत  अधिक  देना  पड़ेगा  ।  अगर  हम  और  नीचे

 जाये  तो  हम  पायेंगे  कि  दूसरे  दर्जे  के  लिए  1000  कि०  भी०  के  वास्ते  वृद्धि  13.33

 वातानुकूलित  दर्जे  के  लिए  12.60  प्रतिशत  तथा  प्रथम  एसी०  दो-टायर  के  लिए  12.75

 प्रतिशत  अगर  हम  2000  कि०  मी०  जाते  हैं  तो  वृद्धि  13.15  12.60  प्रतिशत

 और  12.58  प्रतिशत  और  2800  कि०  मी०  के  लिए  क्रमशः  13  12.57  प्रतिशत
 -  और  12.65  प्रतिशत  अगर  हम  4000  कि०  मी०  जाते  है  तो  वृद्धि  क्रशः  12.50  प्रतिशत  हैं

 12.59  प्रतिशत  और  12.91  प्रतिशत  जहां  तक  किराये  की  दरों  का  सम्बन्ध  है  कुछ
 असंगतियां  जान  पड़ती  है  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  से  मामले  के  इस  पहलू  पर  विचार  करने  के

 लिए  अनुरोध  करता  हूं  क्योंकि  उन्होंने  विवरण  में  कहा  है  कि  सभी  दर्जों  पर  12.5  प्रतिशत  अधिशुल्क
 लगेगा  ।  मैं  सोचता  हूं  वास्तविक  किरायों  को  निर्धारण  करने  से  पहले  इस  '  सम्बन्ध  में  कुछ
 गणना  करने  की  आवश्यकता

 जहां  तक  मासिक  टिकट  का  सम्बन्ध  सभी  दर्जों  के  मौसमी  टिकटों  पर  3  रुपए  से
 12  रुपए  तक  की  वृद्धि  कर  दी  गई  दुषघंटना  सुरक्षा  और  यात्री  सुविधाओं  के  निधि
 के  लिए  लगाया  गया  अधिशेष  यात्री  टिकटों  पर  15  पैसे  से  3  रुपए  और  मौसमी  टिकटों  पर  75
 पैसे  से  4  रुपए  तक  की  वृद्धि  की  गई  अब  प्रश्न  यह  उठेगा  कि  यात्रियों  को  क्या  सुविधाएं  दी
 जा  रही  हैं  ?  प्रत्येक  वर्ष  यात्री  सुविधाओं  में  कमी  आ  रही  मैं  उस  विषय  पर  विस्तार  से
 बोलना  नहीं  चाहता  क्योंकि  सबको  सब  कुछ  पता  है  कि  सुविधाएं  किस  प्रकार  कम  हो  रही  हैं  ।
 फिर  भी  रेलवे  कर  नहीं  लगा  सकती  ।  इसको  कतिपय  सेवाओं  के  लिए  घन  प्राप्त  होता  अगर

 यह  विशेष  सुविधाओं  के  लिए  बनी  है  तो  हमें  विशेष  सुविधाओं  के  बारे  में  जानना  चाहिए  जिसके

 लिए  उसका  भुगतान  किया  जा  रहा  है  ।

 अब  हम  उपनगरीय  रेलों  की  स्थिति  अगर  हम  उपनगरीय  रेलों  की  स्थिति  को
 तो  सीट  और  अन्य  चीजें  उसमें  नहीं  होंगी  या  खराब  होंगी  ।  वास्तव  में  मैंने

 अपने  आप  लोगों  को  दूसरे  दर्जे  में  चावल  की  बोरी  पर  खड़ा  होकर  यात्रा  करते  हुए  देखा

 कल्पना  करो  कि  एक  व्यक्ति  जो  वर्दमान  से  रोज  आता  है  जो  कलकत्ता  से  100  कि०  मी०  दूर
 कोलाणी  तथा  खड़गपुर  जो  50  कि०  मी०  से  भी  ज्यादा  प्रतिदिन

 अपनी  आजीविका  कमाने  आता  है  तो  इसे  सामान  के  साथ  उसी  डिब्बे  में  खड़े  होना  पड़ता  है  ।
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 को  सामान  या  सब्जियों  के  साथ  खड़ा  होना  पड़ता  उन्हें  सब्जियों  पर  खड़ा  होगा

 पड़ता  देनिक  लड़ाई-झगड़ा  होता  कटुता  पैदा  होती  रेलृवे  राष्ट्र  की  सम्पत्ति  इसलिए
 लोग  पंखे  आदि  निकाल  लेते  हैं  क्योंकि  थे  कहते  हैं  कि  सब  लोग  राष्ट्र  से  सम्बन्ध  रखते  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  आप  अपना  भाषण  समाप्त  करें  ।
 ॥

 ओऔी  भोलानाथ  सेन  :  मेरा  सुझाव  है  कि  50  कि०  मी०  तक  किराया  न  बढ़ाने  का  लाभ

 150  कि०  मी०  तक  तथा  यात्रा  करने  वाले  दैनिक  यात्रियों  को  दिया  जाना  क्योंकि

 कलकत्ता  महानगर  शहर  540  वर्ग  मींल  में  फैला  हुआ  है  ।  इन  540  वर्ग  मील  में  रहने  वाले  लोग
 कलकत्ता  में  नहीं  रह  सकते  क्योंकि  न  तो  सरकार  न  कोई  और  उनके  लिए  आवास  की  व्यवस्था
 कर  सकता  अतः  इस  पर  विचार  किया  जाना  चाहिए  ।

 जहां  तक  बिना  टिकट  यात्रा  करने  का  संबंध  1983-84  में  61.99  लाख  मामले

 पकड़े  गए  और  बिना  टिकट  यात्रा  करने  वालों  से  10.69  करोड़  रु०  जुर्माने  के  रूप  में  वसूल  किए

 गए  ।  यदि  बिता  टिकट  यात्रा  को  उचित  जांच  करके  या  स्टेशनों  का  पुनर्गठन  या  पुनर्निर्माण  करके

 रोका  जा  सके  तो  इससे  राजस्व  में  बढ़ोतरी  होगी  ।

 जहां  तक  रेल  भाड़  में  वृद्धि  का  संबंध  रेल  मंत्री  ने  अपले  बजट  भाषण  में  उल्लेख  किया

 था  कि  एक  मई  से  खाद्यान्न  तथा  दालों  की  कीमतों  में  4.4  पैसे  प्रति  किलो  की  दर  से  बृद्धि  होगी  ।

 उन्होंने  यह  भी  कहा  था  कि  500  कि०  मी०  की  दूरी  तक  ढोए  जाने  वाले  सामान  को  छोड़कर
 अन्य  सामान  के  ढोने  पर  10  प्रतिशत  पूरक  प्रभार  अनुबंध  पृष्ठ  12  के  पैरा  36

 और  37  में  उल्लिखित  पुनर्वंगीकरण  के  ओऔसत  दूरी  तक  ढोए  जाने  वाले  खाद्यास्नों  के  भाड़े
 में  4.4  पैसे  प्रति  किलोग्राम  की  दर  से  वृद्धि  हो  गई  लेकिन  आंकड़ों  की  जांच  करने  पर  मुझे
 पता  लगा  है  कि  कुछ  चीजें  जैसे  नमक  आदि  पंजाब  या  आंध्य  प्रदेश  से  मंगाए
 जाते  अतः  इसके  लिए  उन्हें  लगभग  1000  कि०  मी०  की  दूरी  तब  करनी  पड़ती  इसलिए
 इन  वस्तुओं  को  मंगाने  पर  लगभग  16.5  प्रतिशत  अतिरिक्त  लागत  इसी  तरह  इन  वस्तुओं
 को  मंगाने  के  लिए  अगर  1,500  कि०  मी०  या  2,000  कि०  मी०  की  औसत  दूरी  तय  करनी

 पड़ती  द्वै  तो  उनकी  लागत  में  16.5  प्रतिशत  अतिरिक्त  वृद्धि  इसलिए  इस  बढ़ी  हुई  लागत

 को  उपभोक्ताओं  से  वसूल  किए  बिना  धान  आदि  को  मंगाना  असंभव  होगा  ।  लागत  में  16.5

 प्रतिशत  की  वृद्धि  होगी  न  कि  4.4  पैसे  जैसा  कि  बजट  में  उल्लेख  किया  गया  है  ।

 अब  मैं  विद्युतीकरण  के  बारे  कुछ  कहना  चाहूंगा  |  जैसा  कि  माननीय  रेल  मंत्री  जानते  ही  हैं

 1980-81  से  1983-84  की  अवधि  के  दोरान  कुल  एक  प्रतिशत  रेलमार्ग  का  ही  विज्युतीकरण
 किया  जा  सका  था  ।  अब  डीजल  की  कीमतें  बढ़ने  से  हमारी  कठिनाइयां  बढ़ंगी  ।.  कृपया  ज्यादा  से
 ज्यादा  और  जल्दी  रेल  मार्गों  का  विद्युतीकरण  करें  ।

 1.33  भ०  प०
 va

 |

 जैनुल  बशर  पीठासीन

 जहां  तक  मैद्रो  रेलवे  का  संबंध  रेलवे  सुधार  समिति  में  सिफारिश  की  थी  कि  इस

 योजना  पर  प्रति  वर्ष  100  करोड़  रु०  व्यय  करके  1987-88  तक  इसे  पूरा  कर  लिया  जाना

 इस  सिफारिश  के  बावजूद  योजना  भायोग  या  रेल  मंत्रालय  द्वारा  आबंटित  राशि  बहुत
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 कम  में  माननीय  रेल  मंत्री  से  अनुरोध  करू  गा  कि  वे  इस  संबंध  में  शीघ्र  का  रंवाई  करें  ।  लगभम
 एक  करोड़  की  आबादी  वाले  भारत  के  सबसे  बड़े  नगर  कलकत्ता  के  लिए  यह  एक  खुला  घाव  है  ।
 निर्मित  क्षेत्र  के केवल  6  प्रतिशत  प्रर  सड़क  बनी  हुई  मेट्रो  लाइन  एक  धमनी  की  तरह  फैली

 सड़क  के  नीचे  से  गुजरती  है  ।  प्री  तरह  से  खुली  होने  के  कारण  इस  सड़क  पर  यात्रा  नहीं  की
 जा  प्कती  और  यातायात  में  काफी  बाधा  उपस्थित  होती  इस  विषय  पर  भी  विचार

 किग्रा  जाना  चाहिए  |  मामले  का  एक  अन्य  पहलू  यह  है  कि  टाली  गंज  से  गड़िया  तीन  कि०

 मी०  लाइन  भूमिगत  है  और  शेष  5  कि०  मी०  लाइन  भूमि  पर  है  अतः  शेष  5  कि०  मी०
 पुर  निर्माण  कार्य  करने  में  अधिक  लागत  नहीं  इस  पर  100  करोड़  Fo
 हे  सी  कम  लगेया  इसलिए  इस  काये  को  यथासंभव  शीघ्र  पूरा  किया  जाना  चाहिए  ।

 रेबवे  सुधार  प्लमिति  द्वारा  नगर  से  बाहर  स्थित  अन्य  जिन  दो  परियोजनाओं  की  सिफारिश

 की  गई  थी  वह  इस  प्रकार  हैं--सॉल्ट  लेक  से  रामराजतल्ला  तथा  दक्षिणीश्वेर  से

 पुछुर  ।  इन  परियोजनाओं  पर  आरम्भिक  जैसे  भूमि  का  अर्जन  आदि  का  काम  जहाँ
 किया  जाना  जरूरी  हो  वहां  शुरू  कर  दिया  जाना  चाहिए  अन्यथा  कीमतों  में  वृद्धि  होने  से  हम

 पिछड़  जाएंगे  ।  कलकत्ता  आने  वाले  लोग  इन  स्थानों  पर  सुविधा  से  आ-जा  नहीं  सकते  ।
 कभी  2-3  किलोमीटर  यात्रा  करने  के  लिए  उन्हें  एक-डेढ़  घंटा  लग  जाता  है  ।  वहां  कार  से  यात्रा

 करने  के  बजेय  पैदल  चलना  अधिक  आसान  है  ।  बसों  में  जरूरत  से  ज्यादा  भीड़-भाड़  है  और

 टैक्सी  आपको  मिल  नहीं  सकती  ।  इर्सालए  भारत  के  इस  सबसे  बड़े  शहर  में  यात्रा  करना  बहुत

 मुश्किल  होता  जा  रहा  है  ।

 मैंने  रेलवे  सुघ्लार  समिति  की  सिफारिशें  पढ़ी  समिति  का  कहना  है  कि  हम  पिछड़  रहे

 हैं  ।  पूर्वानुमान  अनुसार  कलकत्ता  में  जनसंख्या  में  बहुत  तेजी  से  वृद्धि  होगी  अगर  पहले  से  कोई
 उपाय  नहीं  किया  गया  तो  कलकत्ता  में  आम  तथा  तेजी  से  चलना  तो  छोड़  सांस  लेना  भी  दूभर  हो
 जाएगा  ।  अभी  सुबह  ही  हमारे  प्रधानमंत्री  ने  किसी  और  संदर्भ  में  कहा  था  कि  कलकत्ता  में  सुधार
 किया  जाना  चाहिए  ।  वे  विदेशी  पर्यटकों  के  यातायात  के  बारे  में  बोल  रहे  थे  ।

 —  आकबक्‍नजज

 समूचे  बिश्व  ने कलकत्ता  पत्तन  को  त्याग  दिया  है  जो  भारत  का  कभी  सबसे  व्यस्त  सर्वोत्तम

 तथा  सर्वप्रथम  निर्मित  अन्तर्राष्ट्रीय  हवाई  अड्डा  था  ।  अंतर्राष्ट्रीय  उड़ानों  के  लिए  इसे  त्यागने  का

 कारण  यह  है  कि  कलकत्ता  हवाई  अड्डे  की  परिस्थितियां  अनुकूल  नहीं  कलकत्ता  में  सुधार
 किया  ही  जाना  अगर  ऐसा  किया  जाता  है  तो  केन्द्र  सरकार  को  वहां  सबसे  पहले
 यातायात-व्यवस्था  खास  कर  रेल-बव्यवस्था  में  सुधार  करना  होगा  ।  यह  काम  शीघ्र  किया

 मैट्रो  की  जारम्भिक  अनुमानित  लागत  120  से  140  करोड़  रु०  नवीनतम  अनुमानों
 के  अनुसार  बहू  लागत  अब  750  करोड़  यदि  इस  संबंध  में  निर्णय  लेने  और  उसे  कार्यान्वित

 करने  भें  देरी  की  जाएगी  तो  लामत  बढ़ती  जाएगी  और  मेट्रो  योजना  को  कार्यान्वित  करना  असंभव

 होगा  ।

 लभाषति  महोदय  :  इन्होंने  बहुत  समय  ले  लिया  ।  अब  इन्हें  समाप्त  करना  चाहिये  ।

 शी  भोला  नाथ  सेन  :  मैं  एक  मिनट  में  समाप्त  करता  हूं  ।

 मैंने  सरकारी  प्रकाशनों  से  आंकड़े  प्राप्त  किए  32  लाख  की  जनसंख्या  वाले  बम्बई  के

 मुकाबले  कलकत्ता  की  जनसंख्या  9  लाख  है  जबकि  समीप  बसे  पटना  की  जनसंख्या  8  लाख  है  ।
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 लोग  कलकत्ता  क्‍यों  आते  वे  अनेक  कारणों  से  कलकत्ता  आते  कलकत्ता  पूर्वी  राज्यों  का
 प्रवेश  द्वार  ग्रामीण  क्षेत्र  क ेलोग  रोजगार  तलाश  में  कलकत्ता  भाते  हैं  ।

 इस  सम्बस्ध  में  मेरा  मंत्री  जी  से  अनुरोध  है  कि  वे  कलकत्ता  में  मोनो  रेलों  की  संभाव्यता

 पर  विचार  करें  हालांकि  इस  सम्बन्ध  में  मैंने  स्वयं  अध्ययन  नहीं  किया  तंग  गलियों  में  बने
 अंसंख्य  पुराने  मकानों  क ेकारण  कलकत्ता  में  भूमि  अजित  करना  तथा  सड़क  या  रेल  लाइनें  बिछाना

 असंभव  है  ।  9  किलोमीटर  नगरपालिका  क्षेत्र  में  अनेकों  मकान  समस्या  का  हल  मोनो  रेलें

 चलाकर  किया  जा  सकता  दमदम  हवाई  अड्डे  पर  उतरने  वाला  विदेशी  यात्री  मोनो  रेल  से
 पार्क  स्ट्रीट  के  दक्षिण  में  मैदान  तक  आसानी  से  जा  सकता  है  ।  जमंनी  में  मैंने  एक  बार  मोनो  रेल

 से  यात्रा  की  मोनो  रेल  घरती  को  जरा  भी  नहीं  छूती  ।  ये  रोप  पर  चलती  हैं  ।  मैं  यह  नहीं
 कह  रहा  कि  यह  काम  तत्काल  शुरू  कर  दिया  जाए  ।  मंत्री  जी  योजना  आयोग  को  सलाह  दें  कि

 इस  साधन  पर  भी  विचार  किया  जा  सकता  मैं  50  क्रिशोमीटर  की  यात्रा  करने  वाले  रेले

 यात्रियों  को  दी  गई  सुविधाओं  की  बात  कर  रहा  इस  दूरी  को  बढ़ाकर  150  किलोमीटर  किया

 जाना  चाहिए  तथा  यह  सुविधा  मासिक  टिकट  वाल  यात्रियों  को  भी  दी  जानी  चाहिए  ।

 मैं  रिकार्ड  देख  रहा  उस  दौरान  मुझे  मालूम  हुआ  कि  यूरोप  के  बहुत  से  राज्य  जैसे
 बलिन  आदि  अंत-नगरीय  यातायात  के  लिए  अधिक  सहायता दे  रहे  हैं  ।

 सभापति  महोदय  :  क्या  आप  अब  अपना  भाषण  समाप्त  करेंगे  ।  आपने  बहुत  समय  ले  लिया

 है  ।  बहुत  से  अन्य  सदस्य  अपनी  बारी  आने  की  प्रतीक्षा  कर  रहे  हैं  ।

 शी  मोलानाथ  सेन  :  मुझे  खेद  लेकिन  प०  बंगाल  ही  ऐसा  राज्य  है''****

 सभापति  महोदय  :  माननीय  मंत्री  को  कलकत्ता  की  समस्याओं  की  जानकारी  हम  सभी

 कलकत्ता  की  समस्याओं  से  अवगत  हैं  ।

 श्री  भोलानाथ  सेन  :  रेल  रोको  केवल  पश्चिम  बंगाल  में  शुरू  किया  गया  हम  इससे

 भयभीत  हैं  ।

 सभापति  महोदय  :  आपने  अपनी  बात  बहुत  अच्छी  तरह  बता  दी  कृपया  समाप्त

 करें  ।

 श्री  भोलानाथ  सेन  :  बोलने  का  अवसर  पाने  के  लिए  मैं  पिछले  तीन  दिनों  से  प्रतीक्षा  कर

 रहा  मेरा  माननीय  मंत्री  से  अनुरोध  है  कि  वे  इस  मुद्दे  पर  विचार  करें  कि  अन्तनेगरीय

 परिवहन  को  हमेशा  आथिक  सहायता  दी  जानी  चाहिये  ।  यात्री  किराए  तथा  भाड़े  से  प्राप्त  होने
 वाली  आय  हमेशा  व्यय  से  अधिक  होती  है  ।  यूरोप  के  विकसित  शहरों  जैसे

 बलिन  आदि  में  भी  अंतर्ंगरीय  परिवहन  न  कि  नगरों  के  बीच  चलने  वाले  परिवहन  आर्थिक

 सहायता  दी  जा  रही  आशा  है  माननीय  मंत्री  मेरी  टिप्पणी  पर  विचार  करेंगे  तथा  लगभग  540

 वर्ग  मील  प्र  बसे  कलकत्ता  के  रेल  यात्रियों  के  लिये  आथिक  सहायता  की  व्यवस्था  करेंगे  ।

 बी  विजय  एन०  पाटिल  :  मैं  सबसे  पहले  माननीय  मंत्री  को  इतना  अच्छा  बजट

 प्रस्तुत  करने  पर  बधाई  देना  चाहूंगा  ।  युवा  वर्ग  को  रियायतें  देने  तथा  वस्तु  यातायात  को  लगभग

 130  लाक  टन  और  बढ़ाने  की  योजना  के  लिए  वे  बधाई  के  पात्र  दुषेटनाओं  की  संख्या  में

 कमी  होने  के  बावजूद  1981-82  में  1130  दुघेटनाएं  1982-83  में  797  हुईं  तथा  1983-

 84  में  इनकी  संख्या  घटकर  654  हो  गई  उन्होंने  सुरक्षा  निधि  को  9  करोड़  रुपए  से  बढ़ाकर
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 27  करोड़  रु०  करने  का  प्रस्ताव  रखा  उन्होंने  रेलों  में  आधुनिकी  प्रौद्योगिकी  के  प्रयोग  को  भी
 ध्यान  में  रखा  लेकिन  मैं  उन्हें  सचेत  करना  चाहूंगा  कि  कम्प्यूटरों  को  खरीदने  से  पहले
 कर  सामान  के  आवागमन  में  समनन्‍्त्रय  लाने  के  सामान  के  यातायात  को  बढ़ाना  होगा  ।

 रेलें  पहले  जिस  गति  पर  चलती  थीं  उसे  भी  अब  कम  कर  दिया  गया  अधिकां
 राने  रेल  मार्गों  के  स्थान  पर  नए  रेल  मार्ग  नहीं  बिछ  पाए  हैं  और  कुछ  सालों  बाद  हमें  पुराने

 रेल  मार्गों  के  स्थान  पर  नए  नए  रेल  मार्ग  बिछाने  के  बकाया  काम  की  समस्या  का  सामना  करना
 पड़ेगा  ।  रेलवे  सुधार  समिति  ने  सुझाव  दिया  था  कि  4.500  टन  हैवी  रेलवे  ट्रनें  चलाना  संभव

 नहीं  है  ।  इस  बात  को  तथा  सामान-यातायात  में  बहुत  घीमी  गति  से  होने  वाली  वृद्धि  को  ध्यान  में
 मैं  समझ  नहीं  पा  रहा  हूं  कि सामान  के  आवागमन  में  समन्वय  लाने  में  कम्प्यटरों  की

 क्या  भूमिका  फिर  विश्व  बक  से  ऋण  लेकर  ये  कम्प्यूटर  खरीदने  इस
 प्रोद्योगिकी  का  उपयोग  करने  के  लिए  हमें  एक  और  पहलू  पर  भी  विचार  करना  मेरे
 मित्र  श्री  भोलानाथ  सेन  ने  रेल  लाइनों  के  विद्युतीकरण  की  बात  कही  1951  में  हमने  338
 किलोमीटर  से  शुरू  1984  तक  हम  5,000  किलोमीटर  तक  पहुंच  पाए  हैं  ।
 करण  का  अधिकांश  कार्य  तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  में  हुआ  ।  उस  अवधि  में  1700  किलोमीटर

 लाइनों  का  विद्युतीकरण  परन्तु  उसके  बाद  गति  मंद  पड़  गई  है  ।

 डीजल  तथा  कोयले  के  मूल  में  वृद्धि  के  कारण  हमारे  पास  विद्युतीकरण  के  अलावा  कोई
 विकेल्ष  नहीं  बचा  ।  यदि  रेलों  का  विद्युतीकरण  हो  जाता  है  तो  गाड़ियों  की  गति  भी  बढ़  जायेगी
 बंबई  दिल्‍ली  लाइन  बरास्ता  भोपाल  अथवा  कोटा

 का  दीघंसूत्री  कार्यक्रम  अभी  पूरा  नहीं  हुआ  है
 तथा  ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि

 उसके  पूरा  करने  में  अभी  काफी  समय  मुझे  आशा  है  कि
 मंत्री  महोदय  इस  पर  ध्यान  देकर  इसे  शीघ्र  पूरा  करेंगे  ।

 अब  मैं  भाष  इंजनों  के  विषय  में  कुछ  कहूंगा  ।  पहली  पंचवर्षीय  योजना  में  भाप  इंजनों  की
 संख्या  4000  थी  जिसे  घटाकर  हम  600  पर  लायें  मेरा  सुझाव  है  कि  अधिक  डीजल  तथा

 विद्युत  इंजनों  के  निर्माण  द्वारा  आधुनिकीकरण  की  दिशा  में  अच्छा  योगदान  दे  सकते  चितरंजन

 संयंत्र  में  पर्याप्त  क्षमता  है  तथा  उस  फैक्टरी  में  हम  अधिक  डीजल  इंजन  बना  सकते  उस  पर

 हमें  उचित  ध्यान  देना  होगा  ।

 हम  देखते  हैं  कि  यात्री  परिवहन  अभी  काफी  अविकसित  मेरा  सुझाव  है  कि  इस  पर
 उचित  ध्यान  दिया  जाय  ।  यात्री  गाड़ियों  का  घंटों  देर  स ेचलना  आम  बात  छोटी  दूरी  के

 यात्रियों  जोकि  इन  गाड़ियों  का  उपयोग  करते  अत्यन्त  कठिनाई  का  सामना  करना  पड़ता  है
 इसलिए  परिवहन  के  अन्य  साधनों  का  उपयोग  करते  हैं  ।  वे  रेल  की  बजाय  बसों  में  जाते  हैं  ओर

 कभी  छोटी  दूरियां  पैदल  ही  तय  कर  लेते  हैं  ।

 कुछ  समय  से  हम  देख  रहे  हैं  कि  दुर्घटनाओं  का  औसत  कुछ  कम  हुआ  पर  दुर्घटनाओं  के

 संदर्भ  में  एक  नई  बात  सामने  आई  है  ।  नई  बात  यह  कि  घुरी  को  समुचित  ढंग  से  न  चिकनाने  के

 कारण  घरी  गरम  हो  जाती  फलस्वरूप  कभी-कभी  डिब्बों  में  आग  लग  जाती  है
 ।  ऐसी  दु्घंटनाएं

 माल  गाड़ियों  में  अधिक  होती  घुरियों  में  चिकनाई  होने  के  कारण  वे  झुक  जाती  हैं  जिससे

 पटरी  से  उतर  जाने  के  मामले  अधिक  होते  हैं  ।  हम  देखते  हैं  कि  पटरी  से  उतरने  की  घटनाएं  अधिक

 होती  उससे  प्रतिदिन  नष्ट  होने  वाले  कार्य  घंटों  का  हिसाब  हम  नहीं  लगाते  गाड़ियों  के

 विलम्ब  से  चलने  तथा  माल-गाड़ियों  के  पटरी  से  उतरने  के  कारण  गाड़ियों  के  रह  किये  जाने  से
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 काफी  समय  नष्ट  होता  इस  सम्बन्ध  में  भी  मैं  मंत्री  महोदय  से  निवेदन  करता  हूं  कि  इनके

 लिए  उत्तरदायी  व्यक्तियों  को  द्रण्ड  की  समुचित  व्यवस्था  करें  ।

 20  1985

 जहां  तक  राज्यों  में  रेलों  के  विस्तार  का  संबंध  विभिन्‍न  राज्यों  से  विभिन्‍न  मित्रों  ने  कुछ
 नई  लाइनों  के  सुझाव  दिये  हैं  |  में  महाराष्ट्र  का  हूं  तथा  जैसा  कि  आप  जानते  हैं  130  वर्ष

 पहली  रेल  याड़ी  बोरीबन्दर  से  थाने  तक  चलाई  गई  थी  ।  उस  समय  केवल  35  किलोमीटर

 की  दूरी  पर  यह  गाड़ी  चलागयी  गई  परन्तु  यदि  आप  स्वतंत्रता  के  समय  से  ध्यान  दें  तो  आप

 पायेंगे  कि  महाराष्ट्र  को  उसका  देय  भाग  नहीं  मिला  ।  रेल  बजट  में  मैं  पाता  हूं  कि  नई  लाइनों  के

 लिए  तीन  कसॉरटियां  निर्धारित  की  गई  पहली  कसौटी  है  नीति  सम्बन्धी  दृष्टिकोणे  ।  यदि  राज्य

 सीमान्त  प्रदेश  है  जैसे  उत्तर  प्रदेश  एवं  पंजाब  हम  सुरक्षा  की  दृष्टि  से  योजना  बनाते  हैं  ।

 दूसरी  कसोटी  हम  कोयले  तथा  खनिजों  के  प्रेषण  के  लिए  लाइनों  का  निर्माण  करते  तौसरी

 कसौटी  है  रेल  मंत्री  के  प्रदेश  यदि  रेल  मंत्री  का  संबंध  किसी  राज्य  से  होता  है  तो  उस  राज्य

 को  नई  लाइनों  के  निर्माण  में  कुछ  वरीयता  मिल  जाती  मैंने  प्रो०  मधु  दण्डवते  के  माम॑ले  में  भी

 देखा  है  इस  ओर  के  मंत्रियों  के  समय  में  भी  हमने  देखा  कि  ऐसा  ही  कुछ  हुआ  इसके
 फलस्वरूप  जो  परियोजनाएं  चल  रही  होती  हैं  उन्हें  पूरा  न  कर  नई  परियोजनाएं  शुरू  की  जातीं

 उदाहरण  के  तौर  पर  आपने  इस  योजना  में  इटावा-ववालियर  लाइन  का  तथा  अन्य  परियीजनौ5ों
 का  प्रस्ताव  रखक  हैं  ।  अतः  मैं  आपसे  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  चालू  परियोजनाओं  को  पूरा
 करने  फर  बल  दिया  उसी  संदर्भ  में  एक  परियोजना  मनमद-हैदराबाद  लाइन  को  मीटर
 गेज  से  कड़ी  लाइन  में  कदलने  की  है  ।  .  एक  कोकण  रेल  परियोजना  मुझे  खुशी  है  कि  आपने
 बैंकई  से  मंगलौर  लाइम  का  सुझाव  रखा  आप  सर्वेक्षण  एवं  आबंटन  को  भी  संशोधित  कर  रहे

 उसके  साथ  जैसे  कि  रेल  सुधार  समिति  ने  सुझाव  दिया  है  धनी  अबादी  काले  क्षेत्रों  में
 आफ  लाइनों  को  दोहरा  करें  ।  मेरा  सुझाव  है  कि

 अहमदाबाद-हैदराबाद  मार्ग  पर  पड़ने  वाली  सूरत-भुसावल  लाइन  पर  एक  और  लाइन  बिछाई
 जाये  ।  जहां  तक  महाराष्ट्र  का  सम्बन्ध  है  यहां  विभिन्‍न  रेलें  यात्री  तथा  माल  गाड़िया  चलाती  हैं  ।
 परन्तु  जैसा  कि  मैंने  पहले  उल्लेख  किया  है  कि  स्वतंत्रता  के  बाद  बंबई  महानगर  रेलों  को  छंपैड़कर
 महाराष्ट्र  को

 नई  लाइनों  के  निर्माणार्थ  कोई  आबंटन  प्राप्त  नहीं  हुआ  इसने  130  बर्ष  पूर्व
 निर्मित  लाइन  में  35  मील  लाइन  भी  नहीं  अतः  महाराष्ट्र  राज्य  के  संदर्भ  में  मेरा  मंत्री
 महोदय  से  निवेदन  है  कि  नई  लाइनों  के  निर्माण  पर  ध्यान  दें  ।

 निःसन्देह  समग्र  रूप  से  रेल  पथ  में  वृद्धि  अत्यन्त  सीमित  हुई  यह  आशा  के  अनुरूप  नहीं
 रही  1951  में  हमने  53596  कि०-मी०  रेल-पत्र  से  शुरू  किया  1961  में  61460
 कि०  भी०  तक  पहुंचे  ।  रेलों  पर  हमारा  पूंजी  निवेश  दस  गुना  बढ़ा  हमारा  योजना  आकंटन  भी
 1951  में  217  करोड़  से  बढ़कर  1981  में  5100  करोड़  अर्थात  25  गुना  हो  गया  परन्तु
 यदि  आप  यात्रियों  के  आकड़ों  को  देखें  तो  उनमें  केवल  तीन  गुना  वृद्धि  हुई  1951  में  128.4
 करोड़  यात्री  यात्रा  करते  थे  । आज  330  करोड़  यात्री  यात्रा  करते  हमें  विकास  की  इस  मंद  गति
 के  कारणों  का  पता  लगाना  पहली  योजना  के  दौरान  हमने  9.3  करोड़  टन  माल  की  दुलाई
 की  ।  1984  में  माल  की  ढुलाई  23.7  करोड़  टन  हो  गई  है  तथा  हमारे  प्रस्ताव  उसमें  1.30  करोड़
 टम  की  बृंद्धि  करना  यदि  हम  इन  लक्ष्यों  को  प्राप्त  नहीं  कर  पाते  तो  इसके  लिए  कोयला  छानों
 में  संचार  साधनों  की  विफलता  तथा  अन्य  साधन  उसतरदायी  मैं  मंत्री  महोदय  से  निवेदन
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 करू  गा  कि  विभिन्‍न  मंत्रालयों  के  बीच  समन्वय  स्थापित  करने  की  चेष्टा  करें  ।  कोयला  मंत्रालय  तथा
 रेल  मंत्रालय  के  बीच  समन्वय  होना  संचार  मंत्रालय  तथा  रेल  मंत्रालय  के  ब॑  समन्वय
 होना  चाहिए  |  तभी  हम  लागत  कम  कर  कार्य  कुशलता  बढ़ा  सकते  हैं  ।  श्री  बंसी  लाल  जैसा  व्यक्ति
 जिसे  राज्य  स्तर  पर  विभिन्‍न  मंत्रालयों  में  समन्बय  लाने  का  अनुभव  इस  विषय  में  काफी  सधार
 सवा  सकते  मुझे  विश्वास  है  कि  वह  केन्द्र  में  विभिन्‍न  मंत्रालयों  में  समन्वय  लायेंगे  ।

 उसके  साथ  ही  मैं  सुझाव  देता  हूं  कि  विभिन्‍न  राज्यों  तथा  केन्द्र  के बीच  भी  नई  लाइनों  के
 निर्माण  के  बारे  में  समन्वय  होना  चाहिए  तथा  यदि  नंये  प्रस्ताव  राज्यों  की  सहायता  से  लाये  जाते

 और  राज्य  भूमि  की  व्यवस्था  करते  भूमि  की भराई  की  जाती  श्रमिकों  को  रोजगार  गारंटी
 योजना  के  अंतर्गत  लाया  जाता  तथा  नई  लाइनों  के  लिए  आवश्यक  धातु  की  व्यवस्था  की
 तो  अच्छे  परिणाम  मिल  सकते  हैं  ।  मैं  मंत्री  महोदय  से  निवेदन  करूगा  कि  इन  बातों  पर  विचार
 करें  ।  बी

 हमारी  रैलों  का  स्थान  विश्व  से  चौथा  तथा  एशिया  में  दूसरा  परन्तु  रेलों  को  250
 मील  प्रतिं  घंटा  की  गति  से  चलाना  और  मोनो  रेल  अभी  भी  एक  स्वप्न  मात्र  हमारा  रेल
 बजट  पुनर्वास  तथा  समेकीकरण  का  बजट  है  |  मुझे  विश्वास,है  कि  श्री  बंशीलाल  जी  के  श

 निश्चय  तथा  युवा  प्रधान  मंत्री  श्री  राजीव  गांघी  ने  मार्गंदशन  से  हम  10  वर्षों  के  भीतर

 म्सुस्  और  प्रगतिशील  बजट  लाने  में  सफल

 इन  शब्दों,के  साथ  मैं  रेल  मंत्री  द्वारा  प्रस्तुत  बजट  का  समर्थन  करता

 1a  वो०  कित्लोर  चन्द्र  एस०  देव  :  सभापति  मैं  रेल  बजट  पर  उस
 समय  बोल  रहा  हूं  हम  उस  पर  हो  रहे  बाद-विवाद  के  अन्तिम  चरण  में  मैं  उन  बातों  को

 दुहराना  नहीं  चाहूंगा  जो  मात्रतीय  सदस्यों  ने  पिछले  दो  दिन  में  कही  हैं  ।  मैं  केवल  कुछ  ही
 पहुलुओं  पर  जोर  देना  चाहूंगा  तथा  मुझे  विश्वास  है  कि  मंत्री  महोदय  उन  पर  ध्यान  देंगे  ।

 मैं  कहना  चाहूंगा  कि  इस  रेल  बजट  में  हाल  के  समय  में  किराये  और  भाड़  में  सबसे  अधिक

 धृद्धि  की  गई  भाड़े  में  वृद्ध  का फल  आम  आदमी  को  भुगतना  पड़ेगा  क्‍योंकि  इससे  आवश्यक  वस्तुओं
 के  मूल्यों  में  वृद्धि  होगी  ।  किरायों  में  वृद्धि  के  मामले  में  रेल  मंत्री  ने  दूसरे  दर्जे  के  यात्रियों  को  50
 कि०  मी०  की  छूट  दीः  परन्तु  उसके  साथ  ही  पास  की  दरें  बढ़ा  दी  मैं  मंत्री  महोदय  को

 सूचित  करना  चाहता  हूं  कि  पासों  का  उपयोग  करने  वाले  यात्री  50  कि०  मी०  से  कम  यात्रा  करते
 50  कि०  मी०  तक  दी  गई  छूट  से  अधिकांश  यात्री  लाभ  नहीं  उठा  सकेंगे  ।  पासघारी

 थोड़ी  दूरी  की  यात्रा  करते  मैं  मंत्री  महोदय  से  निवेदन  करता  हुं  कि  पास  में  प्रस्ताधित

 मूल्य  वृद्धि  को  वापस  किया  जाए  तथा  छूट  की  अवधि  को  50  कि०  मी०  बढ़ाकर  150-150

 कि०  मी०  अथवा  100  मील

 मंत्री  महोदय  ने  आने  वाले  कुछ  वर्षों  में  यात्री  तथा  माल  की  ढुलाई  के  मामले  में  बढ़ोतरी

 को  उम्मीद  की  इसके  सांथ  ही  सुझे  उम्मीद  है  कि  रेल  पथ  की  जोकि  बुरी  हालत  में

 रहा  की  ओर  युद्ध-स्तर  फ  ध्यान  दिया  जाथगा  ।  एक  प्रस्ताव  विशेष  तौर  पर  कमजोर  भूमि
 के  क्षेत्र  लकड़ी  के  स्‍लीपरों  सीमेंट  के  स्‍लीपरों  से  बदला  जाये  तथा  वर्तमान  जिन्हें

 नट-बोल्टों  के
 साथ  फिट  किया  जाता  के  स्थान  पर  वेल्ड  की  हुई  फिशप्लेटें  उपयोग  में  लाये

 मैं  चाहूंगा  कि  रेल  मंत्री  कम  से  कम  महत्त्वपूर्ण  जंक्शनों  पर  स्वचालित  सुरक्षा  सिग्कलेग

 133



 बजट  1985-86
 2

 0  1985
 कक  ले  लनिफलन्ननननन  अमर |  आता  निखिल

 प्रणाली  का  उपयोग  करें  ।  मुझे  पक्‍की  उम्मीद  है  कि  रेल  मंत्री  इन  बातों  पर  गम्भीरता  से  विचार

 करेंगे  करेंगे  तथा  ऐसी  कार्यवाही  करेंगे  कि  परिवहन  कार्यों  में  वृद्धि  के  अनुरूप  कार्य  किये  जाये  ।

 हमारे  देश  में  रेल  सबसे  बड़ा  सरकारो  क्षेत्र  का  प्रतिष्ठान  मैं  समझता  हूं  कि  विशेषतः

 रेल  क्षेत्र  का  कंप्यूटरीकरण  अनिवार्य  यदि  मामलों  पर  दूरदर्शितापृ्वक  विचार  करना  हो  तो
 मैं  समझता  हुं  कि  कंप्यूटरीकरण  से  अंततः  यात्रियों  एवं  माल  गाड़ियों  के  आवागमन  में  सहामता
 मिलेगी  ।  समन्वय  के  समय  के  अंतरण  तथा  लम्बी  दूरियों  क ेकारण  बहुत-सा  भ्रम  फैलता

 है  ।  कप्यूटरों  को  अपनाने  का  यह  अच्छा  अवसर  है  ।  ऐसा  कई  अन्य  देशों  में  किया  गया  कई

 अन्य  क्षेत्रों  में  हम  स्वयं  कंप्यूटरों  को  अपना  रहे  मैं  समझता  हूं  कि  रेलों  के  कंप्यूटरीकरण  को

 अग्रता  दी  जानी  चाहिए  और  मुझे  उम्मीद  है  कि  कम  से  कम  क्रमिक  ढंग  से  माल  एवं  यात्रियों  के

 आवागमन  का  कंप्यूटरीकरण  किया

 अपने  बजट  भाषण  में  मंत्री  भैहोदय  ते  बताया  है  कि  धन  के  अभाव  के  कारण  नई  लाइनों

 के  निर्माण  का  काम  नहीं  किया  जा  सकेगा  ।  प<तु  उन्होंने  यह  भी  बताया  है  कि  जिन  लाइनों  का

 काम  चल  रहा  उन्हें  प्राथमिकता  के  आधार  पर  पूरा  किया  मैं  बताना  चाहता  हूं  कि

 कोरापुट  से  रायगंधा  तक  रेलवे  लाइन  मंत्री  महोदय  ने  अपने  भाषण  में  कोरापुट-मच्छलीगुडा
 को  आगामी  वर्ष  हाथ  में  लेने  की  वात  की  है  ।

 मैं  उनका  ध्यान  आक्ृष्ट  करना  चाहता  हूं  कि  शुरू  में  दो  सर्वेक्षण  किये  गये  एक  था

 कोट  से  रायगढ़  तक  सीधी  लाइन  दूसरा  कोरापुट  से  रायगढ़  बरास्ता  पार्वतीपुरम  ।

 पार्व  आपुरम  के  मार्ग  से लाइन  85  कि०  मी०  छोटी  है  तथा  स्पष्टतः  रेलवे  को  सस्ती  पड़ती  ।  परन्तु
 पता  नहीं  भूतपूर्व  रेल  मंत्री  का  कई  बार  ध्यान  आक्रुष्ट  करने  के  बावजूद  रेलवे  ने  कोरापुट  से

 रायगढ़  सीधी  लाइन  बनाने  का  निश्चय  छोटे  मार्ग  को  न  अपनाने  का  जो  कारण  मुझे

 बताया  गया  वह  है  कि  वहां  का  वर्तभान  ढलान  इसके  लिए  उपयुक्त  नहीं  रायगढ़  से  लाइन  का

 ढलान  1/100  है  जबकि  छोटे  मार्ग  पर  ढलान  1/80  बैठता  है  ।  मैं  मंत्री  महोदन  को  बताना

 चाहता  हूं  कि  1/80  ढलान  गिरता  ढलान  नहीं  है  ।  करोन्डोल  लाइन  पर  1/60  और  1/40  ढलान

 1/80  तथा  1/100  में  ज्यादा  अन्तर  नहीं  है  तथा  1/80  ऐेवल  2  कि०  मी०  भाग  तक

 2.00  म०  प०

 लाइन  फो  मछलीगुडा  से  जाना  हो  जोकि  दोनों  मार्गों  पर  साझी  मैं  मंत्री  महोदय

 से  निवेदन  करता  हूं  कि  इस  नई  रेलवे  लाइन  का  फिर  से  अध्ययन  करायें  तथा  मछलीगुडा  से  इस  लाइन

 को  पावंतीपुरम्‌  से  मोड़े  क्योंकि  पार्वतीपुरम्‌  रायगढ़  लाइन  पहले  से  विद्यमान  यह  लाइन

 मख्य  तौर  पर  माल  की  ढुलाई  के  लिए  प्रयोग  में  आ  रही  यह  मुख्य  तौर  पर  क्षेत्र  में  नैलकों

 तथा  अन्य  उद्योगों  की  जरूरतों  को  पूरा  करती  85  कि०  मी०  काफी  बढ़ा  मार्ग  अंतत

 सरकार  को  हानि  रहेगी  ।  सरकार  को  सदा  अतिरिक्त  भाड़ा  बहन  करना  डीजल  तंथा

 कोयले  की  भी  छोटे  मार्ग  से  बचत  हो  सकती  मुझे  उम्मीद  है  कि  मंत्री  महोदय  इस  प्रस्ताव  का

 पुनः  अध्ययन  कर  येंगे  तथा  उस  पुरानी  लाइन  को  जिसका  मूलतः  सर्वेक्षण  हुआ  था  तथा  कोरापुट  से

 रायगढ़  वरास्ता  पार्वतीपुरम  को  वर्तमान  प्रस्ताव  फो  तुदना  जोकि  बहुत  लम्बा  मार्ग  स्वीकृति

 यह  नई  लाइन  वनों  में  से  गुजरती  जबकि  छोटे  पथ  वाली  लाइन  उड़ीसा  तथा  आन्ध्र

 प्रदेश  के कतिपय  आदिम  जातीय  क्षेत्रों  के  लिए  उपलब्ध  होगी  ।  इस  पहलू  पर  मैंने  1978  में

 बेदन  दिया  था  तथा  प्रो०  मधु  दण्डवते  ने  इस  पथ  का  सर्वेक्षण  कराया  मैं  निरन्तर  इस  ओर
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 सरक।र  का  ध्यान  दिलाता  आ  रहा  मैं  जवाबों  से  सन्तुष्ट  नहीं  आशा  है  इस  सम्बन्ध  में

 माननीय  मंत्री  मुझे  आश्वासन  देंगे  ।

 इसके  अलावा  भारतीय  रेलों  तथा  कुछ  लाइनों  पर  चलने  वाली  रेलों  में  यात्रियों  की  सुरक्षा
 की  व्यवस्था  न  होना  भी  एक  समस्‍या  माननीय  रेल  मंत्री  जानते  ही  हैं  कि  कुछ  रेल  मार्गों  को
 प्राथमिकता  दी  जाती  है  और  कुछ  रेल  मार्गों  की  व्यवहारिक  रूप  से  उपेक्षा  की  गई  आशा  है
 माननीय  मंत्री  इस  संबंध  में  आवश्यक  उपाय  करेंगे  तथा  निजी  तौर  पर  यह  सुनिश्चित  न
 केवल  मुख्य  ट्रक  लाइनों  और  प्राथमिकता  आधारित  लाइनों  को  ही  प्राथमिकता  मिले  बल्कि
 दूरदर्शन  तथा  पिछड़े  इलाकों  की  अनेक  लाइनों  को  भी  प्राथमिकता  मिले  और  यात्रियों  की

 सुरक्षा  क ेलिए  उपाय  किए  जाएं  भले  ही  वे  कम  महत्वपूर्ण  लाइनें  हैं  और  उनसे  सरकार  को

 अधिक  राजस्व  की  प्राप्त  नहीं  होती  है  ।

 मैं  यही  सब  कहना  चाहता  था  ।  अन्य  मामलों  का  उल्लेख  मुझसे  पहले  बोलने  वाले  सदस्यों
 बे  कर  दिया  मुझे  आशा  हूं  कि  हमारे  सक्रिय  और  व्यावहारिक  माननीय  मंत्री  रेलवे  को
 निर्देश  देंगे  और  यह  सुनिश्चित  करेंगे  कि  रेलें  देश  की  प्रगति  और  विकास  के  लिए  आवश्यक  बुनियादी
 ढांचा

 wa

 करें  ।

 !

 ओ  केप्र  भूषण  :  आदरणीय  सभापति  मैं  रंलवे  बजट  का  समर्थन  करने
 के  लिए  खड़ा  हुआ  हूं  ओर  उस  पर  अपने  कुछ  विचार  प्रकट  करना  चाहता  हूं  ।

 प्रत्येक  वक्‍ता  ने  यह  महसूस  किया  है  कि  हमार  रंलवे  मंत्री  जी  का  ध्यान  रेल  विभाग  की
 ओर  बहुत  ही  रचनात्मक  रूप  से  गया  है  और  इसमें  पक्ष  और  विपक्ष  का  कोई  मेल  नहीं  रहा
 उनका  ध्यान  इस  ओर  गया  है  कि  इस  विभाग  में  सुधार  हो  ।  इसलिए  मैं  उनका  अभिनन्दन  करता

 हैं  और  इसका  यह  भी  कारण  है  कि  अभी  तक  उस  प्रदेश  की  ओर  जो-काफी  पिछड़ा  रहा  जिस
 तरह  से  उसकी  तरफ  ध्यान  जाना  चाहिए  उस  तरह  ध्यान  नहीं  गया  मध्य  प्रदेश  प्रान्त
 की  गिनती  पिछड़े  हुए  प्रात्तों  में  की  जाती  है और  वह  हरिजनों  और  आदिवासियों  का  क्षेत्र  है  और

 ब्रहां  पर  उनका  बाहुलय  वह  मध्य  में  इसलिए  जो  रेलवे  लाइन  आवश्यक  वे  गई  थीं
 मगर  कुछ  क्षेत्रों  में  जो  पिछड़ा  इलाका  उस  तरफ  पहली  बार  आपके  इस  बजट  के  अन्दर
 प्रावधान  इसके  साथ  ही  साथ  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  जो  अपेक्षित  गाड़ी  छत्तीसगढ़  एक्सप्रेस

 उसमें  आपने  सुधार  किया  पहले  तो  इस  एक्सप्रेस  गाड़ी  को  चारों  तरफ  की  बची  चीजों
 से  तैयार  करके  चलाया  गया  आपने  उस  एक्सप्रेस  का  जैसा  नाम  दिया  वैसा  ही  रूप  और
 अवलम्बन  भी  दिया  वह  मेर  क्षेत्र  से होकर  ग्रुजरती  मैं  इसके  लिए  आपका  अभिनन्दन

 करना  चाहता  हूं  ।

 ‘  साथ  ही  मैं  आपका  ध्यान  भाड़े  में  वृद्धि  की  ओर  दिलाना  चाहता  हूं  ।  आपने  रेल  भाड़

 और  माल  भाड़े  में  एवं  यात्री  भाड़े  में  वृद्धि  की  अगर  इससे  आपकी  मंशा  पूरी  होती  है  तो

 ,  लोक  सभा  में  और  बाहर  भी  आपकी  इस  वृद्धि  का  समर्थन  क  रेगा  |  जितना  पैसा  आप

 वृद्धि  करके  रेल  के  विकास  के  रेल  लाइनों  के  विकास  के  लिए  लेना  चाहते  हैं  और  रनों  की

 व्यवस्था  में  सुधार  करना  चाहते  अगर  सचमुच  में  वह  पैसा  एकत्रित  हो
 और  वह  जहां  का
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 तहां  लग  जाए  तो  उससे  रेल  विभाग  का  और  रेलों  का  कायापलट  हो  जाएगा  ।  मगर  अब

 की  परम्परा  इसके  बिल्कुल  विपरीत  है

 आप  पिछले  बजट  के  अन्दर  जो  प्रावधान  लाये  थे  उतनी  रकम  आपके  पास  संचित  नहीं
 हुई  ।  इसके  आपको  कारण  ढूंढ़ने  होंगे  ।  यात्रा  में  ७1२  यात्रियों  को  संख्या  में  वृद्धि  होती  आंकड़ों
 के  मुताबिक  आपकी  आय  में  वृद्यि  नहीं  होती  है  ।  यह  वृद्धि  क्यों  नहीं  होती  है  उसकी  ओर  आपका
 ध्यान  जाना  बहुत  आवश्यक  अब  जो  बजट  के  जन्दर  आप  ला  रहे  अगर  वह  बराबर  राशि
 संत  हो  और  उसका  सही  स्थान  पर  उपयोग  हो  तो  रेलों  में  बहुत  सुधार  हो  सकता

 मैं  आपका  ध्यान  रेलों  में  जो  आज  स्थिति  है  उसकी  ओर  भी  दिलाना  चाहता  व्यवस्था

 की  दृष्टि  से  स्थिति  को  आप  सुधारें  ।  थोड़ा-बहुत  तो  उसमें  सुधार  हुआ  है---समय  से  गाड़ी  पहुंचने
 और  समय  से  गाड़ी  छूटने  में  ।  मगर  इसमें  अर  भी  सुधार  होना  आवश्यक

 लोगों  का  मन  अब  इस  विभाग  की  दरफ  से  हट  गया  बीस  साल  पूर्व  लोग  अपनी  घड़ियां

 रैलों  से मिलाया  करते  गांवों  के  अन्दर  श्रमिक  रलों  से  ही  समय  जान  पाते  थे  और  गाड़ी  के

 आने  से  उनको  पता  चल  जाता  था  कि  उन्होंने  इतनी  ड॒यूटी  दे  दी  है  ।  मगर  अब  स्थिति  उसकें

 विपरीत  है  ।  अब  लोग  घर  से  यह  सोच  कर  निकलते  हैं  कि  गाड़ी  दो-चार  घंटे  तो  लेट  होभी  ही  ३

 अगर  गाडी  अचानक  समय  पर  स्टेशन  पर  पहुंच  जाती  है  तो  उनको  गाड़ी  नहीं  मिल  पाती  है  ।

 यात्रियों  के  मन  की  इस  धारणा  को  आपको  निकालना  होगा  और  रंलों  में  समय  की  पाबन्दी  को  पूर्ण
 रूप  से  उसी  स्थान  पर  ले  जाना  होगा  ।

 आप  रेलों  में  लोंगों  के  लिए  भोजन  नाश्ते  की  व्यवस्था  करते  हैं  ।  चाय  की  भी

 करते  एक  समय  ऐसा  था  कि  लोग  अपने  घर  का  भोजन  छोड़  कर  रेलों  में  भोजन

 लिया  करते  थे  ।  यह  सोच  कर  लिया  व  रते  थे  कि  रेलों  म॑  चीजें  अच्छी  मिलती  लेकिन  आज

 स्थिति  इसके  विपरीत  आजकल  रोलों  में  दूध  तो  मिलता  ही  नहीं  और  मिलता  भी  है  तो  मां

 अपने  यच्चों  को  वह  दूध  पिलाने  के  लिए  कई  बार  सोचती  है  कि  वह  दूध  बच्चों  को  दिया  जाए  बा

 हीं  ।  कहीं  बच्चे  वीमार  न  हो  जाएं  ।  ऐसा  भी  समय  था  लोग  अच्छी  चाय  और  दृध  प्राप्त  करमे

 लए  रेलवे  स्टेशनों  पर  जाया  करते  थे  ।  अब  रेलवे  का  सामान  खरीदने  में  डर  लगता  है  कि  कहीं
 वह  नकसान  न  पहुंचा  कहीं  उससे  बीमारो  न  हो  आपको  इस  स्थिति  को  बदलना

 पड़ेगा  ।  जब  आप  जनता  से  टैक्स  ले  रहे  हैं  तो  सुविधा  भी  आपको  उसके  अनुसार  देनी  होगी  ।

 इन  चीजों  को  कहने  के  बाद  मैं  यह  भी  कहना  चहूंगा  कि  आप  जिस  वर्ग  का  प्रतिनिधित्व

 कर  हैं  उस  यात्री  को  आप  कम  से  कम  सुविधा  देते  पैसेंजर  गाड़ियों  से  जाने  वाले  जो  यात्री

 वे ंसबसे  कमजोर  वर्ग  के  लोग  होते  हैं  ।  आप  उनकी  सुविधाओं  में  वृद्धि  पैश्विजर  ग्राड़ियों

 पर  यात्रियों  के  किराए  पर  वृद्धि  को  छ  वृद्धि  को  पूर्ण  रूप  से  माफ  कर  दें  क्योंकि  मजबूर
 लोग  ही  उसमें  जाते  जिन्हें  कोई  सुविधा  नहीं  इस  ओर  भी  आपका  ध्यान  दिलाना  चाहता

 हूं  कि  पैसिजर  शाडियों  में  भी  यात्रियों  को  वही  सुविधा  दी  जानी  चाहिए  जो  बाकी  गाडियों  में  दी

 जाती  वहां  तो  भाग्य-भरोसे  यात्री  रहते  हैं  ।  संडास  ऐसे  होते  हैं  कि  कोई  भी  भला  आदमी  उम्रमें

 जाना  पसंद  नहीं  करता  ।  वहां  पर  पानी  की  व्यवस्था  नहीं  बिजली  की  व्यवस्था  ब्रिल्कुल  भ्ठी

 होती  ।  सीटों  की  हालत  भी  ठीक  नहीं  होती  ।  पैंसिजर  ट्र  नस  में  भी  फर्स्ट  क्लास  होता  जेकिन

 उसकी  सीटें  भी  ठीक  नहीं  होतीं  ।  इस  तरह  से  मेरा  निवेदन  है  कि  पैसिजर  द्रेन्स  में  साधारण  लोग
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 कात्रा  करते  उनकी  सुविधाओं  का  भी  ध्यान  रखा  जाना  चाहिए  और  किराए  की  बढ़ोतरी  से  भी
 डनको  छूट  दी  जानी  चाहिए  ।

 ्ग

 इसके  साथ  ही  मेरा  निवेदन  है  कि  रेलवे  को  आधिक  लाभ  की  दृष्टि  से  महीं  चलाया  जाना
 चाहिए  |  इस  तरह  से  और  विभाग  भी  आथिक  लाभ  के  आधार  पर  नछहों  चलाए  जा  हे  जैसें
 शिक्षा  को  जाथिक  आधार  पर  नह्टीं  चलाया  स्वास्थ्य  सेवाओं  कभी  आंथिक  लाभ  के  आधार
 बर  नहीं  चलाया  इसी  तरह  से  यह  सुविधा  भी  कमजोर  लोगीं  के  लिए  भी  आर्थिक
 लाभ  या  हानि  के  रूप  में  न  दलाकर  लोगों  को  अधिक  सुबिधाएं  देने  के  लिए  चलाया  जाना

 धाहिए  |

 दूसरी  बात  पिछड़े  क्षेत्रों  के  बार  में  वहना  चाहता  पिछड़े  क्षेत्रों  की ओर  आपका  ध्यान

 जाना  मैं  पिछड़े  क्षेत्र  का  प्रतिनिधित्व  करता  हूं  ।  छत्तीसगढ़  एक  पिछड़ा  हुआ  क्षेत्र

 बहां  से  आपका  भी  कुछ  संबंध  रहा  है  |  वहां  से  आपको  प्रम  इसलिए  मैं  विशेष  निवेदन  वहां
 के  बारे  में  करना  चाहता  हूं  ।  एक  तो  वह  औद्योगिक  क्षेत्र  का  बेल्ट  दूसरे  इसका  एक  हिस्सा
 बस्तर  कहलाता  जो  कि  आदिव/सियों  से  भरा  हुआ  पिछड़ा  क्षेत्र  वह  क्षेत्र  खनिजों  से  भी

 भरा  हुआ  है  ।  वहां  लोहे  के  भण्डार  हैं  ।  बेलाडीला  प्रोजेक्ट  वहां  भिलाई  इन  दोनों  को  जोड़ा

 जाना  चाहिए  ।  इससे  इस  इलाके  का  विकास  इस  तरफ  आपका  ध्यान  जाना

 इसी  तरह  से  दूसरा  जो  जिसमें  कोयले  के  भण्डार  विहार  का  छोटा  नागपुर
 उससे  भी  छत्तीसगढ़  को  जोड़ा  जाना  चाहिए  ।  इरासे  इन  क्षेत्रों  का  विकास  होगा  ।  उड़ीसा  का  पिंछड़ा

 हुआ  क्षेत्र  संभलपुर  का  इलाका  इसे  भी  छत्तीसगढ़  क्षेत्र  स ेजोड़ा  जाना  चाहिए  ।  ये  सभी  क्षेत्र

 खनिजों  से  भरे  हुए  हैं  और  वनों  से  भी  आच्छादित  आवागमन  की  वहां  पर  बहुत  कंठिनाई

 इन  क्षेत्रों  को  भापस  में  जोड़ने  स ेइनका  विकास  इसके  साथ  ही  रेलों  को  भी  खनिजों

 के  आपश्वतर  पर  ओर  बन  संपदा  के  आधार  पर  लाभ  होगा  ।

 इसके  साथ  ही  आपसे  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  रेल  विभाग  में  काम  करने  बाले  श्रमिकों

 की  ओर  भी  आपका  ध्यान  जाना  चाहिए  ।  आपने  सुरक्षा  के  सिए  जो  गार्ड  रखे  उमंको  अधिकार

 कितने  दिए  गए  उनको  पुलिरा  से  मदद  लेनी  पड़ती  सुरक्षा  गार्ड  को  इतने  अधिकार  दीणिए

 कि  वह  अपनी  चीजों  की  योरियों  को  पकड़  सकें  भौर  अपराधियों  को  पूरे  तरीके  से  दंडिंत  कर

 इसी  तरह  से  जो  दूसरी  सेन्‍्ट्रल  स्विसेस  उनमें  जो  केम्द्रीय  कर्मचारी  होते  उसको  प्रदेश  की

 कोई  सुविधा  नहीं  मिल  पाती  ।  ऐसा  भी  एक  उदाहरण  है  कि  अगर  शेड्यूल  कास्ट  या  शेड्यूल  ट्राइव
 के  लोग  रेल  विभाग  में  सवितन्त  कर  रहे  अगर  मध्य  प्रदेश  में  हैं  तो  वे  उस  सुविधा  से  वंचित  ही
 जाते  इस  तरफ  भी  आपका  ध्यान  जाए  ताकि  कर्मचारियों  की  सुविधाएं  नष्ट  न  हों  ।

 अंत  में  मैं  आपका  ध्यान  दिलाना  चाहता  अभी  जो  रेलगाड़ी  जली  उसमें  मेर  क्षेत्र

 के  थोभ  ही  ज्यादा  थे  और  उनकी  ही  प्राणहानि  हुई  एक  बारात्त  जो  मेरे  क्षेत्र  रायपुर  में  माई

 हुई  वह  बालिका  जो  पहली  बार  अपनी  ससुराल  जा  रही  थी  और  वहां  से  क्या-या  अरमान

 लेकर  आ  रही  बह  पूरी  की  पूरी  बारात  जिसमें  26  आदमी  उसमें  से  23  वहीं  पर  समाप्त

 हो  गए  ।  इसके  अलावा  वे  मजदूर  जो  अपने  जीवनयापन  के  लिए  जा  रहे  थे  वे  भी  समाप्त  हो

 आप  लोग  जानते  हैं  कि  छत्तीसगढ़  के  लोग  जीवनयापन  के  लिए  बाहर  जाते  हैं  भौर  बंधक  मजदूरों

 की  चर्चा  के  अंदर  सबसे  अधिक  इसी  क्षेत्र  के  लोग  की  चर्चा  होती  बे  भी  समाप्त  हो  यह

 दिखाई  दे  रहा  है  कि  जांच  होने  वाली  जो  कुछ  भी  सामने  आया  बह  बहुत  ही

 _  137



 बजट  1985-86  *  20  1985

 दर्देताक  मालूम  होता  यह  जानकारी  हुई  है  कि  करंट  से  आग  फैल  गई  या  कोयले  की  आग

 अन्दर  आ  गई  और  सब  कुछ  जलकर  स्वाहा  हो  गया  ।  ऐसी  दुर्भाग्यपूर्ण  घटना  फिर  से  न  इसके

 ऊपर  आपको  ध्यान  देना  होगा  ।  मैं  समझता  इसका  कारण  रख-रखाव  की  कमी  बोल्ट  भी

 अगर  निकल  जाएं  तो  कोई  देखने  वाला  नहीं  रहता  रायपुर  में  एक  बैगन  रिपेयर  का  कारखाना

 दूसरी  जगहों  पर  भी  आप  खोलने  जा  रहे  रायपुर  में  तो  बहुत  कम  बैगन्स  तैयार  हो  पाते

 हैं  । आप  उसका  विस्तार  कर  सकते  हैं  ।  रायपुर  केन्द्र  मे ंपड़ता  इसलिए  विस्तार  करने  से  सारे

 देश  को  लाभ  पहुंचेगा  ।  जमीन  की  वहां  पर  कमी  नहीं  पूर्ण  रूप  से  विकास  हो  सकता  पिछड़े  ,

 हुए  क्षेत्रों  की ओर  आपका  ध्यान  जाना  चाहिए  ।  उनमें  जो  काम  अधूरे  रह  गए  वे  जल्द  ही  पूरे

 होने  चाहिए  ।  रायपुर  दो  हिरसों  में  बंट  गया  वहां  पर  एक  रेलवे  ब्रिज  है  जो  ज्यों  का  त्यों  पड़ा

 हुआ  उसको  प्रारंभ  हुए  दस  साल  हो  गए  वह  स्थान  तेलकानी-नाका  के  नाम  से  जाना  जाता

 था  लेकिन  अब  भूतों  के  नाम  में  जाना  जाता  वहां  पर  दुर्घटनाएं  होती  रहती  कुछ  ही  दिन

 पहले  दो  ह॒त्याएं  और  हुईं  ।  उन्होंने  रेल  से  कटकर  अपने  प्राणों  का  अंत  कर  इसीलिए
 उसका  नाम  भूतों  के  साथ  जोड़ा  जा  रहा  इस  ब्रिज  का  शीघ्र  ही  निर्माण  होना  जो

 फाम  अधूरे  रह  गए  वह  शीघ्र  ही  पूरे  होने  इस  आह्वान  के  साथ  आपका  अभिनन्दन

 करते  इस  प्रस्ताक़  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 ४

 डा०  ए०  के०  पटेल  :  अध्यक्ष  आपने  मुझे  इस  सदन  में  माननीय  रेल

 मंत्री  द्वारा  प्रस्तुत  रेल  बजट  पर  विचार  व्यक्त  करने  का  अवसर  इसके  लिए  मैं  आपको
 धन्यवाद  देता  हूं  ।  माननीय  मंत्री  ने  रेल  भाड़े  तथा  किराए  में  वृद्धि  का  प्रस्ताव  रखा  है
 जिसका  प्रभाव  देश  की  गरीब  जनता  पर  मुझे  भय  है  कि  सामान्य  बजट  में  प्रस्तावित
 डीजल  की  कीमतों  में  वृद्धि  के  बहाने  रेल  भाड़े  और  किराए  में  और  बढ़ोतरी  की

 कृपया  माननीय  मंत्री  आश्वासन  दें  कि  डीजल  की  कीमतों  में  वृद्धि  के  नाम  पर  रेल  भाड़े
 ओर  किराए  में  और  वृद्धि  नहीं  की  वास्तव  में  इनकी  किराया  बढ़ाने  की  कोई
 जरूरत  नहीं  अगर  रेलों  की  कार्यक्षमता  का  पूरा  उपयोग  किया  गया  होता  और
 किफायत  बरती  होती  तो  उक्त  उपाय  करने  की  जरूरत  ही  नहीं  पड़ती  ।  बिजली  तथा  डीजल  से
 चलने  वाले  रेल  इंजन  के  व्कंशापों  में  बेकार  पड़  रहने  की  प्रतिशतता  में  बहुत  तेजी  से  वृद्धि  हुई  है  ।

 वाधिक  रिपोर्ट  (1983-84)  के  पृष्ठ  37  पर  उल्लेख  किया  गया  है  कि  24  प्रतिशत  बड़ी  लाइन
 रेल  इन्जिन  तथा  14  प्रतिशत  डीजल  इंजिन  बेकार  पड़े  काम  में  नहीं  लाए  जाने  वाले
 डीजल  इंजनों  का  प्रतिशत  कम  नहीं  यदि  दोनों  किस्म  के  रेल  के  डिब्बों  के  कार्य  निष्पादन  में  सुधार
 किया  जाए  तो  इलैक्ट्रिक  तथा  डीजल  इंजनों  पर  होने  वाले  व्यय  में  कमी  लाई  जा  सकती  मुझे
 सन्देह  है  कि  स्टीम  इंजनों  को  बिना  जरूरत  के  रखने  के  पीछे  कोई  षड़यंत्र  है  क्योंकि  इससे  रेलवे  में
 लोगों  की  मांग  बनी  रहेगी  और  दूसरी  तरफ  लोको  शेड्स  से  बड़ी  मात्रा  में  कोयले  की  चोरी  का
 मकैनिकल  भी  खतरा  मैं  आश्वासन  चाहता  हूं  कि  माननीय  मंत्री  न  केवल  कोयले  बल्कि  डीजल

 की  चोरियों  को  रोकने  के  उपाय  यदि  इन  दों  चीजों  की  चोरी  को  रोकने  के  लिए

 कड़े  उपाय  किए  जाएं  तो  सालाना  करोड़ों  रुपये  की  बचत  हो  सकती  है  ।

 आपके  अधिकारी  आपको  बताएंगे  कि  सवारी  डिब्बों  की  वास्तव  में  कमी  कृपया  आप

 उनसे  यह  भी  पूछें  कि  पैसेंजर  टू  न
 टमिनल

 पर  बहुत  समय  तक  बेकार  क्‍यों  खड़ी  रहती  एक
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 उदाहरण  बम्बई  वी०  टी०  स्टेशन  पर  बम्बई-फिरोजपुर  मेल  अर्थात्‌  पंजाब  मेल  28  से  भी
 अधिक  घण्टों  तक  खड़ी  रहती  है  ।  आप  गाड़ियों  में  पैसेंजर  रेकों  का  बेहतर  उपयोग  क्‍यों  नहीं  करते
 ओर  रेल  डिब्बों  का  चलने  का  अधिक  मौका  देकर  यात्रियों  को  सुविधा  क्‍यों  नहीं  प्रदान
 करते  ।

 मेरा  अनुरोध  है  कि  आप  रेल  यात्रियों  को  सेवक  न  समझ  अपना  ग्राहक  समझें  |  वें
 इसके  लिए  आपको  भुगतान  करते  हैं  ।  रेलवे  में  ग्राहक  सेवा  का  नितांत  अभाव  यदि  हर  साल

 रेल-भाड़े  और  किराए  में  वृद्धि  की  जाती  रही  और  इन  हालतों  में  सुधार  नहीं  किया  गया
 मेरी  चेतावनी  है  कि  लोग  इस  स्थिति  को  ज्याद्रा  देर  तक  बरदाश्त  नहीं  करेंगे  ।

 रेलवे  सुधार  समिति  ने  दिल्‍ली  से  अहमदाबाद  तक  बड़ी  लाइन  की  जोरदार  अपील  की
 थी  ।  इस  साल  इस  विस्तार  कार्य  के  लिए  बजट  में  धनराशि  की  व्यवस्था  क्‍यों  नहीं  की  गई
 वास्तव  गुजरात  राज्य  में  रेलों

 के
 विकास  के  लिए  इस  साल  धन  की  व्यवस्था  नहीं  की  गई

 गुजरात  के  साथ  ऐसा  सौतेला  व्यवहार  क्यों  ?  गुजरात  करों
 का

 सबसे  अधिक  भुगतान  करता  है
 और  रेल  भाड़े  तथा  किराए  के  रूप  में  रलों  को  उसका  बहुत  योगदान  है  ।

 2.20  म०  १०  ५

 महोदय  पौठासीन

 पिछले  एक  माह  के  दौरान  अनेक  दृधंटनाएं  हुई  इनको  रोकने  के  लिए  विशेष  उपाय
 करने  की  जरूरत  है  ।

 मैं  यह  भी  बताना  चाहूंगा  कि  बहुत-सी  रेल  अभी  भी  पुरानी  समय  सारणी  के  अनुसार  ही
 चल  रही  हैं  ।  इसमें  सुधार  करने  की  जरूरत  है  ।  एक  उदाहरण  गुजरात  में  अहमदाबाद  और

 बीजापुर  के  बीच  75  कि०  मी०  की  दूरी  है  और  रेल  इस  दूरी  को  तय  करने  में  लगभग  5  घंटे
 लगा  देती  पिछले  बहुत  से  सालों  से  रेल  यात्री  संस्थाएं  रेलवे  को  इस  बारे  में  लिख  रही
 किन्तु  इस  पर  कोई  ध्यान  नहीं  दिया  गया  ।  क्‍या  मैं  आशा  करू  कि  इस  पर  ध्यान  दिया

 जाएगा  ?

 अहमदाबाद  जैसे  शहरों  के  लिए  उप-नगरीय  रेलों  की  व्यवस्था  की  जानी
 संख्या  तथा  प्रदूषण  के  बढ़ने  के  कारण  लोगों  को  अनेक  समस्याओं  का  सामना  करना  पढ़ता
 उप  नगरीय  रेलें  इन  समस्याओं  को  कुछ  हद  तक  निपटा  सकती  हैं  ।

 मैं  रेलवे  में  अर॒दाध्यकर  परिस्थितियां  के  बारे  में  कुछ  बोलना  चाहूंया  ।  स्टेशनों  पर  लगे
 स्‍्टालों  में  सफाई  का  अभाव  रेलवे  को  यात्रियों  के  पीने  के  लिए  स्वच्छ  जल  की  व्यवस्था  करनी

 चाहिए  ।  अंत  में  मैं  माननीय  मंत्री  से  अनुरोध  करूंगा  कि  वे  इन  मुद्दों  पर  गंभीरता  से

 यात्रियों  को  अधिक  सुविधा  उपलब्ध  कराएं

 ््ीः

 तथा  इलैढ्रिकृक  तथा  डीजल  यात्री  रेल  रेक  तथा  वैगनों
 के  बेहतर  उपयोग  की  व्यवस्था  करें  ?

 +ही  बो०  एस०  विजयराघवन  :  उपाध्यक्ष  मैं  इस  बजट  के  समर्थन

 में  खड़ा  हुआ  हूं  ।  हमारे  रेल  मंत्री  बहुत  कुशल  प्रशासक  मुझे  विश्वास  है  कि  वे  रेलों  को  और

 अधिक  प्रगति  की  दिशा  में  अभिमुख  करने  में  समर्थ  रेल  बजट  में  किसी  नई  परियोजना  की

 में  दिए  भाषण  के  अंग्रेजी  अनुवाद  का  हिन्दी  रूपान्तरण  ।
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 व्यवस्था  नहीं  की  गई  वैसे  भी  सिर्माणाधीन  योजनाओं  को  पूरा  किए  बिना  गई  योजनाएं  शुरू
 करना  निरथेक  है  हसीलिए  उन्होंने  उपलब्ध  स्रोतों  से  डी  निर्माणाधीन  परियोजनाओं  को  पूरा  करने
 का  निर्णय  लिया  1985-86  के  लिए  आबंटित  राशि  इसका  स्पष्ट  प्रमाण  इस  साल  भी
 पिछले  साल  ही  की  तरह  केवल  1650  करोड़  रु०  आबंटित  किए  गए  इसका  मुख्य  कारण

 संसाधन  अभाव  है  ।  इस  स्थिति  में  बदलाव  लाया  जाना  हमारे  देश  के  कुछ  राज्यों  में

 उतना  विकास  काय॑  नहीं  हो  पाया  है  जितना  कि  वहां  होना  चाहिए  ।  इसीलिए  क्षेत्रीय  असंतुसन  बढ़

 रहा  रेलवे  मात्र  एक  ब्यावसायिक  संस्थान  नहीं  है  |  देश  के  सबसे  बड़े  सरकारी  उपक्रम*'''**

 रेलवे  की  कुछ  सामाजिक  जिम्मेवारियां  हैं  जिन्हें  उसे  पूरा  करना  अगर  इनकी  उपेक्षा  की  गई
 तो  देश  में  अलगाव  बढ़ेगा  ।

 जहां  तक  यात्री-किराए  तथा  माल  भाड़  में  वृद्धि  का  संबंध  लम्बी  दूरी  की  यात्रा  करने
 वाले  यात्रियों  तथा  दूर  दराज  के  इलाकों  में  रहने  वाले  आवश्यक  वस्तुओं  के  उपभोक्ताओं  पर

 इसका  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ेगा  ।  नई  दिल्ली  से  शिवेन्द्रम  की  सेंकड  क्लास  में  यात्रा  करने  वाले  यात्री
 को  रेल  किराए  में  वृद्धि  होने  से  20  रु०  का  अधिक  भुगतान  करना  इसलिए  माननीय  मंत्री
 से  अनुरोध  है  कि  वे  उक्त  वृद्धि  पर  विचार  इसी  तरह  माल  भाड़े  में  भी  10  प्रतिशत  बृद्धि
 की  गई  जिससे  आवश्यक  वस्तुओं  की  कीमतों  में  वृद्धि  होगी  ।  एक  किलो  चावल  पर  4  कैसे  लैबी
 लगाने  से  उपभोक्‍ता  को  इसके  लिए  40  पैसे  देना  होगा  ।  आम  आदमी  का  यही  अमुभव  अतः
 मैं  मंत्री  जी  से  अनुरोध  करूगा  कि  वे  आवश्यक  वस्तुओं  को  माल  भाड़े  में  हुई  वृद्धि  से  मुक्त ~
 रखे  |

 इससे  पहले  मैंने  क्षेत्रीय  असंतुलन  की  चर्चा  की  इस  संदक्ष  में  मैं  मंत्री  जी  का  ध्यान
 इस  जोर  आकर्षित  करना  चाहूंगा  कि  केरल  में  आम  राय  यही  है  कि  रेल  विकास  की  दिशा  में  राज्य
 की  उपेक्षा  की  जा  रही  पिछले  दो  दशकों  के  दौरान  केरल  में  एक  भी  नई  लाइन  पूरी  नहीं  की
 गई  ।  एर्माकुलम  एल्लेप्पी  के  मध्य  तटीय  लादन  के  निर्माण  का  प्रस्ताव  वैसे  इस  साल  के  बजट
 में  इसके  लिए  कुछ  घनराशि  की  व्यवस्था  की  गई  है  किन्तु  मैं  चाहूंगा  कि  माननीय  मंत्री  इस  रेल
 लाइन  निर्माण  के  लिए  पर्याप्त  धन  की  व्यवस्था  करें  ।  इसी  तरह  मांग  की  गई  है  कि

 गुरुवापुर  रेल  लाइन  का  निर्माण  किया  जाए  |  तत्कालीन  रेल  मंत्री  श्री  कमलापति  त्रिपाठी  मैं  इस
 लाइन  के  मिर्माण  का  आश्वासन  विया  इसके  लिए  एक  सर्वेक्षण  किया  गया  था  पर  उसके  बाद
 कुछ  नहीं  हुआ  ।  इस  रेल  लाइन  का  निर्माण  होने  से  प्रसिद्ध  गुरुवापुर  मंदिर  में  काने  बाले  लाखों
 दर्शनाथियों  को  सुविधा  अतः  रेल  मंत्री  सेअनुरोध  है  कि  वे  कम  से  कम  अगले  बजट  में  तो
 इस  रेल  लाइन  को  शामिल  कर  लें  ।

 एक  अन्य  प्रस्ताव  मदुरै-पलानी  लाइन  के  निर्माण  का  इस  रेल  लाइन  का  निर्माण
 करने  से  केरल  त्रिरूवम्ब-अडी  जैसे  प्रसिद्ध  मंदिरों  से  तेमिलनाड़  के
 महस्थपूर्ण  मंदिरों  तक  की  यात्रा  आसानी  से  की  जा  इससे

 अलधूर  त्रिच्र
 भादि  क्षेत्रों  को

 भी  लाभ  होगा  ।  इस  संबंध  में  अभी  तक  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  गया  मैं
 चाहूंगा  कि  रेल  मंत्री  इस  रेल  लाइन  के  सर्वेक्षण  के  आदेश  दें  ।

 है

 केरल  एक  ऐसा  शाज्य  है  जहां  शिक्षित  युवकों  में  बेरोजगारी  की  समस्या  बहुत अधिक  वहां  रोजगार  के  अवसर  बहुत  क्रम  रेलवे  इस  समस्या  का  कुछ  हद  तक  हल
 वहां  पूंजी  निवेश  करके  कर  सकती  केरल  राज्य  ने  अपने  यहां  रेल  कोच  फैक्टरी  की  स्थापना
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 का  अनुरोध  किया  केरल  राज्य  में  एक  भी  रेल  उपक्रप  नहीं  है  जबकि  पड़ौसी  राज्यों  में  एक
 से  अधिक  रेल  उपक्रम  रेल-राजस्व  में  केरल  का  पर्याप्त  योगदान  है  क्रिन्तु  इस  दशा  में  उसकी  ओर
 बर्बाप्त  ध्यान  नहीं  दिया  गया  सरकार  ने  वहां  एक  कोच  फैक्ट्री  की  स्थापना  का  निर्णय  लिया
 था  और  इसके  जिए  संभाब्य  स्थानों  की  जांच  के  लिए  एक  सभिति  गठित  की  गई  थी  ।  समिति  की
 शाव  है  कि  इस  काम  के  लिए  पालाघाट  सबसे  उपयुक्त  स्थान  इस  सम्बन्ध  में  अंतिम  निर्णय

 नहीं  लिया  गया  मेरा  श्री  बंसीलाल  जी  से  अनुरोध  है  कि  पालाघाट  में  ही  इस  फैक्ट्री  की

 स्थापना  की  ।

 अब  मैं  केरल  में  रेल  लाइनों  के  विद्युतीकरण  के  प्रश्न  पर  आठा  केरल  पड़ोसी  राज्यों
 को  जहां  उक्त  कार्य  में  कुछ  प्रगति  बिजली  की  सप्लाई  करता  लेकिन  केरल  में  एक  भी  रेल
 लाइन  का  विद्युतीकरण  नहीं  किया  गया  है  ।  केरल  सरकार  ने  इसके  लिए  बार-बार  अनुरोध  किया

 यहां  तक  राज्य  सरकार  ने  आश्वासन  दिया  है  कि  50  प्रतिशत  विद्युत  प्रभार  का  वहन  वह
 ₹क्वं  लेकिन  मैं  समझ  नहीं  पाया  हुं  कि  इस  संत्रंध  में  अभी  तक  निर्णय  क्‍यों  नहीं  लिया  गया

 वजट  में  केवल  ट्रक  रूटस  कै  ही  विद्युतीकरण  की  व्यवस्था  मंत्री  जी  से  अनुरोध  है  कि

 सातवीं  योजना  में  केरल  में  रेल  लाइनों  के  विद्युतीकरण  के  उपाय  किए  जाएं  ।

 अंत  में  मैं  केरल  में  चलने  वाली  रेलों  के  डिब्बों  के  बारे  में  कहूंगा  ।  ज्यादातर  डिब्बे  पुराने
 और  जीणें-शीर्ण  हालत  में  इनके  स्थान  पर  नए  डिब्बों  की  व्यवस्था  की  जानी  चाहिए  तथा
 ओर  सुविधाओं  जैसे  बिजली  आदि  की  व्यवस्था  की  जानी  अपना  भाषण  समाप्त

 करने  से  पूर्व  मैं  माननीय  मंत्री  के  ध्यान  में  यह  बात  लाना  चाहूंगा  कि  केरल  के  एक  छोर  से  दूसरे
 छोर  तक  चलने  वाली  परसुराम  एक्सप्रेस  में  वातानुकूलित  कोच  की  व्यवस्था  की  इस  रेल  में

 असंख्य  पर्यटक  यात्रा  करते  वातानुकूलित  कोच  के  कारण  अधिक  पर्यटक  इसमें  यात्रा  करेंगे
 जिससे  रेलवे  को  अधिक  राजस्व  की  प्राप्ति  इसलिए  परसुराम  एक्सप्रेस  में  वातानुकूलित
 कोच  की  व्यवस्था  की  जानी  चाहिए  ।

 आशा  है  कि  माननीय  मंत्री  मेरे  द्वारा  उठाए  गए  मुद्दों  पर  अनुकूल  विचार  करेंगे  ।  एक  बार

 फिर  बजट

 गज

 समर्थ-%-करते  हुए  मैं  समाप्त  करता  हूं  ।

 क्री  चितरंजन  महाता  :  उपाध्यक्ष  रेल  मंत्री  श्री  बंसीलाल  जी  ने  जो

 रेल  बजट  पेश  किया  उसके  बारे  में  मैं  दो  एक  बातें  कहना  चाहता  हूं  ।  लोक  धुनाव  में

 दस्त  जनादेश  प्राप्त  करने  के  बाद  केन्द्रीय  सरकार  के  रेल  मंत्री  बंसीलाल  ने  आम  जनता  को  पहला

 सौहार्द  रेल  किराए  और  माल  भाड़े  में  वृद्धि  के  रूप  में  दिया  है  ।  यह  रेल  के  इतिहास  में  दूसरी

 बड़ी  बढ़ोत्तरी  पहले  15  प्रतिशत  बढ़ा  था  लेकिन  अब  किराए  में  साढ़े  12  प्रतिशत  और  माल
 में  10  प्रतिशत  भाड़ा  बढ़ा  है  ।

 रेल  मंत्री  बंसीलाल  जी  ने  बताया  है  कि  153  करोड़  रुपये  यात्री  भाड़े
 से

 और  342

 करोड़  रुपये  माल-भाड़े  से  आमदनी  इस  तरह  रेल  की  कुल  आमद  ग्री  495  करोड़

 रुपये  होगी  ।

 रेख  यें  चोरी  और  भ्रष्टावार  जो  होता  अगर  वह  रोकते  तो  इतना  भाड़ा  बढ़ाने  की

 जहरत  नहीं  होती  |  आम  जमता  को  इतना  बोझ  न  पड़ता  ।  रेल  का  भाड़ा  बढ़ने  से  बस्वुओं  का
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 ——  यम परिवहन खर्च बढ़ेगा और उनकी कीमत बन  की  लकी  न  75४5  *ਂ

 परिवहन  खर्च  बढ़ेगा  और  उनकी  कीमत  भी  बढ़  इसका  भार  उपभोक्ताओं  पर

 इससे  मालूम  होता  है  दिनोंदिन  रेल  की  वित्तीय  स्थिति  घटती  जा  रही  है  ।

 यह  साल  अ  न्तर्राष्टीय  युवा  वर्ष  है  ।  रल  मंत्री  ने  युवाओं  के  लिए  सुविधा  दे

 लेकिन  उन्होंने  युवाओं  के  प्रति  व्यापारियों  जैसा  व्यवहार  किया  है  ।  जैसे  व्यापारी  लोग

 साधारण  सामान  का  मूल्य  बढ़ा  देते  हैं  और  सामान  बेचने  के  समय  रिडक्‍्शन दे  देते  हैं  जैसे  100

 रुपये  का  सामान  लेने  से  15  या  20  प्रतिशत  की  छूट  दे  देते  उसी  तरह  बंसीलाल  जी  ने  रेल

 का  किराया  बढ़ा  दिया  और  रल  भ्रमण  की  सुविधा  युवाओं  की  दी  ।  लेकिन  इसमें  रोक  भी  लगा

 दी  है  कि  एक  साथ  दस  आदमी  भ्रमण  करेंगे  और  एक  हजार  किलोमीटर  की  दूरी  पर  यात्रा

 करनी  मैं  माननीय  मंबी  जी  से  अनुरोध  करूगा  कि  10  की  संख्या  घटा  दें  और  एक

 हजार  किलोमीटर  की  न्यूनतम  सीमा  को  दें  ।

 पिछले  वर्ष  बजट  पेश  करते  हुए  भृतपूर्ब  रेल  मंत्री  ने  बताया  था  कि

 पंक्चुअलिटी  इज  माई  किन्तु  पिछला  वर्ष  रेल  दुघंटनाओं  का  वर्ष  रहा  लूटपाट  और

 डकैतियां  जारी  रहीं  ।  पंत्रवुएलिटी  के  बारे  में  कहना  वेकार  राजधानी  एक्सप्रेस  हमेशा  लेट

 रहती  जिससे  यात्रियों  को  काफी  परेशानी  उठानी  पड़ती  है  ।

 अब  मैं  पश्चिमी  बंगाल  पर  आता  हूं  ।  पश्चिमी  बंगाल  के  प्रति  रेल  मंत्री  ने  सौतेला

 ब्यव
 +ਂ  रेल  मंत्री  ने  आश्वासन  दिया  था  कि  जो  प्रकल्प  चालू  उनका  काम  चलेगा  ।

 लेकिन  रेल  बजट  देखकर  ताज्जुब  होता  है  कि  प्रकल्पों  का  नामो-निशान  नहीं  ।  हमारे  पश्चिम

 बंगाल  के  मुख्य  मंत्री  श्री  ज्योति  बसु  ने  राज्य  सरकार  की  सिफारिश  के  अनुसार  कुछ  रेल  प्रकल्प

 भेजे  थे  जैसे  एकलाखी  से  बालोरघाट  और  न्यू  जलपाईगुड़ी  से  सिलिगुड़ी  और  चक्र  रेल

 लेकिन  चक्र  रेल  लीजिए  इस  साल  50  प्रतिशत  घटा  दिया  गया  केवल  मात्र  4  करोड़  80  लाख

 रुपये  दिया  गया  है  ।

 उपाध्यक्ष  मैं  जिस  निर्वाचन  क्षेत्र  से  आता  हूं  वह  पश्चिम  बंगाल  का  पुरुलिया
 क्षेत्र  वहां  अधिकांश  हरिजन  एवं  पिछड़े  वर्ग  के  लोग  रहते  वहां  पुरुलिया  से

 कोटशीला  नैरोगेज  से  ब्राडग्रेज  कनवर्शन  करने  के  लिये  भूतपूर्व  रेल  मंत्री  श्री  केदार  पाण्डेय  ने

 आश्वासन  दिया  रेल  बजट  में  इसका  कोई  प्रावधान  नहीं  किया  गया  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  चर्चा  के  लिए  हमने  पहले  ही  10  घधण्टों  स ेअधिक  का  समय  ले  लिया

 है  इसके  लिए  केवल  दस  घण्टे  का  समय  दिया  गया  था  ।  मंत्री  के  उत्तर  के  बाद  हम  रेलवे  के
 अन्य  विषय  के  बारे  में  चर्चा  करने  जा  रहे  उस  समय  जिन  सदस्यों  ने  अपना  नाम  दिया  था

 बे  रेलवे  के  बारे  में  बोल  सकते  इसलिए  समय  की  कमी  होने  के  कारण  मैं  अन्य  सदस्यों  को
 अभी  बोलने  के  लिए  नहीं  कह  सकता  ।  त्ध  मैं  मंत्री  महोदय  से  वाद-विवाद  का  उत्तर  देने  के  लिए
 अ  ुरोध

 कुछ
 /  रेल  मंत्री  वंसो  :  मैं  इस  रादन  के  माननीय  सदस्यों  का  बहुत  आभारी

 रा

 जन्होंने  रेलवे  बजट  पर  वाद  विवाद  में  गहरी  ली  है  और  महत्वपूर्ण  सुझाव  दिए  हैं  ।

 उनके  सुझावों
 पर  विचार  करने  के  लिए  और  उन  पर  आगे  कारंबवाई  करने  के  लिए  नोट  कर  लिया

 गया  समय  की  कर्मी  के  कारण  यह  मेरे  लिए  संभव  नहीं  होगा  कि  मैं  उठाए  गए  सभी

 मुद्दों  का  उत्तर  मैं  उठाए  गए  कुछ  महत्वपूर्ण  मुद्दों  का  उत्तर  देने
 की

 कोशिश
 करू
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 रेलवे  अर्थव्यवस्था  के  विकास  के  लिए  आधारभूत  संरचना  की  व्यवस्था  करतीਂ  अगर

 रेलवे  आवश्यक  सहायता  न  दे  तो  अर्थव्यवस्था  के  अन्य  क्षेत्रों  के  अच्छे  कार्य  निष्पादन  के  लाभप्रद

 प्रभावों  में  कमी  आ  जाएगी  ।  इसलिए  रेलवे  प्रणाली  वास्तविक  और  वित्तीय  दृष्टि  से  सुब्यवस्थित
 रखने  की  बहुत  आवश्यकता

 बाद-विवाद  शुरू  करते  हुए  श्री  एम०  एम०  भट्टम  ने  एक  बहुत  ही  मूल  प्रश्न  उठाया  था

 कि  रेलवे  बजट  को  अलग  से  क्‍यों  पेश  किया  जाता  है  और  इस  व्यवस्था  से  क्या  विशेष  प्रयोजन

 पूरा  होता  जैसा  कि  श्री  राममूर्ति  जानते  होंगे  कि  1924  में  संविधान  सभा  द्वारा  पास  किए

 गए  एक  संकल्प  द्वारा  सामान्य  वित्त  से  रेलवे  वित्त  को  अलग  कर  दिया  गया  रलवे  वित्त  पर
 संसद  का  पूर्व  नियंत्रण  रखते  हुए  और  सामान्य  वित्त  को  सरकार  द्वारा  लगाए  गए  धन  पर  एक
 उचित  भाग  सुनिश्चित  करते  हुए  सामान्यतया  वित्त  भी  एक  प्रणाली  को  शुरू  करने  के  विचार  से
 सामान्य  वित्त  से  रेलवे  वित्त  को अलग  किया  गया  था  जो  एक  बड़े  वणिज्यिक  उपक्रम  की

 श्यकताओं  के  लिए  अधिक  उपयुक्त  होगी  ।  प्रथाਂ  ठी  सबसे  अधिक  उल्लेखनीय  बातें  ये

 हैं  कि  रेलवे  से  सामान्य  वित्त  को  एक  निश्चित  वार्षिक  अंशदान  निर्धारण  और  दूसरे  मूल्य

 ह्वास  तथा  अन्य  आरक्षण  निधि  की  स्थापना  ।  यह  आशा  की  गई  थी  कि  रलवे  वित्त  के  प्रशासन  में

 इस  व्यवस्था  से  आवश्यक  लचीलापन  आ  जाएगा  जैसा  कि  बाणिज्यिक  किस्म  के  एक  उपक्रम  के
 मामले  में  बहुत  आवश्यक  है  ।  बाद  में  संसद  की  अनिसमय  समिति  ने  लाभांश  और  सहायता  के

 हिसाब  की  पद्धति  में  रूपभेद  करते  जोकि  अवश्यक  समझा  गया  इस  व्यवस्था  का

 अनुमोदन  किया  है|  यह  व्यवस्था  अभी  भी  लागू  है  और  मेरा  बिचार  है  कि  अब  रेलवे  वजट
 को  फिर  से  सामान्य  बजट  में  मिला  दिया  जाए  तो  यह  सामान्‍य  वित्त  एवं  रलवे  वित्त  के  हित  में

 नहीं  होगा  ।
 ह॒

 सदन  में  लगभग  एक  ही  मत  यह  है  कि  1985-86  में  रेलवे  के लिए  किया  गया  योज

 आबंटन  पर्याप्त  नहीं  मैं  इन  माननीय  सदस्यों  की  चिता  को  समझता  हूं  जिन्होंने  चल  रहे  निर्माण

 ट्रैक  नवीकरण  तथा  अन्य  तब्दीलियां  करने  के  कार्यों  को  पूरा  करने  तेजी  से  कार्य  करने  के

 लिए  कहा  है  |  विभिन्‍न  राज्यों  में  नई  लाइनों  को  बिछाने  की  बातं  ही  छोड़िए  इस  बारे  में  उनके

 विचारों  को  नोट  करते  हुए  मैं  उनका  ध्यान  उन  बातों  की  ओर  आकर्षित  करना  चाहूंगा  जो  कि

 मैंने  बजंट  भाषण  में  कहा  था  अर्थात्‌  मैं  सातवीं  योजवा  में  पर्याप्त  परिणाम  को  व्यवस्था  उन

 वार्य  योजनाओं  के  लिए  कर  रहा  हूं  जिनको  स्थगित  नहों  किया  जा  सकता  ।  इस  बीच  1985-86

 में  साधनों  की  अत्यधिक  कमी  होने  के  कारण  हमें  रलवे  के  लिए  आबंटित  वित्त  को  सीमा  के  अन्दर

 |

 रहना  होगा  ।

 जैसा  कि  माननीय  सदस्य  जानते  हैं  कि  रेलवे  के  योजना  परिव्यय  के  दो  अंग  हैं  अर्थात

 सामान्य  राज्स्व  द्वारा  दी  गयी  बजट  सहायता  और  रेलवे  द्वारा  अजित  आन्तरिक  संसाधन  ।  जैसा

 कि  मैं  पहले  ही  उल्लेख  कर  चुका  हूं  कि  हालांकि  चालू  वित्तीय  वर्ष  के  बराबर  हो  1985-86

 वर्ष  के  लिए  योजना  आबंटन  किया  गया  आन्तरिक  संसाधनों  से  प्राप्त  योजना  परिव्यय  के  अंश

 में  950  करोड़  रुपये  तक  की  वृद्धि  हुई
 है  तथा  इसी  प्र  कार  सामान्य  राजस्व  से  प्राप्त  बजट

 यता  के  अंश  में  गिरावट  आई  बजट  सम्बन्धी  पहायता  का  प्रयोग  नई  विद्यतीकरण

 दोहरी  आमान  भूमिगत  परिवहन  परियोजनाओं  तथा  अन्य  नए  निर्माण  कार्यों में

 किया  जाता  1985-86  में  इस  अंश  में  कमी  आने  से  इस  तरह  के  निर्माण  कार्यों  के  लिए
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 वित्त  पोषण  में  उसी  हद  तक  प्रभाव  पड़ा  है  ।

 इस  संदर्भ  मैंने  नोट  किया  है  कि  प्रोफेसर  दंडवते  ने  यह  कहा  है  कि  वह  1985-86  में

 किये  गये  योजना  शींष॑-वार  आबंटन  का  1984-85  में  किये  गए  आबंटन  के  साथ  तुलना  करते हुए

 दुर्लभ  संसाधनों  का  अनुत्पादक  प्रयोग  के  रूप  में  मानते  हैं  ।

 नई  आमान  चल  स्टाक  तथा  सिगनल  और  ससंचार  के  अन्तगंत  उन्होंने

 घनराशि  के  आबंटन  में  कमी  का  विशेष  रूप  से  वाला  दिया  जैसा  कि  मैंने  पहले  भी  अपने

 बजट  भाषण  में  कहा  है  जिस  तरह  1984-85  वर्ष  के लिए  कुल  आवंटन  किया  ग्रया  था  ठीक

 इसी  प्रकार  वर्ष  1985-86  के  लिए  भी  विया  गया  प्राथमिकताओं  को  देखने  पर  मुझे

 नवीकरणਂ  तथा  को  महत्व  देना  पड़ा  है  और  इस  तरह  अन्य  शीर्षों  के  अन्तर्ंत

 आबंटन  का  पुनरीक्षण  कर  उसमें  कमी  वःरना  अत्यन्त  आवश्यक  हो  गया  ।  इस  तरह  की  कमी  करते

 समय  यह  सावधानी  बरती  गयी  है  कि  इतने  कम  आबंटन  भे  भी  निर्माण  कार्यों  के बीच  वितरण

 न्यायिक  ढंग  से  वि.या  जाता  है  ताकि  परियोजनोमुख  सामरिक  लगभग  पूर्ण  होमे

 वाले  तिर्माण  कार्यों  आदि  पर  कोई  ब्रा  प्रभाव  न  इसके  अलावा  1985-86  में  अधिक

 यातायात  को  ले  जाने  के  उद्देश्य  से  चित्तरंजन  लोकोमोटिव  डीजल  लोकोमिटिव  बर्क्स  तथा

 इन्टेग्रिल  कोच  फैक्टरी  जैसे  रेलवे  की  विभिन्न  उत्पादन  यूनिटों  में  न्यूनतम  उत्पादन  कार्यक्रम  की

 व्यवस्था  करनी  पड़ी  मैं  समझता  हूं  कि  अतिरिक्त  आवंटन  करने  से  ट्रैक  के  नवीव.२ण  के  कार्य

 में  और  भागे  तेजी  आ  सकेगी  ।  इसी  तरह  विद्युतीकरण  तथा  विभिन्न  अन्य  महत्वपूर्ण  योजना  शी्षों

 के  साथ  भी  ऐसा  ही  है  ।

 श्रीमती  जन्यती  १टनायक  तथा  सर्वश्री  गिरधारी  लाल  अआर०  एस०  बसुदेण
 प्रोफेसर  नाश/यण  पी०'आर२०  डिघे  और  अन्य  माननीय  सदस्यों

 उपये  राज्यों  में  कुछ  रजवे  परियोजनाओं  के  बार  में  कम  आबंटन  किए  जाने  पर  अपनी  अप्रसन्नता

 व्यक्त  की  मैं  माननीय  सदस्यों  को  भाश्वासन  देना  चाहता  हूं  कि  अपने  बजट  भाषण  में  दर्शाए

 गए  मार्गंदर्शी  सिद्धान्तों  क ेआधार  पर  ही  विभिन्‍न  परियोजनाओं  में  आवंटन  का  निर्णय  किया

 गया  समग्र  रूप  से  संसाधनों  वो  कमी  के  कारण  हमें  कई  परियोजनाओं  में  मजबूर  होकर

 छतिक  आबंटन  करना  पड़ा  इनमें  से  कुछ  योजनाएं  योजना  आयोग  को  स्वीकृति  के  लिए  कुछ
 समय  से  पड़ी  हमें  इन  मामलों  में  योजना  आयोग  से  आवश्यकतानुसार  मार्मदर्शन  लेना  पड़ता  है
 जो  देश  के  विकास  और  परिवहन  की  आवश्यकताओं  पर  पूर्ण  रूप  से  विचार  करता  है  ।

 ञए

 पश्चिम  बंगाल  में  कुछ  परियोजनाएं  इस  श्रेणी  में  आंती  हैं  जिनमें  योजना  आयोग  की

 अनु  मति  की  प्रतीक्षा  है  ।

 कुछ  सदस्यों  ने  छठी  योजना  में  विशेषकर  ट्रक  नई  आदि

 के  बारे  में  लक्ष्य  प्राप्त  न  करने  के  लिए  अप्रसन्नता  व्यवत  की  जैसा  कि  माननीय  सदस्य  जानते

 हैं  कि  छठी  योजना  में  रेलवे  के  लिए  मूंल  परिव्यय  5100  करोड़  रुपए  अब  यह  आशा  की

 जाती  है  कि  योजना  अवधि  के  दोरान  परिव्यय  लगभग  6572  करोड़  रुपए  हो  जाबंढित

 घन  संसाधनों  को  पूरी  तरह  से  उपयोग  हुए  भी  कुछ  क्षेत्रों  मे ंवास्तविक  उपलब्धियों  मे  गिराबट  आई

 यह  कमी  कीमतें  बढ़ने  के  कारण  हुई  जैसा  कि  पटरियों  तथा  अन्य  संघटकों  तथा

 अन्य  ट्रैक  संघटकों  के  साथ  हुआ
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 श्री  बनातवाला  ने  रेलवे  के  कार्य  निष्पादन  की  अधिक  आलोचना  उन्होंने  बंताया  कि

 1916-77  के  निष्पादन  की  तुलेना  में  शायद  ही  कोई  वृद्धि  हुई  यह  याद  रखा  जाए  कि
 मे  उस  वर्ष  2126  लाख  टन  के  राजस्व  प्राप्त  करने  के  माल  की  ढुलाई  का  लक्ष्य  प्राप्त  करने  के  बाद
 1979-80  में  1931  लाख  टन  की  गिरावट  आई  ।  इसमें  केवल  1980-81  में  सुधार  हुआ  जबकि

 नई  सरकार  शासन  में  जैसा  कि  समकझ्षेंगे  कि अगर  एक  बार  पद्धति  थोड़ी-सी  पीछे  चली

 जाए  तो  सुधार  प्राप्त  करने  में  समय  लगता  फिर  भी  बाद के  वर्षो  में  उल्लेखनीय  वृद्धि  हुई

 प्रो०  मधु  बंडवते  :  यातायात  लाने  ले  जाने  को  लाख  टनों  में  मत  मानिए  ।  .
 बल्कि  इसे  टन  कि०  मी०  में  1977-78  में  टन  कि०  मी०  में  कार्य  रिकार्ड  निष्पोदन  '

 यह  कर्मचारियों  के साथ  हुए  बोनस  समझौता  में  कहा  गया

 क्री  बंसी  लेकिन  1979-80  में  कया  हुआ  ?  हमें  आशौ  है  कि  हम  1984-85  5  रे
 2370  लाख  टन  माल  यातायात  का  लक्ष्य  प्राप्त  कर  सकेंगे  जो  कि  1980-81  के  लक्ष्य  की

 तुलना  में  21  प्रतिशत  अधिक  है  ।  मेरे  ख्याल  में  यह  एक  अच्छी  उपलब्धि  है  ।  यात्री  किलोमीटर  में
 भी  काफी  बढ़ोतरी  हुई  है  ।  े  हैं  ,

 नई  लाइनों  के  आमान  दोहरी  लइनें  विद्युतीकर  ट्रक
 चल  स्टाक  का  अर्जन  करने  तथा  नई  रेल  गाड़ियां  चलाने  की  उपलब्धियों  के  बारे  में  मैंने  अपने
 बजट  में  उल्लेख  किया  है  और  पूव॑वर्ती  बजट  भाषण  जो  वर्ष  1984-85  के  बजट  के  लिए  पेश
 किया  गया  भी  उल्लेख  किया  गया  इस  बात  को  ध्यान  रखते  हुए  कि  रेलवे  के  लिए  किए
 गए  आबंटन  और  बोजना  का  लगभग  50  प्रतिशत  जो  3000  करोड़  रुपए  से  अधिक  बैठता

 की  पूर्ति  रेलवे  के  आन्तरिक  संसाधनों  से  होती  ये  कम  उपलब्धियां  नहीं  इसके  अलावा

 रेलवे  इस  योजना  अवधि  के  दौरान  लगभग  1580  करोड़  का  लाभांश  सामान्य  राजस्व  में  दे  रहा

 मुझे  विश्वास  है  कि  श्री  बनातवाला  प्रशंसा  करेंगे  ।

 मैं  इस  तथ्य  से  पूरी  तरह  से  अवगत  हुं  कि  यात्रियों  को  पर्याप्त  सुविधाएं  दिए  जाने  के

 मामले  में  हमें  अभी  लम्बा  रास्ता  तय  करना  वर्तमान  सुविधाओं  में  सुधार  तथा  अतिरिक्त  सुविधा
 का  जैसे  कि  विश्वाम  जलपान  गुहों  का  जल  सप्लाई  की

 उपलब्ध  निधि  के  अनुसार  एक  व्यवस्थित  ढंग  से  करने  होते  हैं  ।  यह  एक  शतत

 प्रक्रिया  रेलवे  इस  प्रकार  की  सुविधाओं  पर  प्रत्तिवर्ष  लगभग  5  करोड़  रुपए  ख़र्च  कर  रहा

 यद्यपि  1985-86  के  कुल  योजना  व्यय  में  किसी  प्रकार  की  वृद्धि  नहीं  की  है  तो  भी  यात्रा

 सुविधाओं  के  लिए  आबेंटित  राशि  5  करोड़  से  बढ़ाकर  छः  करोड़  रुपए  कर  दी  ग्रई  है  ।

 सुविधाओं  में  सुधार  के  सम्बन्ध  में  मैंने  सदस्यों  की  भावनाओं  को  नोट  कर  लिया  है  ।  हम  यह  देखने

 का  सतत  प्रयास  करेंगे  कि  अधिक  और  बेहतर  यात्री  सुविधाएं  प्रदान  की  जाएं  ।

 श्री  मानवेन्द्र  सिह  ने  रेलवे  में  खानपान  की  असंतोषजनक  व्यवस्था  का  उल्लेख  किया  है  ।

 रेलवे  खानपान  सेवाओं  के  स्तर  तथा  भोजन  की  गुणवत्ता  में  सुधार  करने  का  लगातार  प्रयास  कर
 ह

 रहा  इस  दिशा  में  उठाए  गए  कदमों  में  से  कुछ  ये  हैं  उपकरणों  से  मुक्त  मुझय

 पाकशाला  में  सफाई  के  साथ  भोजन  तैयार  खानपान  इकाइयों  पर  कड़ा  लाश

 सामग्री  का  मानक  भंडारों  से  खरीद  तथा  स्टाक  को  प्रशिक्षण  आदि  ।

 श्री  तपेश्वर  सिंह  ने  उन  रेलवे  कर्मचारियों  और  अधिकारियों  को  जो  प्माज़

 विरोधी  तत्वों  से  निपटते  संरक्षण  देने  के  प्रबन्ध  के  सम्बन्ध  में  एक  महत्त्वपूर्ण  मुद्दा  उठाया
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 मैं  इस  मामले  को  देखूंगा  ।

 श्रीमती  कृष्णा  शाही  ने  कटिहार-बरौनी  खण्ड  में  किए  गए  आमान  परिवतंन  का  उल्लेख

 करते  हुए  कहा  है  कि  इन  खण्डों  में  कोई  अतिरिक्त  रेल  गाड़ी  नहीं  चलाई  जा  रही  है  तथा  आमान

 परिवतेन  के  बाद  भी  आसाम  मेल  बरौनी  पर  ही  समाप्त  कर  दी  जाती  है  ।

 पर्याप्त  यात्री  डिब्बों  और  इस  मार्ग  पर  रेल  लाइने  की  क्षमता  की  कमी  की  वजह  से  इन

 अनुरोधों  को  तत्काल  पूरा  करना  सम्भव  नहीं  होगा  ।  तथाप्रि  ज्यों  ही  स्थिति  में  सुधार  त्योंही
 अधिक  रलगाड़ियां  चलाए  जाने  तथा  आसाम  मेल  को  आगे  तक  चलाने  की  सम्भावना.पर  विचार

 ,  किया

 सुरक्षा  सम्बन्धी  उपायों  के  सम्बन्ध  में  सदस्यों  द्वारा  दिए  गए  सुझावों  के  लिए  मैं  उनका

 बहुत  आभारी  हूं  ।  जब  कश्नी  नवीकरण  किया  जाता  है  तो  नीति  के  आधार  पर  या  तो  रेलवे

 रेल  लाइन  बिछाती  है  या  बेल्डिडਂ  31-3-1984  तक  43,000  कि०  मी०

 रेल  फ्य  पर  झलीं  हुई  रेल  पटरी  बिछाई  गई  है  ।  प्रत्येक  वर्ष  अधिक  से  अधिक  झली  हुई  रेल  पटरियां

 ,  बिघाई  जा  रही  हैं  ।  रे  ।

 रेलवे  खतरनाफ  रेल  फाटकों  पर  चौकीदार  तैनात  करने  का  काम  भी  अपने  खर्च  पर  कर
 -  रहा  1982  में  1600  अतिरिक्त  खतरनाक  रेलवे  फाटकों  का  पता  लगाया  जित  क्रमबद्ध

 तरीके  से  रेलवे  ने  1200  रेलवे  फाटकों  पर  अपने  खर्च  पर  चौकीदार  तैनात  किए  ।  इनमें  से  500

 फाढकों  पर  ही  आदमी  तैनात  किए  जा  चुके  हैं  ।

 जिस  लाइन  पर  गाड़ी  आनी  होती  है  उसकी  वास्तविक  जांच  किस  बिना  असावध्ती  से

 सिगनलं.दिए  जाने  के:कारण  गम्भीर  दुघेटनाएं  घट  सकती  हैं  ।  यह  निर्णय  किया  गया  कि  अधिक

 सुरक्षार्थ  सीधी  रेल  लाइनों  पर  शनेः  ट्रंक  सकिटोंਂ  के  प्रावधान  की  व्यवस्था  की

 2400  रेलवे  स्टेशनों  में  स ेलगभग  1950  स्टेशनों  पर  लाइन-ट्रैंक  पहले  ही  लगाए
 जा  चुके  हैं  तथा  बाकी  स्टेशनों  पर  भी  अगले  कुछ  वर्षों  में  ऐसे  यन्त्र  लगाए  जाने  का  प्रस्ताव

 पूर्वी  रेलवे  की  हावड़ा-वर्दमंगन  कार्ड  और  मुख्य  लाइन  और  पश्चिमी  रेलवे  के  उपनगरीय

 खण्ड  की  चचंगेट-विरार  लाइन  पर  सहायक  चेतावनी  प्रणाली  की  व्यवस्था  का  काम  प्रगति  पर

 सहायक  चेतावनी  प्रणाली  लागू  करने  पर  ड्राइवरों  द्वारा  ऑन  पोजीशनਂ  सिगनल  पार  किए
 जाने  के  कारण  हुई  दुर्घटनाओं  पर  नियंत्रण  रखा

 कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  सुझाव  दिया  है  कि  यात्रियों  के  हित  में  रेलवे  अपनी  कार्य  कुशलता
 में  सुधार  करके  तथा  मितव्ययता  बरत  खर्च  की  मात्रा  कम  करने  में  समर्थ  हो  सकता  है  ।
 मैं  माननीय  सदस्यों  को  विश्वास  दिलाता  हूं  कि  हमने  कार्यकारी  व्यय  को  कम  करने  तथा  आय

 बढ़ांने  का  पूरा  प्रयत्न  किया  रेलवे  में  मितव्ययमा  हेतु  कई  उपाय  किए  जा  रहे  नए  पदों
 के  रिक्तयों  को  आदि  का  कार्य  कड़े  प्रतिबन्ध  के  अधीन  किया  जाता  है  ।

 ...  रेलवे  की  सम्पत्ति  का  अधिकतम  प्रयोग  करने  के  लिए  सामग्री  और  ऊर्जा  के  सम्बन्ध  में
 मितव्ययता  बरतने  के  लिए  कई  नए  परिवतंन  किए  गंए  हैं  ।  स्टाकਂ  का  एक
 सिरे  से  दूसरे  सिरे  तक  रेलें  मध्यवर्ती  यार्डों  के  बन्द  भाप  के  इंजिनों  का  चरणों  में

 बन्द  बड़  पैमाने  पर  शेडਂ  बन्द  अधिक  माल  ले  जाने  वाली  मालगाड़ियां

 और  लम्बी  यात्री  गाड़ियां  आदि  ।  उन  क्षेत्रों  का  पता  लगाने  के  लिए  सतत  समीक्षा  कीं
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 जाती  रहती  है  जहां  और  मितव्यक्ता  करना  संभव  हो  ।  उत्पादकता  में  सुधार  पर  जोर  दिया  जाता

 है  ।  नए  और  परिष्कृत  व्कशापों  के  आधुनिकीकरण  तथा  रल  पथ  के  आदि  कें

 संदर्भ  में  उत्पादकता  में  सुधार  करने  की  भारी  आवश्यकता
 हा

 ‘ste
 प्रो०  मधु  दण्डवते  ने  प्रतिमाह  क्राय  का  लक्ष्य  निर्धारित  करने  तथा  व्यय  के  संदर्भ  में  उस

 पर  कड़ा  नियंत्रण  ख्खने  की  आवश्यकता  का  -  उल्लेख  किया  ।  मैं  माननीय  सदस्य  को  बता  दूं-कि
 रेलवे  में  अभी  हर  बजट  में  निर्धारित  लक्ष्यों  के  संदर्भ  में  अपने  कार्य  की  भौतिक  और  .

 दोनों  ही  सुंदर्भों  में  मूल्यांकन  करने  की  प्रणाली  ताकि  जहां  कहीं  प्रतिकूल  प्रवृत्तियों
 पता  चले  वहां  सुधारात्मक  उपाय  किये  जा  सकें  ।  *  जिओ

 कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  ग्रात्री  किराये  और  माल  भाड़े  में  हुई  जिसे  उन्होंने

 कहा  पर  चिन्ता  व्यक्त  की  मैं  अपने  बजट  भाषण  में  पहले  ही  यह  स्पष्ट  कर

 चुका  हूं  कि  ऐसा  करना  क्‍यों  आवश्यक  था  ।  वर्तमान  वित्तीय  वर्ष  की  समाप्ति  पर  सामान्य  खजस्व
 में  लगभग  266  करोड़  रुपये  के  लाभांश  का  भुगतान  करने  में  अपनी  असमर्थंता  को  देखते  हुए  मैं

 ऐसी  स्थिति  पर  हूं  जिसमें  वष॑  198  5-86  में  यात्री  एवं  माल  यातायात  में
 के  होते  हुए  भी  आय  की  वृद्धि  दर  व्यय  की  वृद्धि  दर  से  कम  थी  ।  दूसरे  शब्दों  इसका  अर्थ  यह

 है  कि  निवेश  की  जो  कि  रेलों  को  चलाने  के  काम  आती  अधिक  बढ़  गई  मूल्य  हास :
 के  लिए  भी  कुछ  अतिरिक्त  राशि  कां  प्रबन्ध  करना  पड़ा  है  ताकि  रेल  संयंत्र

 एवं  आदि  जैसी  महत्त्वपूर्ण  सम्पत्तियों  के  बदलने  सम्बन्धी  आवश्यकताओं  पर

 ध्यान  दिया  जा  सके  ।  टैरिफ  की  वतंमान  दरों  पर  इस  सबकी  वजह  से  अलले  वित्तीय  वर्ष

 रेलवे  को  403  करोड़  रुपये  का  घाटा  होगा  ।  भारतीय  रेल  प्रणाली  जैसे  वाणिज्यिक  संगठन  को

 संचालन  की  लागत  को  पूरा  करने  के  लिए  तथा  यात्रियों  को  संतोषजनक  सेवा  प्रदान  करने  में

 समर्थ  होने  के  लिए  पर्याप्त  संसाधनों  के  उत्पादन  में  समर्थ  और  सक्षम  होना  चाहिए  ।

 ु  मैं  यह  जानता  हूं  कि  कराये  बढ़ाना  बहुत  अच्छी  बात  नहीं  परन्तु  माननीय  सदस्य

 समझेंगे  कि  मेरे  पास  कोई  अन्य  विकल्प  नहीं  है  ।

 यात्री  किराया  बढ़ाए  जाते  समय  भी  मैंने  -  50  कि०  मी०  तक  दूसरे  दर्जे  में  एक्सप्रेस
 अथवा  साधोरण  रेलगाड़ी  से  यात्रा  करने  वालों  को  इस  बढ़ोतरी  से  छूट  देने  का  ध्यान  रखा  है  ।

 देखने  में  चाहे  50  कि०  मी०  की  दूरी  छोटी  लंगे  परन्तु  मैं  माननीय  सदस्यों  को  बता  दूं  कि
 भारतीय

 रेलों  में  बहुमत  50  कि०  मीटर  तक  यात्रा  करने  वाले  यात्रियों
 का  ही  है  भर  इस  प्रकार

 भार  से  उन्हें  छूट  मिल  गई  ।

 यात्री  किराये  में  प्रस्तावित  वृद्धि  के  फलस्वरूप  मेरे  लिए  दुर्घटना  सुरक्षा  और

 यात्री  सुविधा  विधि  में  अधिक  राशि  आबंटित  करना  .  संभव  हो  गया  है  जिसमें  से  हम  महत्त्वपूण
 -
 सुरक्षा  कार्यों  पर  व्यय  पूरा  करते  यह  सुरक्षा  को  महत्ता  देने  की  हमारी  नीति  के  अनुरूप  है  ।

 आवश्यक  वस्तुओं  के  माल  भभाड़े  वृद्धि  के  सम्बन्ध  में
 मैं

 माननीय  सदस्यों  की

 चिन्ता  को  समझता  हूं  ।  जैसा  कि  मैंने  अपने  बजट  भाषण  में  उल्लेख
 कियां

 था--निवेश  लागत  में

 लगातार  वद़िं  क ेकारण  माल  टैरिफ  तीन  श्रेणियों  भर्थात्‌  श्रेणी  65,  70  गौर  75

 अलाभकारी  हो  गई  है  ।  इसके  परिणामस्वरूप  उनके  परिवहन  से  अत्यधिक  नुकसान  होता  है  ।
 है

 यातायात  और  कम-पुल्य  की  जिसों  को  ढोतने  के
 कारण  रेलवे  उठाया  जा  रहा

 सामाजिक
 झ

 वर्ष  बढ़ता  जा  रहा  अतः  ऐसी  जिनन्‍्सों  को  ढोने  में  होने  वाले  व्यय  और  अंजित  माल  झाड़े
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 uy के बीच की खाई को कम करने के उद्देश्य से यह एकदम आवश्यक  ई््ख्््त्म्प्शणाजलकफफकफफ  कमर
 के  बीच  की  खाई  को  कम  करने  के  उद्देश्य  से  यह  एकदम  आवश्यक  है  कि  उनका  प्रस्तावित  रूप  में  पुनः

 '
 वर्गीकरण  किया  जाए  ।  जैसा  कि  मैंने  पहले  ही  बताया  है  कि  इसब्प्रैकार  के  पुनर्वंगीकरण  के  पश्चात्‌

 भी  माल  भाड़े  में  हुई  वृद्धि  का  असर  बहुत  थोड़ा  क्योंकि  बहुत-सी  भदों  में  माल  भाड़ा  तत्त्व

 स्वयं  उस  मद  की  कीमत  में  कुछ  प्रतिशत  रहता  आवश्यक  वस्तुओं  के  मूल्य  में  उपभोक्ता  कि०

 मोटर  की  दूरी  पर  प्रति  कि०  ग्राम  करता  से  3.7  पैसे  की  वृद्धि  होगी  ।

 मुझे  आशा  है  कि  माननीय  सदस्य  उन  विवशताओं  को  समझेंगे  जिनकी  से  उपभोक्ता

 पर  अनुचित  तरीके  से  बोझ  डाले  बिना  पुनः  वर्गीकरण  करना  आवश्यक  हो  गया  है  ।

 मैं  यहां  इस  बात  का  उल्लेख  करता  हूं  कि  रेलवे  दूध  ,

 लेखन  सामग्री  आदि  जैसी  आम  आदमी  के  दैनिक  उपभोग  की  जिन्‍्सों  के  पार्सलों  को  भारी  मात्रा

 में  साता  ले  जाता  यद्यपि  इस  यातायात  से  हानि  ही  होती  है  तो  भी  मैंने  आम  आदमी  पर  और
 अश्विक  बोझ  नहीं  बढ़ाने  की  दृष्टि  से  पा्सल  यातायात  के  शाड़ं  की  दरों  में  कोई  वृद्धि  नहीं

 .

 कुछ  सदस्यों  ने मासिक  सीजन  टिकट  में  वृद्धि  किए  जाने  का  उल्लेख  किया

 सौजन  टिकट  के  अधिक  रियायती  होने  की  वजह  से  रेलवे  को  बर्षों  स ेलगातार  घाटा  होता  रहा  है
 जी  इसे  प्रकार  है  सभी सदस्य मानेंगे  पा  ह

 ््ि ह

 करोड़  रुपये

 24  करोड़  रुपये
 *  34  करोड़  रुपये

 3-84  करोड़  रुपये

 बहुत-सी  जैसा  कि  सभी  सदस्य  मानेंगे  कि  अनिश्चित  काल  तक  ऐसा  नहीं  करने  दिया  जा  सकता  |

 बहुत-सी  जिन्होंने  इस  विषय  का  अध्ययन  किया  ने  यही  निष्कर्ष  निकाला  है  कि  जो
 रियायतें  अब  सीजन  टिकटधारियों  को  मिली  हुई  हैं  उसे  इसी  रूप  में  जारी  नहीं  रखने  दिया  जा

 *  सकता  ।
 ह

 हुं
 ह

 /  प्रस्तावित  संशोधन  के  बाद  भी  सीजन  टिकटधारियों  को  एकल  यात्रा  ढिकटों  के  यात्री  के
 मुकाबले  में  बहुत  अधिक  रियायत  मिलती

 किए

 मासिक  सीजन  टिकट  के  किरायों  में  वृद्धि  क ेसामाजिक  पहलू  की  व्याख्या  करते  हुए  प्रो०
 मधु  दण्डवते  ने  शहरी  क्षेत्रों  में  उपनगरीय  यात्रा  खर्च  के  लिए  नियोक्‍्ताओं  द्वारा  योगदान  किए
 जाने  के  लिए  एक  अलग  विधान  बनाएं  जाने  का  सुझाव  दिया  था  ।  मुझे  बताया  गया  है  कि  आर०
 टीए०  ई०  सी०  ने  भी  ऐसी  ही  एक  सिफारिश  की  थी  परन्तु  बोर्ड  में  इस  पर  विचार  करने  के
 उपरास्त  ऐसी  सिफारिश  को  लायू  करने  में  होने  वाली  ब्यावहारिक  कठिनाइयों  को  देखते  हुए  इसे  .

 अस्वीकार कर दिया गया । * प्रो० मधु दण्ढबते : इसे आप राज्य सरकारों को क्‍यों नहीं भेजते ? की बंसी लाल : हम इस पर भी विचार . ह किराये ओर माल भाड़ों की प्रस्तावित बढ़ी दरों पर पुनविचार करने के लिए सदन के



 29  1906  अनुदानों  की  मांगें  1985-86
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 दोनों  पक्षों  की  ओर  से  बार-बार  अनुरोध  किया  गया  प्रस्तावित  बढ़ोतरी  में  किसी  भी  प्रकार

 की  कमी  करने  से  रेलवे  की  संसाधन  स्थिति  पर  बुरा  प्रभाव  पड़ेगा  ।  फिर  सदस्यों  द्वारा  की

 गई  अनेक  अपीलों  का  सम्मान  करते  हुए  मैंने  सभी  श्रेणियों  के  यात्री  टिकटों  पर  विश्वास  प्रतिशत  के

 प्रस्तावित  अधिभार  को  घटा  कर  प्रतिशत  करने  का  निर्णय  किया  है  ।  म्रश्ले  विश्वास  है  कि
 माननीय  सदस्य  रेलवे  की  तंग  हालत  पर  गौर  करेंगे  तथा  प्रस्तावित  बढ़ोतरी  में  और  अधिक  राहत
 दिए  जाने  पर  जोर  नहीं-देंगे  ।  मैं  बजट  में  आय  और  देय  लाभांश  आदि  के  आंकड़ों  में  इस  आशा

 से  फिलहाल  कोई  कमी  नहीं  कर  रहा  हूं  कि  इसके  परिणामस्वरूप  निवल  राजस्व  पर  इसंका  जो

 प्रभाव  पड़ेगा  वह  अगले  वर्ष  की  अधिक  आय  और  रकम  संचालन  व्यय  द्वारा  पूरा  कर  लिया

 जाएगा  ।

 मैं  5-86  के  रेलवे  बजट  पर  आम  वाद-विवाद  के  दौरान  सदस्यों  द्वारा  दिए  गए
 -  बहुमूल्य  सुझावों  के लिए  उनका  एक  बार  फिर  धन्यवाद  करता  हूं  ।

 $
 2.58  म०  प०

 7...
 रेल  अभिससय  समिति  के  बारे  में  संकल्प

 और
 ह

 -  रेल  बजट--अनुदानों  की  मांगें

 ओर
 +

 ह
 अनुदानों  को  अनुपूरक  मांगें

 ]  ..

 .-  उपाध्यक्ष  महोदय  :  सभा  अब  रेलबे  अभिसमय  समिति  के  गठन  सम्बन्धी  रेलवे-की

 वर्ष  अनुपूरक  के  लिए  अनुदानों  की  मांगों  पर  चर्चा  और  मतदान  तथा  रेलबे  की  वर्ष  984-85

 की  अनुपूरक  मांगों  पर  विचार  इनके  लिए  -  चार  धघन्टे  का  समय  निश्चित  किया

 गया

 वे  माननीय  जिनके  अनुदानों  की  मांगों  पर  कटौती  प्रस्ताव  परिचालित  कर  दिये

 गए  यदि  अपने  कटौती  प्रस्ताब  पेश  करना  चाहें  तो  वे  उन  कटौती  प्रस्तावों  का  क्रमांक  लिखकर

 समझा  मिनट  के  अन्दर  सभा  पटल  पर  पहुंचा  केवल  उन्हीं  कटौती  प्रस्तावों  को  पेश  किया

 गया  समझा  जाएगा  ।

 शीघ्र  ही  पेश  किए  गए  माने  गए  कटौती  प्रस्तावों  के  क्रमांक  को  दर्शानेवाली  एक  सूंची
 नोटिस  बोर्ड  पर  लगा  दी  जाएगी  ।  यदि  सदस्य  सूची  में  कोई  गलती  पाता  है  तो  कृपा  करके  वह

 उसे  शीघ्र  सभा-प्रटल  पर  उपस्थित  अधिक़ारी  के  ध्यान  में  लाए  ।

 ..  .  रेल  मंत्री  बंसो  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 यह  सभा  संकष्प  करती  है  कि  रेल  उपक्रम  द्वारा  सामान्य  रांजस्व  को  देय

 लाभांश  की  वर्तमान  दर  का  तथा  सामान्य  वित्त  की  तुलना  में  रेल  वित्त  से

 सम्बन्धित
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 अन्य  आनुषंगिक  मामलों  का  पुनविलोंकन  «करने  तथा  इसके  सम्बन्ध  में  सिफारिशें

 करने  के  लिए  इस  सभा  के  12  संदस्यों  जिनका  नामनिर्देशन  अध्यक्ष  द्वारा  किया

 एक  संसदीय  समिति  नियुक्त  की  जाये  ।”

 यह  सभा  राज्य  सभा  से  सिफारिश  करती  है  कि  रेल  उपक्रम  द्वारा  सामान्य

 राजस्व  को  देय  लाभांश  की  वतंमान  दर  का  तथा  सामान्य  वित्त  की  तुलना  में  रेल  वित्त

 सम्बन्धित  अन्य  मामलों  का  पुनविलोकन  करने  तथा  इसके  संबंध  में

 सिफारिशें  करने  के लिए  बनायी  जाने  वाली  संसदीय  समिति  में  राज्य  सभा  अपने  6

 सदस्यों  को  . सहयोजित  करने  के  लिए  सहमत  हो  और  इस  प्रकार  नियुक्त  किये  गये

 सदस्यों  के  नाम  इस  सभा  को  सूचित  करे  ।”  .

 उद्बाध्यक्ष  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ  :
 ८

 यह  सभा  संकल्प  करती  है  कि  रेल  उपक्रम  द्वारा  सामान्य  राजस्व  को  देय

 लाभांश  की  वर्तमान  दर  का  तथा  सामान्य  वित्त  की  तुलना  में  रेल  वित्त  से  सम्बन्धित
 अन्य  आनुषंगिक  मोमलों  का  पुनविलोकन  करने  तथा  इस  सम्बन्ध  में  सिफारिशें  करने  -

 के  इस  सभा  के  12  सदस्यों  जिनका  नामनिर्देशन  अध्यक्ष  क्लैरा  किया  एक
 .  संसदीय  समिति  नियुक्त  की  जाये  ।”

 यह  सभा  राज़्य  सभा  से  सिफारिश  करती  है  कि  रेल  उपक्रम  सामान्य

 को  देय  लाभांश  की  वर्तमान  दर  का  तथा  सामान्य  वित्त  की  तुलना  मे  रेल  वित्त  से

 सम्बन्धित  अन्य  आनुषंगिक  मामलों  का  पुनविलोकन  करने  तथा  इस  सम्बन्ध  में  सिफारिशें
 करने  के  लिए  बनायी  जाने  वाली  संसदीय  समिति  में  राज्य  सभा  अपने  6  सदस्यों  को  .

 सहयोज़ित  करने  के  लिए  सहमत  हो  और  इस  प्रकार  नियुक्त  किये  गये  सदस्यों  के  नाम  इस

 सभा  को  सूचित  करे  ।”

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  ह

 काये  सूची  के  स्तम्भ  2  में  दिखाई  गई  मांग  संख्या  |  से  16  के  सम्बन्ध  में

 31  1986  को  समाप्त  होने  वाले  वर्ष  के  दौरान  होने  खर्चों  को.पूरा  करने  के

 लिए  कार्य-सूची  के  स्तम्भ  3  दिखाई  गई  राशियों  से  अनधिक  संबंधित  राशियां  भारत  की
 संचित  निधि  में  से  राष्ट्रपति  को  दो  जायें  ।”

 सदन  को  स्वोकृति  के  लिए  प्रस्तुत  वर्ष  1985-86  के  लिये  अनुदान  को  मांगें

 -  माँग  की  मांग  का  नांस  ्ि  सदन  की  स्वीकृति  के  लिए

 संख्या  प्रस्तुत  अनुदान  की  मांग्रों
 .

 राशि

 |  बढ  2
 .

 हि  4  हि

 बोर्ड

 र०

 1.  रेलवे  5,39,34,000
 2.  विविध  व्यय  34,52,29,000.
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 कु है  2
 |

 3

 रेलों  पर  सामान्य  अधीक्षण  और  सेवाएं  258,47,36,000

 4.  रेलपथ  और  निर्माणों  की  मरम्मत  और  अनुरक्षण  532,68,66,000

 «  5.  रेल  इंजनों  की  मरम्मत  भौर  अनुरक्षण  412,24,00,000

 6.  सकारी  और  माल  डिब्बों  की  मरम्मत  और  अनुरक्षण  593,36,76,000

 7.  संयंत्र  और  उपस्करों  की  मरम्मत  और  अनुरक्षण  294,02,71,000

 8.  परिचालन  ब्यय--चल  स्टाक  और  उपंस्कर  .  470,19,27,000

 9.  परिचालन  व्यय---यातायात  526,43,27,000

 10.  परिचालन  व्यय--इंघन  ः  1028,27,68,000
 ः  11.  कर्मचपरी  कैल्याण  और  सुविधाएं  179,76,19,000

 '

 12.  विविध  संचालन
 ह

 -264,47,76,000

 - 13.  भविष्य  पेंशन  और  अन्य  सेवा-निवृत्ति  लाभ  280,66,75,000

 14.  निधियों  में  विनियोग  1275,53,31,000

 15.  सामान्‍य  राजस्व  को  सामान्य  राजस्व  546,85,31,000
 से  लिए  गये  ऋण  की  अदायगी  और

 पूंजीकरण  का  परिशोधन

 16.  निर्माण  और  बदंलाव  राजस्व  14,99,00,000  4,99,00,000
 अन्य  व्यय  3962,30;39,000

 उपाध्यक्ष  महोदय
 कार्य  सूची  के  स्तम्भ  2  में  दिखाई  गई  निम्नलिखित  मांगों  के  सम्बन्ध  में  .

 31  1985  को  समाप्त  होने  वाले  वर्ष  के  दौरान  होने  वाले  खर्चों  को  पूल  करने  के

 .  लिए  कार्य-सूची  के  स्तम्भ  3  में  दिखाई  गई  अनधिक  सम्बन्धित  अनुपुरक  राशियां  भारत

 की  संचित  में  से  राष्ट्रपति  को  दी  जायें  ।

 मांग  संख्या  ।,  3,  4  और  7  से  13”

 सबन  को  स्वीकृति  के  लिए  प्रस्तुत  वर्ष  1984-85  के  लिए  अनुदान  को  अनुपूरक  मांगें

 .

 मांग  मांग  नाम  सदन  की  स्वीकृति  के  लिए

 संख्या  प्रस्तुत  अनुदान  की  अनुप्रूरक
 *  मांगों  की  राशि

 __
 िफिओ  ड़
 गा

 (३०

 बोर्ड  26,55,000
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 3.  सामान्य  अधीक्षण  और
 सेवाएं  .  12,32,92,000

 4.  और  निर्माणों  की  मरम्मत  और  अनुरक्षण
 -

 40,52,35,000

 7.  संयंत्र  और  उपस्करों  की  मरम्मत  और  अनुरक्षण  ॥॒  17,11,98,000  8,000

 8.  परिचालन  व्यय--चल  स्टाक  और  उप्स्कर  10,41,81,000

 .  9.  परिचालन  व्यय--यातायात
 ह

 20,51,71,000
 10.  परिचालन  ब्यय--ईंघन  45,41,76,000

 11.  कर्मचारी  कल्याण  और  सुविधाएं  4,19,9  5,000

 12.  विविध  संचालन  व्यय  18,18,

 13.  भविष्य  पेंशन  और  अन्य  सेवा-निवृत्ति  लाभ  35,30,57,000
 शा

 3.00  म०  प०

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  डा०  सरदीश  राय  अपना  भाषण

 डा०  सरदोहा  राय  :  मेरा  स्वास्थ्य  ठीक  नहीं  है  ।

 1 81  मस०  प०  नि  शा

 राई  वक्‍कस  पुरुषोत्तमन  पीठासीन

 अतः  मुझे  बंठे  हुए  बोलने  की  अनुमति  दी  तो  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि

 बजट  दस्तावेजों  में  निजी  स्वामित्व  वाली  रेलों  को  आबंटन  का  उल्लेख  नहीं  उन  निजी  स्वामित्व

 वाली  रलों  जो  सरकार  द्वारा  चलाई  जा  रहीं  पिछले  वर्षों  कितनी  राण  सहायता  दी  गई  ।

 इन  दस्तावेजों  से  आपको  पता  चलेगा  कि  रलवे  बोडं  में  कै  लोग  काम  कर  रहे  अंभी  मुझे
 बताया  गया  है  कि  इस  वर्ष  यह  राशि  नहीं  दी  यह  राशि  कितनी  छः  निजी  स्वामित्व

 वाली  रलें  का  प्रबन्ध  सरकार  द्वारा  हो  रहा  जब  मैं  तीसरी-लोक  सभा  का  सदर्य  था  तब

 मैंने  अहमदपुर  कटवा  रेलवे  के०  तथा  बर्दवान-कटवा  रेलवे  के०

 के  राष्ट्रीयकरण  के  लिए  प्रस्ताव  रंखा  बी०  के०  रेलवे  का  राष्ट्रीयकरण  तीसरी  लोक  सभा

 के  समय  हो  गया  तब  से  कम्पनी  को  राज  सहायता  मिल  रही  ए०  के०  रेलबं  का
 करण  किया  ग्रेया  था  और  कम्पनी  को  राजसहायता  दी  जा  रही  ए०  के  रेलवे  तथा  बी०

 के०  रेलवे  की  कुल  लम्बाई  लगभग  52-53 = 105  किलोमीटर  ए०  के०  रेलवे  की  स्वामी

 कम्पनी  को  60340  रुपये  वाधिक  राजसहायता  मिलती  बांकुरा  दामोदर  रिवर  रेलवे  को

 1,19,000  रुपये  की  वार्षिक  राजसहायता  दी)जाती  सेन्ट्रल  प्रोविन्सिस  रेलवे  को  वर्ष

 1981-82  में  8,75,613/23  1982-83  में  14,15,808.44  1983-84  में

 -13,18,373.91  फुतवा  इस्लामपुर  रेलवे  को  1981-82  में  13,62,515.67  रुपये

 1982-83  में  9,55,687.54  रुपये  और  1983-84  में  14,32,634.89  रुपये  की  रांजसहायता

 दी  गई
 छोटी  लाइन  का  अब  कोई  उपयोग  नहीं  है  क्योंकि  उनके  इंजन  तथा  डिब्बे  अब
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 ——  भा  वतन  नी  रेलवे बर्कंशापों में नहीं बनते तथा आपको उन्हें उनका

 रेलवे  बर्कंशापों  में  नहीं  बनते  तथा  आपको  उन्हें  उनका  निर्माण  करने  वाली  एक  मैर-सरकारी

 कम्पनी  से  अधिक  मूल्य  पर  खरीदना  पड़ता  है  ।

 तीसरी  लोक  सभा  के  दौरान  बी०  के०  रेलवे  के  राष्ट्रीयररण  के  बाद  आपने  दो  छोटी
 लाइन  के  डीजल  इंजनों  को  चालू  किया  तथा  कुछ  डिब्बों

 को
 बदला  परन्तु  उसके  घाद  कोई  सुधार

 नहीं  हुआ  ।  मेरा  तक॑  यह  आपने  सरकार  के  प्रबन्ध  में  चल  रही  गर-सरकारी  रेल  कम्पतियों
 को  बहुत  अधिक  राजसहायता  दी  अब  उन्हें  अपने  अधिकार  में  लेकर  बड़ी  लाहम  में  बदला

 जाये  ताकि  धन  का  अपव्यय  न  हो  तथा  निजी  स्वामित्व  वाली  सरकार  के  प्रबन्ध  में  चल  रही  रेलों
 को  राजसहायता/छूट  के  नाम  पर  रेलवे  निधि  का  उपयोग  न  किया  जाये  ।

 6  मार्च  को  एक  रेलवे  बोडं  द्वारा  मुझे  भेजा  गया  मुझे  उस
 पत्र  को  पढ़ने  की  अनुमति  दी  जाये  :

 हावड़ा  से  सियुरी  के  किराये  में  असमानता  के  सम्बन्ध  में  अपने  पत्र  दिसांक

 21  1984  को  देखें  मेरा  जिला  मुख्यालय  ।

 मामले  की  जांच  करा  ली  गई  है  तथा  उससे  पता  चला  है  कि  सियुरी  स्टेशन  पर
 ठीक  किराया  लिया  गया  है  परन्तु  हावड़ा  स्टेशन  पर  दो  रुपए  अधिक  अर्थात  19  रुपए

 (17  रुपए  के  स्थान  लिए  गये  ।  इस  भूल  के  सम्बन्ध  में  डिवीजनल  रलबे

 हावड़ा  के  साथ  पत्र  व्यवहार  हो  रहा  है  |

 आपको  यह  जानकर  खुशी  होगी  कि  239  यात्री  2  रुपए  प्रति  टिकट  की  दर  से
 राशि  वापस  लेने  के  हकदार  होंगे  ।  इस  संबंध  में  आवश्यक  अधिसूचना  स्थानीय  समाचार
 पत्रों  में  दी  जा  रही  है  ।”

 इस  मामले  की  पृष्ठभूमि  क्‍या  ब्रिटिश  शासन  के  समय  से  यह  परम्परा  रही  है  कि  जिला

 मुख्यालय  से  राज्य  की  राजधानी  की  यात्रा  के  आप  किसी  भी  रूट  से  किराया  एक  ही

 होगा  ।  अतः  इस  मामले  में  सियुरी  से  हावड़ा  बरास्ता  अंदल  की  दूरी  में  अन्तर  15  कि०  मी०  से
 कम  का  है  ।  उन्होंने  इस  अदेश  को  संशोधित  कर  दिया  इस  बारे  में  रेलवे  थोर्ड  की  टिप्पणी

 में  कहा  गया  है  :

 ट्ररिफ  जांच  समिति  की  सिफारिशों  के  आधार  पर  रेल  मंत्रालय  द्वारा  यह
 निर्णय  लिया  गया  कि  सभी  भारतीयों  रेजों  पर  यात्रा  करने  वाले  यात्रियों  से  कुछ  सैक्शनों

 सहित  जो  विकल्पी  रूटों  का  लाभ  उठाते  बास्तव  में  की  गई  यात्रा  क ेआधार  पर  किराया

 लिया  जाए  ।

 ******  रलवे  का  पत्र  संख्या  टी०  सी०  11/2013/77  3/77  दिनांक  4-7-1981,  उसकी

 एक  प्रति  संलग्न  कतिपय  कठिनाइयों  के  कारण  उन  आदेशों  को  1-8-81  से  जाग  नहीं

 किया  ज्ञा  सका  ।  फिर  भी  उन्हें  क्रमिक  रूप  से  क्रियान्वित  किया  गया  ।  पहले  चरण  में

 जहां  विकलपी  रूट  द्वारा  दूरी  का  अन्तरण  75  क्वि०  मी०  अध्वा  इससे  अधिक  है  उसे

 1-9-83  से  क्रियान्वित  किया  गया  ।  दूसरे  चरण  में  उन  दूरी  के  अन्तरणों  जोकि  50

 कि०  मी०  से  अधिक  तथा  75  कि०  मी०  से  कम  उन्हें  1-1-1984  से  लागू  किया  गया

 तथा  तीसरे  चरण  में  50  कि०  मी  से  कम  दूरी  के  अंतरणों  पर  हसे  1-4-1984  ते  लागू

 किया
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 चुनाव  से  कुछ  ही  समय  पूर्व  26-1-84  को  पश्चिम  बंगाल  के  दो  मंत्रियों  श्री

 अब्दुल  गनी  खां  चौधरी  तथा  श्री  प्रणव  मुखर्जी  ने  सैनिता  से  हावड़ा  बरास्ता  सियुरी  और
 अन्दल  का  उद्घाटन  किया  ।  उस  समय  उन्होंने  रेलवे  बोडं  अपने  4-7-81  के  पत्र  संख्या
 टी०  सी०  11/2013/77  का  उल्लंघन  करते  हुए  26-1-84  से  31-3-84  तक  अतिरिक्त  यात्री
 किराया  लिया  ।  239  यात्रियों  से  2  रुपये  प्रति  यात्री  अधिक  लिए  गए  किराए  को  वापस  देने  का

 निर्णय  किया  गया  तथा  इस  समस्त  राशि  को  यात्रा  करने  वाली  जनता  के  कल्याणार्थ  व्यय  करने
 का  सुझाव  मैंने  दिया  हमने  विरोध  किया  |  हम  चाहते  थे  कि  इस  एक्सप्रेस  गाड़ी  को
 फास्ट  ट्रंन  में  बदला  जाए  जिसके  कि  सीमित  स्टोप  हों  तथा  तीन  सप्ताह  के  भीतर  उस  सुझाव
 को  स्वीकार  कर  लिया  गया  ।  उस  समय  न  केवल  मैंन  अपितु  स्थानीय  कांग्रेस  जनों  ने  भी  इसका

 विरोध  किया  था  ।  फरवरी  के  मध्य  में  रेल  को  सुपर  फास्ट  ट्रंन  में  बदल  दिया  गया  ।  चूंकि  दूरी
 अधिक  थी--उन्होंने  किराया  बढ़ा  दिया  ।  परन्तु  परिपत्र  के  अनुसार  जहां  पर  दूरी  50  कि०  मी०

 से  कम  है  वहां  पर  यह  1-4-84  से  प्रभावी  होगा  ।  परन्तु  उससे  बहुत  पहले  दो  मंत्रियों  के  आदेश

 पर  उसे  लागू  कर  दिया  गया  ।  हमने  कई  बैठकों  में  उसका  विरोध  किया  ।  हमने  कई  पत्र  तथा

 अनुस्मारक  उन्हें  भेजे  ।  अन्त  में  इस  वर्ष  6-3-85  को  सुझे  सूचित  किया  गया  कि  239  यात्रियों

 को  2  रुपए  प्रति  यात्री  वापस  किए  जायेंगे  ।

 चूंकि  धन  का  वापस  किया  जाना  असंभव  हमने  मांग  की  कि  यात्रियों  से  एकत्र  की  गई
 इस  राशि  को  सियुरी  स्टेशन  पर  जमा  कर  दिया  संसद  विधान  सभा  सदस्यों

 और  पंचायत  समितियों  की  एक  समिति  बनाये  जाये  तथा  इस  धन  को  यात्रा  करने  वाली  जनता

 की  भलाई  के  लिए  व्यय  किया  जाये  ।  उन्होंने  इस  १र  कुछ  ध्यान  नहीं  दिया  |  रेल  विभाग  का  यह
 रवैया  वे  किसी  न  किसी  तरह  सदा  किराया  बढ़ाते  रहते  मैं  और  कुछ  नहीं  कहना  चाहता

 हूं  ।  मैं  आशा  करता  हूं  कि  माननीय  महोदय  इस  पर  विचार  रलों  की  स्थापना  के  समय  से
 परम्परायें  चल  रही  थीं  परन्तु  तथाकथित  कांग्रेस  सरकार  उन  परम्पराओं  को  तोड़  रही  है  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  उम्मीद  करता  हूं  कि  अभी  भी  मंत्री  महोदय  हमारी  इन  मांगों  को
 स्वीकार  करेंगे  ।

 आ्री“सैफुद्दीन  चोधरी  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 नीं
 रेलबे  बोर्ड  शीर्षक  के  अन्तर्गत  मांग  में  100  रुपए  कम  किए  जायें  ।”

 किरायों  और  भाड़ों  में  की  गई  वृद्धि  वापस  लेने  की  आवश्यकता  ।]  (20)

 रेलथे  बोड  शोरषक  के  अन्तर्गत  सांग  में  100  रुपये  कम  किए

 दुर्घटनाओं  को  रोकने  की  आवश्यकता  ।]  (21)

 रेलवे  बोर्ड  शीर्षक  के  अन्तर्गत  मांग  में  100  रुपये  कम  किये

 की  सुरक्षा  के  लिए  पर्याप्त  सुरक्षोपाय  करने  की  आवश्यकता  ।]  (22)

 रेलवे  बोर्ड  शीषक  के  अन्तर्गत  मांग  सें  100  रुपये  कम  किए  जायें  ।”

 को  दिए  जाने  वाले  भोजन  का  स्तर  सुधारने  की  आवश्यकता  ।]  (23)

 रेलये  बोर्ड  शीर्षक  के  अम्तर्गत  मांग  में  100  रुपये  कम  किए
 “

 को  बेहतर  सुविधाएं  प्रदान  करने  की  आवश्यकता  ।]  (24)
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 निर्माण  और  बदलाव  शोर्षक  के  अन्तर्गत  सांग
 सें

 100  रुपये  कम

 किए  जायें  ।”

 [  रेलवे  में  रिक्त  पदों  को  भरे  जाने  की  आवश्यकता  ।]  (35)

 निर्माण  और  बदलाव  शीर्षक  के  अन्तर्गत  मांग  में  (36)  रपये  कम

 किए

 रिलिवे
 में  कमंचारियों  की  नियुक्तियों  में  कदाचार  रोकने  की  आवश्यकता  ।]  (36)

 निर्माण  और  बदलाव  शोधंक  के  अन्तर्गत  सांग  में  100  रुपये  कम

 किए  जायें  ।”

 रेलवे  की  बन्देल  कटवा-लाइन  को  दोहरा  करने  की  आवश्यकता  ।]  (37)

 निर्माण  और  बदलाव  शीर्षक  के  अन्तर्गत  मांग  में  100  दपये  कम

 किए
 रेलवे  की  बन्देल-कटवा  लाइन  के  विद्युतीक रण  की  आवश्यकता  ।]  (38)

 निर्माण  और  बदलाव  शोर्षक  के  अन्तर्गत  मांग  में  रुपये  कम

 किए
 बंगाल  में  पूर्व  रेलवे  की  उपनगरीय  गाड़ियों  में  अधिक  ई०  एम०  यू०  सवारी

 डिब्बे  लगाने  की  आवश्यकता  ।]  (39)

 निर्माण  ओर  बदलाव  शीर्षक  के  अन्तर्गत  मांग  में  (40)  रुपये  कम

 किए
 में  नैमित्तिक  कमियों  को  नियमित  किए  जाने  की  आवश्यकता  ।]  (40)

 क्ीके०  रामचन्द्र  रेडडो  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं
 रेलवे  बोर्ड  शी्षक  के  अन्तर्गत  मांग  सें  रु  पये  कम  किए  जायें  ।”

 प्रदेश  में  रेल  लाइनों  को  दोहरा  बनाने  का  कार्य  आरम्भ  करने  की  आवश्यकता  ।]

 (25)

 रेलवे  बोर्ड  शोर्षक  के  अन्तर्गत  सांग  में  रुपये  कम  किए  जायें  ।”

 प्रदेश  में  छोटी  लाइनों  को  बड़ी  लाइनों  में  बदलने  का  कार्य  आरम्भ  करने  की
 आवश्यकता  ।]  (26)

 रेलवे  बोर्ड  शीर्षक  के  अन्तगंत  सांग  में  100  रुपये  कम  किए  जायें  ।”

 प्रदेश  सरकार  द्वारा  प्रस्तावित  नई  रेल  लाइनों  के  सर्वेक्षण  का  कार्य  आरम्भ  करने

 की  आवश्यकता  ।](27)
 रेलवे  बोर्ड  शीर्षक  के  अन्तर्गत  मांग  में  और  रुपये  कम  किए  जायें  ।”

 जिले  में  धोने  में  रेल  ऊपरी  पुल  का  निर्माण  करने  की  ।  (28)

 रेलवे  बोर्ड  शोर्षक  के  अन्तर्गत  मांग  में  ।]  रुपये  कम  किए

 जिले  कमलापुरम  में  ऊपरी  पुल  बनाने  की  आवश्यकता  (29)

 रेलबे  बोर्ड  शीर्षक  के  अन्तर्गत  मांग  में  रुपये  कम  किए

 प्रदेश  कल्यान  दुगं  में  कुड्डापा  और  रायदुर्ग  के  बीच  बरास्ता  कादिरी  मदाकाहरी

 एक नई रेल लाइन बिछाने की आवश्यकता ।] (30)
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 रेलवे  बोड़  शीर्षक  के  अन्तर्गत  मांग  में  100  रुपये  कम  किए  जाएं  ।

 प्रदेश  में  रायलसीना  में  रेल  लाइन  के  तत्काल  विद्युतीकरण  की  आवश्यकता  ।]

 (31)

 रेलबे  बोर्ड  शोषंक  के  अन्तर्गत  मांग  में  100  रुपए  कम  किए
 को  पर्याप्त  सुविधाएं  प्रदान  करने  की  आवश्यकता  ।]  (32)

 रेलवे  बोर्ड  शीर्षक  के  अम्तर्गेत  मांग  में  100  रुपये  कम  किये  जायें  ।
 दिल्‍ली  तक  बरास्ता  हैदराबाद  एक  सीधी  रेलगाड़ी  उपलब्ध

 कराने  की  आवश्यकता  |]  (33)

 रेलथे  बोर्ड  शीर्षक  के  अन्तर्गत  मांग  में  100  रुपये  कम  किए  जायें  ।”

 और  नई  दिल्ली  के  बीच  स्टेशनों  पर  बढ़िया  किस्म  का  भोजन  .

 और  कॉफी  सप्लाई  करने  की  आवश्यकता  ।]  (34)

 अं  हस्मान  मोल्लाह  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं

 \ hls  रेशथे  ओर  शीर्षक  के  अम्तर्भत  मांग  में  100  रुपए  कम  किए
 और  हावड़ा  स्टेशनों  से  निकाले  गए  फेरी  वालों  को  पुनः  अपना  कारोबार

 चुलाने  की  अनुमति  देने  की  (41)
 #  कि  रेलवे  बो्ड  शीर्षक  के  अन्तगंत  मांग  में  100  रुपए  कम  किए  जाएं  ।”

 रेलंबे  सुरक्षा  बल  द्वारा  हावड़ा  और  सियाल्दह  स्टेशनों  पर  फेरी  वालों  को  परेशान  करने

 के  मामलों  को  रोकने  की  आवश्यकता  ।]  (42)

 रैलेंबे  बोर्ड  शीर्षक  के  अन्तगंत  मांग  में  100  रुपए  कम  किए
 और  सियाल्दह  स्टेशनों  पर  फेरी  वालों  को  लाइसेंस  देने  की  आवश्यकता  ।]  (43)

 रेलय  बोर्ड  शीर्षक  के  अन्तगंत  मांग  में  100  रुपए  कम  किए  जाएं  ।”

 रेल  की  खाली  पड़ी  भूमि  को  फेरीवालों  को  उनकी  वैकल्पिक  जीविका  के  लिए  पट्ट  पर  देने

 में  अधिमान  देने  की  आवश्यकता  ।]  (44)

 रेलवे  बोड्ड  शीर्षक  के  अन्तर्गत  सांग  में  100  रुपए  कम  किए

 गाड़ियों  में  अपना  कारबार  कर  रहे  फेरीवालों  को  लाइसेंस  देने  की आवश्यकता  ।]  (45)

 ४कि  रेलवे  मोड़  शीर्थक  के  अन्तर्गत  मांग  में  100  रुपए  कम  किए  जाएं  ।”

 गाड़ियों  में  कमीशन  पर  काम  कर  रहे  बैरों  को  नियमित  करने  की  आवश्यकता  ।]
 (46)

 रेलवे  बोर्ड  शीर्षक  के  अन्तर्गत  मांग  में  100  रुपए  कम  किए  जाएं  ।”

 [134  अप  अहमदाबाद  एक्सप्रैस  या  2  अप  बम्बई  डाक  गाड़ी  को  मेचेडा  स्टेशन  पर  पान  के

 पत्तों  की  टोकरियां  लेने  के  लिए  रोकने  की  आवश्यकता  ।]  (47)

 रेलवे  बोर्ड  शीर्षक  के  अन्तर्गत  मांग  में  100  रुपए  कम  किए  जाएं  ।”

 [30  अप  बम्बई  एक्सप्रेस  को  बगनान  और  उलूबेरिया  स्टेशनों  पर  पान  के  पत्तों  की

 टोकरियां  लेने  के  लिए  रोकने  की  आवश्यकता  ।]  (48)

 156
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 रेलवे  बोर्ड  शीषक  के  अन्तर्गत  मांग  सें  100  रुपए  कम  किए  जाएं

 [49  अप  अमृतसर  एक्सप्रैस  को  सेरामपुर  और  शिवराफूली  स्टेशनों  पर  पान  के  पत्तों  की

 टोकरियां  लेने  के  लिए  रोकने  की  आवश्यकता  ।]  (49)

 रेलवे  बोर्ड  शीषंक  के  अन्तर्गत  मांग  में  100  रुपए  कम  किए  जाएं  ।”

 [463  अप  या  464  डाउन  हटिया  तीक्  यात्री  गाड़ी  को

 पंसकुरा  और  बेटिचर्क  स्टेशनों  पर  पान  की  टोकरियां  लेने  के  लिए  रोकने  की  आवश्यकता  |
 (50)

 रेलवे  बोड़  शीर्षक  के  अन्तर्गत  मांग  में  रपए  कस  किए
 स्टेशन  पर  अप  वातानुकूलित  ]  अप  कालका  डाक  गाड़ी  तथा

 9  अप  देहरादून  एक्सप्रेस  और  सियाल्दह  स्टेशन  पर  पठानकोट  एक्सप्रेस  में  पान  की
 टोकरियों  के  लिए  बुकिंग  की  सुविधाएं  प्रदान  करने  की  आवश्यकता  |]  (51)

 रेलवे  बोड़  शीर्षक  के  अन्तगगंत  मांग  में  100  रुपए  कम  किए  जाएं
 ।”

 पान  की  टोकरियां  चढ़ाने-उतारने  वाल  मजदूरों  के  आराम  करने  के  लिए  व्यवस्था  करने
 की  (52)

 रेलवे  बोई  शीर्षक  के  अन्तर्गत  मांग  भें  100  रुपए  कम  किए  जाएं  ।”

 मजदूरों  को  निर्धारित  अवधि  के  अन्तर्गत  नियमित  करने  की  आवश्यकता  ।]
 (53)

 रेलवे  बोड  शीर्षक  के  अन्तर्गत  मांग  में  100  रुपए  कम  किए
 में  सभी  जगह  रेलवे  में  रिक्त  स्थानों  को  भरने  की  आवश्यकता  ।]  (54)

 रेलवे  बोर्ड  शीर्षक  के  अन्तगंत  मांग  में  100  रुपए  कम  किए  जाएं  ।”

 पदों  पर  रोजगार  कार्यालयों  के  माध्यम  से  कर्मचारियों  की  भर्ती  करने  की

 आवश्यकता  ।]  (55)

 रेलवे  बोर्ड  शीर्थषक  के  अन्तर्गत  सांग  सें  100  रुपए  कस  किए  जाएं  ।”

 रेलवे  के  उलूबे  पंसकुरा  स्टेशनों  से  डाक  तथा  एक्सप्रेस
 रलगाड़ियों  में  पान  की  टोकरियों  की  बुकिंग  की  सुविधा  प्रदान  करने  की  आवश्यकता  ।]

 (56)

 रेलवे  बोड़  छीषक  के  अन्तर्गत  सांग  सें  100  रुपए  कमर  किए  जाएं  ।"

 रेलवे  में  चाकासी  ॥र  फ्लैग  स्टेशन  बनानें  की  आवश्यकता  ।]  (57)

 रेलणजे  बोड़  शोर्षक  के  अन्तगंत  मांग  में  100  रुपए  कम  किए  जाएं  ।”

 रेलवे  के  बौरिया  स्टेशन  पर  उपरि-पुल  का  विस्तार  करने  की  आवश्यकता  1]
 (58)

 रेलवे  बोर्ड  शीष॑ंक  के  अन्तगंत  मांग  में  100  रुपए  कम  किए  जाएं  ।”

 रेलवे  में  मोरीग्राम  पर  एक  उपरि-पुल  बनाने  को  आवश्य  केता  ॥]  (59)

 रेलवे  बोर्ड  शोर्षक  के  अन्तर्गत  मांग  में  100  रुपए  कम  किए

 भऔर  अमता  के  बीच  बड़ी  लाइन  का  निर्माण  कार्य  पूरा  करने  की  आवश्यकता  ।]

 (71)
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 रेलवे  सोई़  शीर्षक  के  अन्तगंत  मांग  में  100  रुपए  कम  किए  जाएं  ।

 और  शीखिला  के  बीच  बड़ी  लाइन  का  निर्माण-कार्य  पूरा  करने  की
 आवश्यक  ।]  (72)

 रेलवे  बोर्ड  शीर्षक  के  अन्तगंत  मांग  में  100  ब्रपए  कम  किए
 और  तामलुक  के  बीच  रेल  लाइन  का  निर्माण  करने  की  (73)

 रेलबे  बोर्ड  शीर्षक  के  अन्तगंत  सांग  में  100  रुपए  कस  किए  जाएं  ।”

 पश्चिम  दीनाजपुर  बरास्ता  नई  रेल  लाइन  का  निर्माण  करने
 की  आवश्यकता  ।]  (74)

 रेलवे  बोई़  शोष॑क  के  अन्तगंत  मांग  में  100  रुपए  कस  किए  जाएं  ।”

 जलपाइगुड़ी  और  सिलीगूड़ी  के  बीच  बरास्ता  रंगापाणी  नई  बड़ी  लाइन  व  छोटी

 लाइन  का  निर्माण  करने  की  आवश्यकता  ।]  (75)

 रेलवे  बोर्ड  शीर्षक  के  अन्तर्गत  मांग  में  100  रुपए  कम  किए  जाएं  ।”

 और  नमखाना  के  बीच  नई  लाइन  का  निर्माण  करने  की  आवश्यकता  ।]  (76)

 रेलवे  बोड़  शोष॑क  के  अन्तगंत  मांग  में  100  रुपए  कम  किए  जाएं  ।”

 से  बांकुरा  बरास्ता  मेजिया  रेल  लाइन  का  निर्माण  करनें  की,आवश्यकता  ।]  (77)

 रेलवे  बोड़  शीर्षक  के  अन्तगंत  सांग  में  100  रुपए  कम  किए
 और  बानगांव  के  बीच  दोहरी  लाइन  का  निर्माण  करने  की  आवश्यकता  ।]  (78)

 टेलवे  बोर्ड  शीर्षक  के  अन्तर्गत  मांग  में  100  रुपए  कम्त  किए  जाएं  ।"

 बड़ी  लाइन  का  निर्माण  करने  की  आवश्यकता  ।]  (79)

 रेलवे  बोड़  शीर्षक  के  अन्तगंत  मांग  में  100  रुपए  कम  किए  जाएं  ५"

 और  शीखला  के  बीच  नई  लाइन  का  निर्माण  करने  की  आवश्यकता  ।]  (80)

 रेलवे  बोर्ड  शीर्षक  के  अन्तर्गत  सांग  में  100  रुपए  कमर  किए  जाएं  ।”

 रेलवे  के  बंदेल-कटवा  सेक्शन  का  आधुनिकीकरण  करने  की  आवश्यकता  ।]  (81)

 रेलवे  बोड़  शीर्षक  के  अन्तर्गत  मांग  में  100  रुपए  कम  किए  जाएं  ।”

 सर्कुलर  रेल  लाइन  का  निर्माण-कार्य  पूरा  करने  की  आवश्यकता  ।]  (82)

 रेलवे  बोड  शीर्षक  के  अन्तर्गत  मांग  में  100  रुपए  कम  किए  जाएं  ।”
 के  पत्तों  पर  लगने  वाले  रेल  भाड़े  में  50  प्रतिशत  पर  कमी  करने  की  आवश्यकता  ।]

 (83)
 रेलवे  बोर्ड  शीषक  के  अन्तगंत  मांग  में  100  रुपए  कम  किए  जाएं  ।”

 स्टेशनों  विशेषकर  हावडा  सियाल्दह  और  खड़गपुर  स्टेशनों  पर  पान  की  टोकरियों
 की  बुकिंग  के  लिए  बेहतर  सेवा  उपलब्ध  करने  की  आवश्यकता  ।]  (84)

 एम०  रघुमा  रेड्डी  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 ||  रेलजे  बोर्ड  शीर्षक  के  अन्तर्गत  को  कम  करके  करता  रुपया  किया  किया  जाए  ।”
 मध्य  रेलवे  के  अन्तर्गत  कालजीपेट  में  यात्री  डिब्बा  निर्माण  कारखाना  स्थापित

 करने  में  असफलता  ।]  (103)
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 रेलवे  बोई  शीर्षक  के  अन्तर्गत  सांग  को  कम  करके  1  रुपया  किया
 प्रदेश  में  बीबीनगर  और  नाडुकुक  रेल  लाइन  को  शीघ्र  पूरा  करने  की

 आवश्यकता  ]  (122)

 रेलवे  बोर्ड  शोष॑क  के  अन्तर्गत  सांग  को  कम  करके  1  रुपया  किया
 प्रदेश  में  मिरायलगुडा  और  विष्णुपुर  के  बीच  रेल  लाइन  बिछाने  की

 आवश्यकता  ।]  (123)

 ४क्ि  रेलवे  बोडड  शोष॑क  के  अन्तर्गत  मांग  को  कम  करके  रुपया  किया  जाए  ।”
 और  रायचूर  के  बीच  बरास्ता  देवराकर्डा  नगर  कर्नुल  रेल  लाइन  के  बिछाने  की

 आवश्यकता  ।]  (124)

 रेलवे  बोर्ड  शीर्षक  के  अन्तगंत  मांग  को  कम  करके  1  रुपया  किया  जाए  ।"

 से  कांजीपेट  तक  रेल  लाइन  का  विद्युतीकरण  करने  हेतु  अधिक  धनराशि
 टित  करने  की  आवश्यकता  ।]  (125)

 रेलवे  बोड़  शीर्षक  के  अन्तर्गत  मांग  को  कम  करके  1  रुपया  किया  जाए  ।”

 प्रदेश  में  हैदराबाद  तथा  बेगुमपेट  के  आसपास  परिक्रपा  रेल  लाइन  बिछाने
 का  कार्य  प्रारम्भ  करने  की  आवश्यकता  ।](126)

 ४कि  रेलवे  बोड़  शीर्षक  के  अन्तर्गत  सांग  को  कमर  करके  रुपया  किया  जाए  ।”

 यात्री  सुविधाओं  की  व्यवस्था  करने  में  असफलता  ।]  (340)

 रेलवे  बेड  शीक  के  अन्तर्गत  मांग  को  कम  करके  1  रुपया  किया  जाए  ।”

 चल  पंखों  और  बत्तियों  क ेउचित  रख-रखाव  में  विफलता  ।
 (341)

 रेलवे  बोड़  शीर्षक  के  अन्तगंत  मांग  को  कम  करके  1  रुपया  किया  जाए  ।”

 पटरियां  बिछाने  के  लिए  पर्याप्त  धनराशि  का  आबंटन  करने  में  असफलता  ।)  (342)
 रेलवे  घोड़े  शीषक  के  अन्तर्गत  मांग  को  कस  करके  1  रुपया  किया  जाए  ।”

 का  विद्युतीकरण  और  आधुनिकीकरण  करने  में  असफलता  ।]  (343)

 “3  प्र
 चिन्ता  मोहन

 मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :  (
 रेलवे  ओडे  शोर्षक  के  अन्तर्गत  मांग  में  100  रुपए  कम  किए  जाएं  ।”

 डिब्बा  मरम्मत  दक्षिण  मध्य  रेलवे  को  शीघ्र  पूरा  करने  की
 आवश्यकता  ।]  (106)

 रेल  बोर्ड  शीर्षक  के  अन्तर्गत  मांग  में  100  रुपए  कम  किए  जाएं  ।”

 डिब्बा  मरम्मत  कार्यशाला  में  भर्ती  के  मामले  में  भ्रष्टाचार  को  रोकने  की

 आवश्यकता  ।]  (107)

 री  नारायण  चोबे  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 attr
 पे

 पर  सामान्य  अधीक्षण  ओर  सेवाएं  शीर्षक  के  अंतर्गत  मांग  सें  100  रुपये  कम्त  किए
 जाएं

 ।'

 और  आद्रा  में  मंडलीय  रेल  प्रबन्धकों  के  कार्लालयों  के  सभी  द्वारों  पर  समय  की

 पाबंदी  और  अनुशासन  के  पर  ताले  लगाने  की  प्रथा  को  रोकने  की  आवश्यकता  ।]

 (149)
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 रेल  पथ  ओर  मिर्माण  कार्यों  से  सम्बन्धित  मरम्मत  और  अनरक्षण  शीर्षक  के  जन्तंत  मांग
 को  घटाकर  एक  रुपया  किया

 रेलों  में  डीप  रेल  पटरी  बदलने  और  सलीपर  बदलने  के  काम  के  लिए
 ठेकेदारों  और  ठेका  श्रमिकों  को  जगाने  की  प्रथा  को  रुमाप्त  करने  में  असफलता  ।]  (

 विविध  ध्यय  शीर्षक  के  अन्तर्गत  मांग  में  रपए  कस  किए  जाएं  ।”

 रेल  में  पुरुलिया  और  कोसिला  के  बीच  छोटी  लाइन  को  बड़ी  लाइन  में  बदलने

 की  आवश्यकता  ।]  पुरुलिया

 परिचालन  व्यय-यातायात  शीर्षक  को  मांग  में  बीच  रुपए  कस  शिए  जाएं  ।
 रेल  में  खड़गपुर  तथा  पंसकुरा  के  वीच  तीसरी  रेल  लाइन  पंसकुरा  तथा

 हावड़ा  के  बीच  चौथी  रेल  लाइन  बिछाने  की  आवश्यकता  ।)  रेल

 परिचालन  व्यय-यातायात  शीषंक  को  सांग  में  रुपए  कमर  किए  जाएं  ।”

 दक्षिण-पूर्व  रेल  में  पंसकुरा  तथा  खड़गपुर  के  बीच  और  अधिक  इ०  एम०  यू०  रेलगाड़ियां
 चलाने  की  आवश्यकता  ।]  लाइन

 परिचालन  व्यय-यातायात  शीर्षक  को  मांग  में  रुपए  कम  किए  जाएं  ।”'

 रेल  में  खड़गपुर  तथा  टाटानगर  के  बीच  और  अधिक  रेल  गाड़ियां  चलाने

 की  आवश्यकता  ।]  (200)

 परिचालन  व्यय-यातायात  शीर्षक  की  मांग  में  100  रुपए  कस  किए  जाएं  ।”

 सर्वेक्षण  के  दक्षिण-पूर्व  रेल  पर  खड़गपुर  मंडल  में  खेमालली  में  स्टेशन

 बनाने  की  आवश्यकता  ।]

 परिचालन  व्यय-यातायात  शीर्षक  को  भांग  में  100  रुपए  कम  किए  जाएं  ।'

 रेल  पर  खड़गपुर  तथा  मिदनापुर  के  बीच  कोसी  में  एक  स्टेशन  बनाने  की
 आवश्यकता  ।]  (202)

 परिसम्पियों--क्षरोद  सिमरण  ओर  बदलाव  जोक  के  अन्तर्गत  मांग  को  कम  करके
 रुपया  किया

 रेलवे  में  तामलूक-डीघा  नई  लाइन  के  निर्माण  को  निर्माण  कार्यक्रम  में  शामिल
 करने  में  असफलता  ।]  (253)

 निर्माण  और  बदलाव  शीर्षक  के  अस्तग्गंत  मांस  को  कम  करके
 रुपया  किया

 रेलवे  में  वज-बज  से  ननखाना  तक  नई  लाइन  बनाने  के  प्रस्ताव  को  निर्माण  कार्यक्रम
 में  शामिल  करने  में  भमसफलता  ।  ]  (254)

 निर्माण  भर  बदलाव  शीोषेक  के  अम्तगंत  सांधय  को  क्षम  करके

 व  क्ष्यया  किया  जाए

 रेलवे  में  बाकुरा-मेजिया  रेल  लाइन  को  निर्माण  कार्यक्रम  में  शामिल  करने  में
 असफलता  जिसके  फलस्वरूप  पश्चिम  बंगाल  में  नई  कोयला  पट्टी  में  कोयले  की  खुदाई  में



 *
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 दिन  बहाबुर  सिंह  ):  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं

 रेलवे  बोर्ड  शीर्षक  के  अन्तर्गत  मांग  में  100  रुपए  कम  किए  जाएं  ।”  ॥॒
 से  बचने  तथा  गाड़ियों  का  निर्धारित  समय  चलना  सुनिश्चित  करने  हेतु

 पुरानी  रेल  लाइनों  को  बदलने  की  आवश्यकता  ।]  (160)

 रेलवे  बोड़  शोष॑क  के  अंतर्गत  मांग  में  100  रुपए  कम  किए  जाएं  ।

 में  यात्रियों  तथा  उनके  सामान  की  सुरक्षा  की  व्यवस्था  करने  की
 आवश्यकता  ।]  (161)

 रेलवे  बोर्ड  शीर्षक  के  अंतर्गत  मांग  में  100  रुपए  कस  किए  जाएं  ।”

 रेलवे  में  सवारी  गार्डियों  की  संख्या  में  वृद्धि  करने  की  आवश्यकता  ।]  (162)
 रेलवे  बोड़  शोष॑क  के  अंतर्गत  मांग  में  100  रुपए  कम  किए  जाएं  ।' *

 श्रमिकों  की  सेवाएं  नियमित  करने  की  आवश्यकता  ।]  (163)

 रेलवे  बोर्ड  शीर्षक  के  अंतर्गत  मांग  में  100  रुपए  कम  किए  जाएं  ।”
 *

 -  रेलवे  में  छपरा  कछेरी  स्टेशन  के  पूर्व  में  असंचालित  साढ़ा  रेल  फाटक  पर  सड़क
 पुल  के  निर्माण  की  आवश्यकता  ।]  (164)  न

 रेलवे  बोर्ड  शीर्षक  के  अंतर्गत  मांग  में  100  रुपए  कम  किए  जाएं  ।”

 फाटकों  का  उपयोग  करने  वाले  व्यक्तियों  की  सुविधा  हेतु  रल-फाटकों  को  5  मिनट  -

 से  अधिक  समय  तक  बन्द  न  रखने  की  व्यवस्था  करने  की  (165)
 +

 रेलवे  बोर्ड  शोर्षक  के  अंतर्गत  मांग  में  100  रुपए  कम  किए  जाएं  ।”

 में  दिघा  तथा  पहलेजा  घाट  के  बीच  गंगा  नदी  पर  पुल  के  निर्माण  की

 आवश्यकता  i]  (166)

 रेलवे  बोर्ड  शीर्षक  के  अंतर्गत  मांग  में  100  रुपए  कम  किए  जाएं  ।”

 रेलवे  में  छपरा  नदी  पर  मांझी  में  पुराने  पुल  का  नवी  करण  करने  की

 आवश्यकता  ।]  (167)

 रेलवे  बोर्ड  शीर्षक  के  अंतर्गत  सांग  में  100  रुपए  कम  किए  जाएं  ।”

 रेलवे  में  छपरा  तथा  सोनपुर  के  बीच  सीतापुर  रेलवे  स्टेशन  में  यात्रियों  क ेलिए

 एक  शैड  बनाने  की  आवश्यकता  ।]  (168)

 रेलवे  बोर्ड  शीर्षक  के  अंतर्गत  मांग  में  100  रुपए  कस  किए  जाएं  ।'

 रैलवे  में  दारोडा  तथा  महाराजगंज  के  बीच  रेलगाड़ी  को
 दुबारा

 चलाने  की

 आवश्यकता  ।]  (169)

 पक्ष  रेखये  बोर्ड  शोर्षक  के  अंतर्गत  मांन  में  100  रुपए  कम  किए  जाएं  ।”

 रेलवे  में  गंडक  नदी  पर  बाघा  के  समीप  छितौनी  में  पुल  के  निर्माण  की

 आवश्यकता  ।]  (170)

 रेसवे  बोर्ड  शीर्षक  के  अंतर्गत  मांग  में  100  रुपए  कम  किए  जाएं  ।!

 तथा  नई  दिल्ली  के  बीच  चलने  वाली  जयन्ती  जनता  एक्सप्रैस  में  साधारण  श्रेणी

 के  डिब्बों  की  संख्या  बढ़ाने  की  आवश्यकता  ।]  (171)

 161  ,
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 भी  एस०  एम०  भट्टम  <  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 «कि  रेलथे  बोड्ड  दोर्षक  के  अन्तर्गत  मांग  में  ।  00  रुपए  कम  किए  जायें  ।
 तथा  नई  दिल्‍ली  बरास्ता  रायपुर  के  बीच  एक  सुपर  फास्ट  रेलगांडी  चलाने  की

 आवश्यकता  |]  (172)

 रेलये  बोर्ड  शीषंक  के  अन्तर्गत  सांग  में  100  रु०  कम  किए
 प्रदेश  में  दुनी  तथा  वाल्टेयर  के  बीच  शटल  रेल  गाड़ी  चुलाने  की  आवश्यकता  |]  .

 ,  (173)
 :  +  कि  रेलवे  बोर्ड  परीर्णक  के  अन्तर्गत  सांग  में  100  रुपए  कस  किये  जायें  ।”

 स्टेशन  के  नाम  को  बदलकर  विशाखाँपत्तनम  करने  की  आवश्यकता  |]  (174)

 /  कि  रेलवे  बोर्ड  शीर्षक  के  अन्तर्गत  मांग  में  100  रापए  कम  किये  ह *
 तथा  तिरुपति  के  बीच  चलने  वाली  तिरुमलाई  एक्सप्रेस  को  बाल्टेयर  तक

 बढ़ाने की
 आवश्यकता  ।  ]  को रणघाट से लालगोला तक

 ह

 थे

 बाबरी

 दास  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :  संबंध

 ही  €कि  रेलवे
 बोर्ड

 शीर्ष  अन्तर्गत  मांग  को  कम  करके  एक  रुपया  किया  जाए  ।”

 रेलवे  में  दोहरी  लाइन  को  रणघाट  से  लालगोला  तक  बढ़ांने  के  संबंध  में  पश्चिम
 बंगाल  विधान  सभा  द्वारा  सर्वंसम्मति  से  पारित  संकल्प  को  स्वीकृत  करने  में  विफलता  1]

 न  ॥  बि  (176)

 रेलवे  बोर्ड  शीर्ष  के  अन्तगुंत  मांग  को  कम  करके  एक  रुपया  किया  जाए  ('
 खंड  की  क्षमता  बढ़ाने  के  लिए  अपेक्षित  सुविधाओं  के  निर्धारण  के

 लिए  तकनीकी-आधथिक  सर्वेक्षण  करने  में  विफलता  ।]  (177)

 रेलवे  ब्रोड  झीषक  के  अन्तर्गत  मांग  को  घटा  कर  रापया  किया

 जलपाई  गुड़ी  जंक्शन  को  वरास्ता  रंगापानी  सिलिगुड़ी  जंक्शन  के  जोड़ने  वाली
 नयी  बड़ी  लाइन  एवं  छोटी  लाइन  का  निर्माण  कार्य  आरम्भ  करने  में  अस्नफलता  ।]

 (346)
 रेलवे  बोड़  श्रीषंक  के  अन्तर्गत  मांग  को  घटा  कर  1  रुपया  किया  जाये  ।”

 से  नयखाना  तक्र  एक  नयी  बड़ी  लाइन  के  निर्माण  कार्य  को  आरम्भ  करने  में

 असफलता  ।]  (347)  .

 रेलवे  बोर्ड  शोर्षक  के  अन्तगंत  मांग  को  घटा  कर  1  रुपया  किया
 के  निर्माण  कार्य  संबंधी  कार्यक्रम  के  मामले  में

 क्ुष्ण  त्गर-लाल
 गोला  तथा  रागाघाट-गेदे  सैक्शनों  के  विद्युतीकरण  को  शामिल  करने  की  भावश्यकता  ।]

 ह |  (348)

 रेलवे  बोर्ड  शीर्षक  के  अतस्गंत  मांग  को  घटा  कर  1  रुपया  किया

 निर्माण  कार्य  संबंधी  कार्यक्रम  के  मामले  तामलुक-दीघा  बड़ी  लाइन  शामिल  करने
 में  जबकि  इसे  योजना  मायोग

 की  मंजूरी  प्राप्त  (349)
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 रेलवे  बोड़  शीर्षक  के  अन्तगंत  मांग  में  रुपये  कप्त  किए  जाएं  ।”
 -  मेजिया  रानीगंज  से  बंकुरा  तक  एक  नयी  बड़ी  सम्पर्क  लाइन  का  निर्माण  करने

 की  आवश्यकता  रानीगंज  (350)

 रेलबे  बोड़  शीर्षक  के  अन्तगंत  मांग  में  एक  रुपये  कम  किए  जायें  ।”  करने

 डिबीजन  के  क्ृषनगर  सिटी  जंक्शन  और  करीमपुर  के  बीच  एक  बड़ी
 लाइन  बिछाने  हेतु  तकनीकी-आध्थिक  सर्वेक्षण  को  आरम्भ  करने  की  आवश्यकता  ।]

 रेलवे  थोड़े  शीषक  के  अन्तर्गत  मांग  में  सर्वेक्षण  रुपये  कस्न  किये

 और  लालगोला  तथा  सियालदह  और  बरनंथुर  गेदे  के  बोच  चलने  वाली  गाड़ियों
 में  पर्याप्त  शौचालय  सुविधाओं की  व्यवस्था  करने  की  अवश्यकता  ।]  (352)

 रेखंबे  थोड  शीर्षक  के  अन्तगंत  मांग  में  रुपये  कम  किये

 और  हावड़ा  डिवीजनों  के  अन्तर्गत  बिना  टिकट  की  यात्रा  की  से  जांच

 पड़ताल  करने  की  आवश्यकता  ।]  (353)

 रेलवे  बोर्ड  शीषक  के  अन्तर्गम  मांग  में  रुपए  कम  किये  जायें  ।"

 पूर्व  रेलवे  के  अन्तगंत  वरास्ता  कृषनगर  शांतिपुर  से  नवद्वीप घाट
 तक  संकरी  लाइन  को  बड़ी  लाइन  में  बदलने  की  आवश्यकता  ।]  (354)

 ह

 5  श्र  हि
 भरे  गुप्त  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 परि  बालन  ब्यय--यातायात  शीर्षक  के  अन्तर्गत  सांग  में  रुपये  कम  किए

 रेलवे  के सियालदाह  डिवीजन  हसनाबाद-बारसाट  उपनगंरीय  सैक्शन  के

 करण  फी  आवश्यकता  ।]  (226)

 परिचालन  व्यय--यातायात  शीर्षक  के  अम्तगंत  सांग  में  रुपए  कम  किए  जायें  ।"

 हर्सनोबोद  और  सियालदाह  के  बीच  दो  अतिरिक्त  अप  और  डाउन  सीधी  रेल  सेवाओं  के

 वर्तमान  डिब्बों  सहित  आरम्भ  करने  की  (227)

 ४कि  परिच्षालन  व्यय--यांतायात  शोर्षक  के  अन्तगंत  मांग  में  रुपए  कम  किए

 सैक्शन  पर  लेबूताला  हाल्ट  स्टेशन  की  तुरन्त  मंजूरी  देने  की

 फता  |]  (228)

 परिचालन  ब्यय--यातायात  शोष॑फ  के  अन्तर्गत  मांग  में  रापमे  कम  किए  जायें  0!  ह
 जाने  वालों  के  फायदे  के  लिए  हसनाबाद  और  सियांलदाह  के  बीच  बतमान  रल

 सेवाओं  का  समय  घटाने  की  आवश्यकता  ।]  (229)

 परिचालन  ब्यय--यातायात  शीर्षक  के  अन्तगंत  मांव  में  रुपए  कस  किए  जायें  ।

 सुनिश्चित  करने  की  आवश्यकता  कि  इचामती  यात्री  ग  डी  हसनाबाद  से  सियालदाह

 स्टेशन  को  प्रातः  9.30  के  बाद  न  पहुंच  ।]  (230)

 परिचालन  व्यय  -  यातायात  शीर्षक  के  अन्तगंत  मांग  में  रुपये  कम  किए  बाप  ।

 डमडम  छावनी  स्टेशनों  पर यात्री  गाड़ी  की  मध्यग्राम  बिराती  और  डमडम
 है यूछ  ":  बी रूप से  रुकने की  छूट  देने  की  आवश्यकता



 ह्
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 दें  कक  कब्ल  व्कण  गूज्तण  बजा  हूं
 गीता  मुखर्जो  :  मैं  प्रस्ताव  करती  हूं

 .  रेलणे  बोर्ड  शीर्षक  के  अन्तगेत  मांग  में  रुपये  कम  किये  जाएं  ।  ह
 रेलवे  के  खड़गपुर-पंसकुरा  सेक्शन  में  खिराई  रेलवे  स्टेशन  का  दर्जा  फ्लेग  स्टेशन

 से  हाल्ट  स्टेशन  में  बदलने  की  आवश्यकता  ।]  (247)

 रेलबे  बोड़  शीर्षक  के  अन्तर्गत  सांग  सें  100  रुपये  कम  किये  जाएं  ।

 रेलवे  में  पंसकुरा  और  खड़गयुर  के  बीच  और  रेलगाड़ियां  चलाने  को

 आवश्यकता  ।]  (248)

 रेलवे  बोर्ड  शीष॑क  के  अम्तगंत  सांग  में  100  रुपए  कम  किये  जाएं  ।”

 दिक्षिण-पृर्व  रेलवे  में  राधामोहनपुर  स्टेशनों  पर  नलकूपों  की  मरम्मत  करके

 यात्रियों  के  लिए  पीने  के  पानी  की  व्यवस्था  करने  की  आवश्यकता  ।]  (249)

 सवारी  डिब्बों  और  माल  डिब्बों  को  मरम्मत  और  अनुरक्षण  शोष॑क  के  अन्तर्गत  भांग

 के  100  रुपए  कस  किया

 एम०  यू०  सवारी  डिब्बों  की  मरम्मत्‌  के  लिए  पश्चिम  बंगाल  में  एक  नये  शैड  का

 निर्माण  केरने  की  आवश्यकता  ।]  (250)

 .  निर्माण  और  बदलाव  शीर्षक  के  अन्तर्गत  सांग  को  कम  करके

 1  रुपया  किया  जाए  ।”

 रेल  लिक  दक्षिण  पूर्व  को  निर्माण  कार्यक्रम  में  शामिल  करने  में

 असफलता  ।  |  (251)

 निर्माण  और  बदलाव  शीर्षक  के  अन्तर्गत  मांग  को  कम  करके

 1  रुपया  किया  जाए  ।”

 नाखाना  रेल  लिक  का  पुनर्निर्मांण  करने  में  असफलता  ।]  (252)

 निर्माण  और  बदलाव  शीषंक  के  अन्तर्गत  मांग  में  100  शपए  कल

 किए  जायें  ।”

 पूर्व  रंलवे  में  पंसकुरा  पर  रेलवे  की  भूमि  पर  वर्षों  से  शांतिपूर्ण  ढंग  से  व्यापार
 करने  वाले  छोटे  व्यापारियों  की  बेदखबली  को  रोकने  की  आवश्यकता  |]  (256)

 निर्माण  और  बदलाव  शीर्षक  के  अन्तगंत  सांग  में  100  रुपए  कम  .

 किए  हैं

 ु

 रेलवे  परियोजना  को  दक्षिण-पूर्व  रेलवे  के  निर्माण  कार्यक्रम  में  शामिल
 _

 कड़ ेकी  आवश्यकता  ।]  (257)

 we  नो
 सानिक  सान्याल  .:.  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 रेलवे  बोर्ड  शीषक  के  अंतर्गत  माग  को  घटाकर  एक  रुपया  किया  जाये  ।”

 रेलों  पर  खान-पान  व्यवस्था  का  विभागीकरण  करने  में  असफंलता  ।]  (300)

 रेलवे  बोर्ड  शोषंक  के  अंतर्गत  मांग  को  घटाकर  एक  रुपया  किया

 में  खान-पान  व्यवस्था  के  ठेकेदारों  के  अधीन  कार्यरत  सभी  कर्मचारियों  को  नियमित
 करने  में  असफलता  ।]  (301)
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 रेलवे  बोड़  शीर्षक  के  अंतर्गत  मांग  को  घटाकर  एक  रुपया  किया  जाये  ।”

 में  वर्षों  से कायेरत  सभी  नैमित्तिक  कर्मचारियों  को  नियमित  करने  में  असफलता  [दाजिलिंग जिले में टिढ़ारिया रेल कार्यशाला को आधुनिक बनाने की आवश्यकता ।]

 ह

 (302) रेलवे बोड़ शीर्षक के अंतर्गत मांग को घटाकर एक रुपया किया किये गये कमंचारियों की बहाली करने में भसफलता ।] (303) रेलवे बोड़ शीर्षक के अन्तर्गत मांग में रुपए कम किए जाएं ।” जलंपाईगुड़ी से होकर जलपाईगुड़ी से सियालदह के बीच एक एक्सप्रेस गांडी चलाने की आवश्यकता ।] रेलवे बोर्ड शीषंक के अन्तर्गत सांग में रुपए कसम किए लाएं ।” रेलवे का राष्ट्रीयकरण करने की आवश्यकता |] आनन्द पाठक : मैं प्रस्ताव करता हूं : _ «कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में रुपए कम किए जाएं । जिले में टिढ़ारिया रेल कार्यशाला को आधुनिक बनाने की आवश्यकता ।] (306) रेलवे बोर्ड झीव॑क के अन्तर्गत मांग में रुपए कम किए जाएं । जलपाईगुड़ी से नई दिल्‍ली के बीच चलने वाली तिनसुखिया मेल में द्वितीय श्रेणी के 3 टीयर डिब्बे को पुनः जोड़ने की आवश्यकता ।] (307) ४क्कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में रुपए कम किए जाएं ।” तथा न्यू जलपाईगुड़ी क्षेत्र में रेलवे के बड़े भूभाग के दुरुपयोग को रोकने की आवश्यकता ।] (308) * रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में रुपए कस किए जाएं ।” े जेलपाईगुड़ी स्टेशन के लिए विवेकानन्द एक्सप्रेस में कुछ सीटों के आरक्षण का कोटा निर्घारित करने की आवश्यकता ।] (309) रेलवे बोर्ड शोष॑क के अन्तर्गत मांग में रुपए कम किए जाएं ।” तथा दिल्ली से होकर मालदा तथा बलूरघाट के बीचे रेल लाइन बिछाने की आवश्यकता ।] रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में रुपए कम किए जाएं ।” रोड़ के निकटवर्ती रेल फाटक को . हटाने तथा रंगापानी से रेल लाइन को दूसरे मार्ग पर ले जाने की आवश्यकता ।] रेलवे बोड़ श्रीषक के अन्तर्गत मांग में रुपए कस किए जाएं ।' जलपाईगुड़ी से होकर जलपाईगरुड़ी से दिल्‍ली तक तेज गति की एक सीधी रेलगाड़ी घलाने की आवश्यकता |] रेखवे बोर्ड शीर्षक के अस्तर्गत मांग में रुपए कम किए जाएं में क्रेन द्वारा माल का पुनः आरम्भ करने की आवश्यकता ।]
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 रेलवे  बोड़  शीर्षक  के  अन्तर्गत  सांग  सें  100  रुपए  कम  किए  जाएं  ।”

 रेलवे  के  अन्तगंत  सिलिगुड़ी  जंक्शन  से  ए०  टी०  मेल  तथा  बेशाखी  एक्सप्रेस
 गाड़ी  को  पुनः  आरम्भ  करने  की  आवश्यकता  ।]  (314)

 रेलवे  बोर्ड  शीर्षक  के  अन्तर्गत  सांग  में  100  रुपए  कम  किए
 रेलवे  को  आधुनिक  बमाने  की  आवश्यकता  ।]  (315)

 रेलवे  शो  शीर्षक  के  अन्तर्गत  मांग  में  100  रुपए  क्र  किए  जाएं  ।'

 जलपाईगुड़ी  से  होकर  जलपाईगरुड़ी  तथा  सियालदह्‌  के  बीच  एक  सुपरफास्ट  गाड़ी
 चलाने  की  (316)

 रेलवे  बोर्ड  शी क  के  अन्तगंत  सांग  में  100  रुपए  कम  किए  जाएं  ।”  दे
 जलपाईग्ुड़ी  को  दार्जिलिंग  मेल  का  आरम्भिक  स्टेशन  पुनः  बनाने  की  आवश्यकता  ।]

 (317)

 कि  निर्माण  ओर  बदलाव  शो्धक  के  अन्तर्गत  मांग  को  घटा  कर  एक
 रुपया  किया  जाए  ॥

 रेलवे  सियालदह्‌  मंडल  के  अन्तग्रंत  रानाधाट-गोड़े  और  रानाघाट-बोंगांव  खंड  का
 विद्युतीकरण  करने  में  असफलता  ।]  (320)

 कि  परिसम्पत्तियों  -  निर्माण  ओर  बदलाव  शोर्षक  के  अन्तर्गत  मांग  को  घटा  कर
 1  रुपग्रा  किया  जाए  ।

 रेलवे  के  सियालदह्‌  मंडल  के  रानाघाट-लालगोला  खंड  में  रेल  लाइन  को  दोहरा  करने
 में  असफलता  ।  |  (321)

 लनिर्माण  और  बदलाव  छोर्षक  के  अन्तर्गत  सांग  को  कम  करके
 1  रुपया  किया  जाए  ।

 रेल  के  अन्तगंत  रानीगंज-बांकुरा-मेझिया  रेल  लाइन  के  लिए  प्रावधान  करने  में
 असफलता  ।  |  (322)

 कि  निर्माण  और  बदलाव  शोष॑क  के  अन्तर्गत  भांग  को  घटा  कर
 एक  रुपया  किया  जाए  ।

 [  बन्देल-कटवा  रेल  लाइन  का  विद्युतीकरण  करने  में  असफलता  ।]  (323)

 निर्माण  और  बदलाव  झोजंक  के  अन्तर्गत  सांग  को  घटा  कर
 एक  रुपया  किया  जाए  ।

 रेल  के  सियालदह  मंडल  के  पुराने  और  टूट-फूटे  इन्जनों  तथा  मॉल  डिब्बों  को  बदलने
 असफलता  ।  |  (324)

 निर्माण  ओर  बदलाव  शोर्षक  के  अन्तर्गत  सांग  को  घटा  कर

 एक  रुपया  किया  जाए
 प्रखाना  रेल  परियोजना  को  निर्माण-कार्य  में  सम्मिलित  करने  में

 असफलता  ।]  (325)
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 का  के  ला  कर  मेक

 लत  पर  एक  शाप  सवा  शव  झ
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 निर्माण  और

 बदलाव  शक  के  अन्तर्गत  मांग
 105-117)

 में  100  रुपए  कम  किए
 और  शान्तिपुर  के

 बीच  फाटक  की  सुविधा  सहित  एक  स्टेशन  बनाने  की
 आवश्यकता  ।]  (328)

 निर्माण  और  बदलाव  शीर्षक  के  अन्तर्गत  मांग  05-117)  7)
 में  100  रुपए  कम  किए

 मंडल  का  रानाघाट-शान्तिपुर  खंड  में  बथना  में  एक  हाल्ट-स्टेशन  बनाने  की
 आवश्यकता  ।]  (329)

 निर्माण  ओर  बदलाव  झ्लीर्षक  के  अन्तर्गत  मांग  105-117)

 में  100  रुपए  कम  किए

 रगाछी  हाल्ट  स्टेशन  का  दर्जा  बढ़ाने
 की

 आवश्यकता  |]  (330)

 निर्माण  और  बदलाव  शीर्षक  के  अन्तगंत  मांग  105-117)
 में  100  रुपए  कम  किए

 रेल  के सियालदह-लालगोला  खंड  में  चकद॒हा  रेलवे  स्टेशन  पर  रिक्शा  स्टेंड  के  लिए

 भूमि  उपलब्ध  कराने  की  आवश्यकता  ||  (331)

 निर्माण  और  बदलाव  शीर्षक  के  अन्तर्गत  मांग  105-117)
 में  100  रुपए  कम  किए  जायें  ।

 रेलवे  के सियालदह-कृषनगर  खंड  में  कालीनारायण्पुर  रेल  पुल  के  साथ  सीढ़ीदार

 फूटपाथ  बनाने  की  आवश्यकता  ।]  (332)
 ह

 क्त  परिसस्पत्तियां  मिर्माण  ओर  शीर्षक  के  अन्तर्गत  भांग  105-117)

 में  100  रुपए  कम  किए  जायें  ।”

 खंड  की  बड़कुला  रेलवे  स्टेशन  के  प्लेटफामं  संख्या  2  पर  यात्री  शेड

 और  एक  नलकूप  बनाने  की  आवश्यकता
 ।  ]  (333)

 |

 निर्माण  और  बदलाव  शोर्षक  के  अन्तगंत  मांग  105-117)
 |

 में  100  रुपए  कम  किए  जायें  ।

 स्टेशन  के  प्लेटफाम  संख्या  1  पर
 ए  यात्री  प्रतीक्षालय  की  व्यवस्था  कराने  की

 आवश्यकता  ।]  (334)
 «
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 निर्माण  ओर  ीर्ष  अन्तर्गत  मांग  105-117)
 00  कम  किए

 स्टेशन  पर  मुख्य  स्टेशन  कक्ष  में  उपयुक्त  फर्नीचर  सप्लाई  का  तथा  टेलीफोन
 कनेक्शन  देकर  सुविधाएं  बढ़ाने  की  आवश्यकता  ।]  (335)  ,  वि

 निर्माण  और  बदलाव  शीर्षक  के  अन्तगंत  मांग  105-117)
 में  100  कम  किए  जायें  ।

 स्टेशन  पर  कठिनाई  कम  करने  के  लिए  रानाघाट-चूरनी  पुल  का  पाष्ट  के  रेल
 लाइन  को  दोहरा  बनाने  के  काये  तत्काल  पूरा  करने  की  आवश्यकता  |]  (३  36)

 निर्माण  ओर  बदलाव  झोर्थक  के  अन्तर्गत  सांग
 105-117)

 यें  100  रुपए  कम  किए  जायें  ।

 और  लालगोला  के  बीच  सभी  स्टेशनों  पर  पार-पथ  सुविधाएं  दिए  जाने की
 आवश्यकता  ।]  (337)

 रेलब  बोर्ड  छ्ीषक  के  अन्तर्गत  मांग  को  घटा  कर  एक  रुपया  किया  जाये  :”

 में  स्थायी  स्वरूप  की  अभिज्ञात  4  प्रकार  के  कार्यों  में  लगे  हुए  ठेका  श्रमिकों  को  रेल
 कर्मचारियों  के  रूप  में  मान्यता  देने  में  विफलता  ।]  (338)

 रेलवे  बोर्ड  शीर्षक  के  अन्तर्गत  मांग  को  घटा  कर  एक  रुपया  किया  लाये  ।!
 विशेषकर  कंचरापारा  रल  कमंशाला  में  कदाचारों  को  रोकने  में  असफलता  ।)

 (339)
 ॥

 परिचालन  व्यय--यातायात  ज्ञीर्षक  के  अन्तर्गत  मांग  को  घटा  कर  एक  रुपया  किया
 जाये  *

 परवं  रेलवे  से  सियालदह-कृषन्गर  सबशन  में  रेल  यातायात  में  बार-बार  पड़ने  वाली  बाधा
 को  रोकने  में  असफलता  ।]  (344)  .

 |

 परिचालन  व्यय---यातायात  शा्षेक  के  अन्तर्गत  सांग  को  घटा  कर  एक  रुपया  किया

 रेलवे  के सियालदह  मण्डल  राणाघाट-गेड़े  तथा  राणाधार

 गांव
 सुठनों

 में  रेल  यातायात  में  नियमितता  लाने  में  असफलता  ।]  (345)

 आ-कैंदावराव  पारधी  :  सभापति  रेलवे  बजट  पर  बोलने  के  लिए  आपने  मुझे
 जो  समय  उसके  लिए  मैं  आपका  आभारी  हूं  ।  इसके  साथ  ही  रेल  मंत्री  जी  ने  वर्ष  1985-86  5-86
 का  जो  बजट  इस  सदन  में  रखा  मैं  उसका  स्वागत  करता  हैं  भौर  समर्थन  करता  हूं  ।  मंत्री  जी
 ने  बजट  में  कई  स्वागत  योग्य  प्रस्ताव  रखे  इससे  पहले  आपने  हरियाणा  के  मुख्य  मंत्री  और
 केन्द्र  में  रक्षा  मंत्री  के  पद  पर  कार्य  करते  हुए  जो  ख्याति  अर्जित  मैं  समझता  हूं  कि  उसी  तरह
 रेलवे  को  गतिमान  द्वुतिगति  से  चलाने  सम्बन्धी  कई  प्रस्ताव  इन्होंने  बजट  में  सम्मिलित
 किए  वैसे  तो  उन्होंने  बहस  का  उत्तर  दे  दिया  है  और  मैं  उनकी  इस  घोषणा  का

 168
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 स्वागत  करता  हूं
 कि  साढ़े  प्रतिशत  सरचार्ज  को  घटाकर  उन्होंने  |  0.

 करना
 मान  लिया  है  लेकिन  मैं  सभापति  आपके  माध्यम  से  रेल  मंत्री  जी  से  प्रार्भमा

 करना  चाहता  हूं  कि  जैसा  उन्होंने  कहा  अधिकतर  लोग  50  किलोमीटर  या  उससे  कम  सफ़र
 कुरते  लेकित  दूसरी  तरफ  हमारे  देश  में  कई  बड़े-बड़े  शहर  ऐसे  जैसे  आदि
 जहां  पर  लोग  |

 50
 किलोमीटर  तक  से  काम  करने  के  लिए  प्रतिदिन  आते  कृछ  लोग  मजदूरी

 करने  आते  कुछ  लोग  नौकरी  के  लिए  आते  हैं  और  कुछ  अपना  सामान  बेचने  के  लिए  आते
 फिर  मैं  नहीं  समझ्त  सका  कि  उनके  पास  50  किलोमीटर  का  आंकड़ा  कहां  से  आ  मैं

 समझता  हूं  कि  छोटे  लोगों  को  देखते  कम  से  कम  150  किलोमीटर  तक  की  छूट  आपको  अवश्य

 देनी  चाहिए  बंयोंकि  50  किलोमीटर  के  अन्दर  तो  कोई  मेल  या  एक्सप्रेस  गाड़ी  भी  नहीं  रुकती  ।
 बम्बई  की  कपड़ा  मिलों  या  नागपुर  की  मिलों  में  काम  करने  के  लिए  मेरी  जानकारी  के

 इससे  भी  अधिक  दूरी  से  आते  हैं  ।  बहुत  से  लोग  बम्बई  में  सविस  करेने  के  लिए  काफी  दूशे
 से  आते  इसलिए  यह  छूट  150  किलोमीटर  की  आप  दें  तो  मैं  समझता  हुं  उससे  छोटे  लोगों  को
 ज्यादा  फायदा  ऐसी  मैं  उनसे  प्रार्थना  करना  चाहता  हूं  ।

 मैं  तो  रेल  मंत्री  से उनके  भाषण  पहले  यह  प्रार्थना  करना  चाहता  था  कि  यह  जो  13.5
 प्रतिशत  सरचाज  बढ़ाया  गया  है  और  उसी  माफिक  अनाज  व  दालों  पर  भी  अधिभार  बढ़ाया  यत्रा

 उसे  यह  न  बढ़ाते  ।  मैं  समझता  हूं  कि  जैसी  उनकी  स्थाति  अगर  उसी  माफिकर  उन्होंने  रेलवे

 में  भी  जोर  दिया  तो  बिना  टैक्सेशन  और  बिना  किराये  बढ़ाये  रेलवे  की  आमदनी  बढ़  स्रकती  है  ।

 रेल  में  लोग  बिना  टिकट  चलते  हैं  और  उसके  अलावा  दूसरे  ढंग  मे  जो  काम  क्‍लता
 अगर  वह  सब  बन्द  हो  और  में  जो  सामान  की  खरीद  होती  है  उस  परਂ  बराबर  भिगरानी  दक्की

 जावे  और  सामान  की  चोरी  पर  निगरानी  रखी  जाये  तो  मैं  समझता  हूं  कि  रेलवे  को  जो  बझ्ाड़ा

 होता  पैसे  की  कमी  पड़ती  वह  सब  प्री  हो  सकती  है  ।

 ..  मैंने  पिछले  रेलवे  बजट  पर  अपने  भाषण  में  कहा  था  कि  रेल  मंत्री  को  प्लानिंग  कमीशन

 का  भमेम्बर  होना  चाहिये  क्योंकि  रेलवे  बहुत  बड़ा  डिपार्टमेंट  रेलवे  से  लोगों  की  तब्ज  पहचानी

 जाती  अगर  गाड़ी  टाइम  पर  चलती  है  तो  लोग  समझते  हैं  कि  सरकार  ठीक  चल  रही

 गाड़ी  टाइम  पर  न  चले  तो  लोग  समझते  हैं  कि  सरकार  ठीक  नहीं  चल  रही  है  ।

 आज  जो  रेल  मंत्री  श्री  बंसीलाल  जी  हमें  मिले  इन्होंने  जिस  से  हरियाणा  में

 डिफेन्स  मिनिस्टर  रहते  हुए  काम  उनसे  हमें  आशा  है  रेलवे  में  जो  गड़बड़ी  है  और

 कमी  है  वह  दूर  होगी  और  कमियां  पूरी  होकर  रहेंगी  ।  इस  भोर  मंत्री  महोदय  श्यान  ऐसी  मैं

 प्रार्थना  करता  ु

 मैं  महाराष्ट्र  और  विदर्भ  के  कुछ  हिस्सों  की  तरफ  उनका  ध्यान  दिलाना  चाहता  रेलवे

 में  विद्युतीकरण  के  लिए  जो  पैसा  रखा  गया  उसमें  दिलली-बम्बई  और  दिल्ली-मद्बास  का  उल्लेख

 किया  ग्रया  है  और  बम्बई  से  हावड़ा  की  लाइन  में  बम्बई  से  भुसावल  तक  इलैक्ट्रीफिकेशन  हो  चुका

 नागपुर  तक  की  लाइन  के  इलैक्ट्रिफिकिशन  का  काम  काफी  धीमी  गति  से  चल  रहा
 प

 ।  गया  अगर  नागपुर  दूर्गे +  ता  के
 पूरी  लाइन  इलैबिट्रफाइड  हो

 है  |  भुसावल  से  न

 उसके  लिए  इस  साल  में  3.7  करोड़  की  राशि  का  प्रावीजन  किय

 का  हिस्सा  भी  इसमें  पूरा  हो  जाये  बम्बई  से  हावड़ा  तक  की  े

 सकती  लेकिन  नागपुर  से  दुर्ग  के  लिए  केवल  एक  लाख  रुपया
 रखा  ग़त्ा

 मैं  विद्वेदन

 पाई

 गा

 कि-सह  महत्वपूर्ण  लाइन  इस  पर  भिलाई  और  र  उरकेला  जैसे  लोहे  के  कारब्वाने  हैं  ज़ोर

 +
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 साइड  के  कारखाने  भी  इस  दृष्टिकोण  से
 इस  पूरी  लाइन  को  फिकेशन  होना  जरूरी

 जिस  प्रकार  दिलली-मद्रास  और  बम्बई-दिलली  होने  वाला  उसी  माफिक  इसको  भी  पूरा  करना

 जरूरी

 नई  रेलवे  लाइन  के  बारे  में  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  तुमसर  से  तिरोड़ी  लाइन  आलरेडी

 कटंगी  वहां  से  5-7  किलोमीटर  दूर  इसे  भी  अगर  उससे  जोड़  जाये  तो  कालाघाट

 «होते  हुए  एक  लाइन  तैयार  हो  जायेगी  ।  यहां  और  मैंगनीज  की  खदानें  होती  हैं  ।

 गोदिया-जबलपुर  नैरोगेज  लाइन  है  ।  पिछली  बरसात  में  इस  पर  बड़ा  भारी  एक्सीडेंट

 300-400  लोग  मारे  गए  ।  यह  100  साल  पुरानी  लाइन  है  और  जो  इंजन  इस  पर॑  बलते  यह

 नहीं  मेरे  पूर्व  भी  कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  इस  लाइन  को  बदलने  के  बारे  में  कहा*

 है  |  यहां  ज़ब  एक्सीडेंट  हुआ  तो  भूतपूर्व  रेल  मंत्री  मौके  पर  उन्होंने  मंजूर  किया  कि

 योजना  में  इस  कार्य  को  पूरा  करायेंगे  लेकिनं  इस  बजट  में  उसका  उल्लेख  भी  नहीं  है  ।

 1980  के  रेलवे  बजट  में  उस  समय  के  रेल  मंत्री  श्री  कमला  पति  त्रिपाठी  जी.ने  भी  अपने

 में  उल्लेख  किया  था  कि  इसकी  तरफ  ध्यान  लेकिन  तक  भी  इस  तरफ
 -  ध्यान  नहीं  दिया  गया  इसलिए  मेरी  प्रार्भना  हैं  कि  गोदिया-जबलपुर  लाइन  को  ब्राडगेज  करने

 के  लिए  अज़श्य  ध्यान  दें  ।

 सवारी  डिब्बों  का  कारखाना  विदर्भ  में  लगाने  के  लिये  हम  लोग  काफी  दिलों  से  मांग  कर

 रहे  रेल  विभाग  की  ओर  से  इसके  लिए  नागपुर  के  पास  बूटीबोरो  जगह  देखी  गई

 विदर्भ  में  ऐसा  कोई  कारखाना  सरकार  का  नहीं  है  ।  राज्य  और  सैंटर  की  दृष्टि  से  बूटीवोरी  में  यह
 '  कारखाना  इस  पर  माननीय  मंत्री  जी  अवश्य  ध्यान  दें  और  मंजूर  ऐसी  मेरी  प्रार्थना

 उस  दृष्टिकोण  से  माननीय  रेल  मंत्री  अवश्य  प्रयत्न  मंजूर  ऐसी  प्रार्थना

 करता  हूं  ।
 |

 सभापति  हमार  यहां  महाराष्ट्र  एक्सप्रेस  चलती  नाम  है  महाराष्ट्र  एक्सप्रैस
 जलती  है  नागपुर  से  कोल्हापुर  ।  हमारी  मांग  है  कि  जहां  से  महाराष्ट्र  शुरू  होता  है  गोदिया  कोल्हापुर
 तक  चले  ।  महाराष्ट्र  एक्सप्रेस  को  गोदिया  से  चलाने  के  बार  में  मैंने  पहले  भी  रेल  मंत्री  से  प्रार्थना

 की  उन्होंने  कहा  था  कि  गोदिया  में  टमिनल  की  व्यवस्था  नहीं  स्वयं  देखकर  आया  हूं
 ह

 रेलवे  के  अधिकारियों  को  भी  गोदिया  में  काफी  जगह  है  भौर  कोई  अड़चन  नहीं  इस

 लिए  महाराष्ट्र  एक्सप्रैस  और  दादर  एक्सप्रैस  गोदिया  से  चले  जिससे  महाराष्ट्र  के  एक  छोर  से  दूसरे

 छोर  तक  आने-जाने  की  सुविधा  हों  |  इसी  प्रकार  गीताजंली  एब्न्सप्रैस  का  स्टापेज  गोदिया  में  दिया

 छत्तीसगढ़  का  सातोउसा  में  स्टापेज  दिया  ऐसी  मेरी  प्रार्थना  है  ।

 भंडारा  रोड  से  जवाहर  नगर  तक  आल  रेडी  रेल  लाइन  पैसेंजर  ट्रेन  तिरोडी  तुमस्सर
 रोड  पर  इसे  जवाहर  नगर  तक  चलाया  जाये  ।  अगर  डिफेंस  की  वजह  से  जवाहर  नगर

 तक  चलाने  में  हो  तो  भंडारा  टाउन  तक  पेसेंजर  ट्रेन  को  चलाया  भंडारा  टाउन
 बहुत  बड़ा  शहर  जिले  का  मुख्यालय  भंडारा  रोड  से  भंडारा  टाउन  तक  कोई  अलग  से  गाड़ी

 होर्न  चाहिए  ।  इसको  कबूल  भी  किया  गया  लिकिन  अभी  तक  चालू  नहीं  हुई

 बन  डਂ  ट  अप  मेल  और  29  डाउन  30  अप  एक्सप्रेस  जो  बअम्बई  हावड़ा  चलती.है
 उनमें  जो  बोगी  लगती  उसकी  ठीक  व्यवस्था  नहीं  है  ।  जैसे  दिल्ली  मद्रास  में  जो  एक्सप्रैस  गाडियों

 है
 170  रू  न
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 में  बोगी  लगती  ऐसी  बोगी  लगनी  चाहिए  ।  बोगी  बद्रलने  के
 बारे  में  माननीय  रेल  मंत्री

 ऐसी  आशा  करता  इन्हीं  शब्दों  क ेसाथ  अपनी  बात  समाप्त  करते  हुए  रेल  बजट  का  समर्थन
 करता

 ya

 ही  |  का
 ।  काली  प्रसाद  पांडे  :  माननीय  सभापति  मैं  सदन  में  निर्दलीय  सदस्य

 के  रूप  में  इसलिये  दोनों  तरफ  की  बातों  को  अपनी  से  निष्पक्ष  ढंग  से  माननीय
 रेल  मंत्री  जी  से  कहना  चाहता  हूं  कि  उन्होंने  जो  बजट  रखा  उसमें  2-3  बातें  मुख्य  जिसमें

 प्रमुख्य  यह  है  कि,भाड़े  में  काफी  वृद्धि  की  गई  -

 हमारे  संसद  सदस्य  ने  सुझाव  दिया  है  कि  भ्रष्टाचार  को  समाप्त  किया  जाये
 और  जो  भी  योजनायें  वे  निश्चित  रूप  से  पूरी  की  जायें  ताकि  योजना  पर  खर्च  ब्रढ़  रहे

 उस  पर  हम  काबू  पा  सकें  ।  रेल  बजट  को  मैंने  गौर  से  देखा  मैं  बिहार  से  आता  रेल  बजट
 से  बिहार  में  कोई  नए  कार्य  का  संकेत  नहीं  जबकि  बिहार  बहुत  हुआ  क्षेत्र  आप

 एक  अनुभवी  व्यक्ति  मैं  आपसे  उम्मीद  करता  कि  पिछड़े  हुए  बिहार  के  विकास  के  लिए  आप
 निश्चित  रूप  से  ध्यान  देंगे  ।

 स्वर्गीय  रेल  मंत्री  श्री  केदार  पांडे  ने  1974  में  छितीनी  रेल  लाइन  योजना  बनायी

 जो  कि  नेप!ल  को  जोड़ती  जिसका  शिल/न्यास  स्वर्गीय  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  ने  1974  में  किया
 था  ।  सभी  जानते  थे  कि  योजनायें  पूरी  आवागमन  की  सुविधा  लेकिन  गोजनायें  सिर्फ

 कागजों  पर  रह  गई  हैं  ।  जिसका  शिलान्यास  श्रीमती  गांधी  द्वारा  किया  गया  उस  पर  गौर  नहीं
 किया  गया  ।  इस  तरह  से  अगर  आपकी  योजनायें  पूरी  नहीं  होंगी  और  जनता  के  सामने  उसका

 परिणाम  नहीं  तो  कोई  भी  व्यक्ति  आपके  बजट  पर  विश्वास  नहीं  कर  सकेगा  ।

 दूसरी  बात  यह  है  कि  सीवान  से  गोरखपुर  तक  जो  छोटी  लाइन  है  उसको  बड़ी  लाइन  में

 परिवर्तित  करने  के  लिए  1972  से  ही  सर्वेक्षण  हो  चूका  है--सभी  नागरिक  इस  बात  को  जानते

 लेकिन  आज  तक  उस  पर  कार्य  शुरू  नहीं  हुआ  इसी  तरह  से  थाणे  से  भटनी  तक  जो  नई

 रेल  लाइन  बनाने  का  प्रावधान  उसका  भी  सर्वेक्षण  काये  करने  तथा  एकक्‍्वोयर  करने  की

 योजनायें  बनीं  लेकिन  आज  तक  कोई  भी  कारगर  कार्यवाही  नहीं  हुई  आज  जो  लोग  गोपालगंज

 से  और  नेपाल  के  बार्डर  से  भटनी  जाते  हैं  उनकी  सुविधा  को  ध्यान  में  रखते  हुए  यदि  थाने  से  भटनी

 गोरे  कटया  होकर  लाइन  मिला  दी  जाए  तो  निश्चित  रूप  से  400  किलोमीटर  की  डूरी  बच

 जायेगी  जिससे  नागरिकों  के  साथ-साथ  रेलवे  को  भी  सुविधा  मिलेगी  ।

 टूसी  तरह  से  जहां  पटना  में  गांधी  सेतु  बना  वहीं  उन्‍क्ला  पुल  का  सर्वेक्षण  कार्य  भी  हुआਂ  था

 और  जनता  को  उम्मीद  थी  कि  अब  श्री  जी  रेल  मंत्री  बने  अतः  इस  नये  बजट  में  कम

 .  से  कम  दीघा  पुल  का  प्रावधान  अवश्य  किया  जायेगा  क्योंकि  आप  देखेंगे
 कि

 छपरा  और  तेपाल  तक

 तक  जो  भी  लोग  वहां  से  आते  हैं  उनके  लिए  आवागमन  की  कोई  भी  सुविधा  नहीं  ।
 बरोनी

 :  होकर  ही  सभी  लोगों  को  जाना  पड़ता  यदि  आप  दीघा  पुल  का  निर्माण  कार्य  योजना  के  तहत

 -  करव  दें  तो  आप  देखेंगे  कि  रेलवे  को  बिहार  से  निश्चित  रूप  से  मुनाफा  हो  रहा  है  ।

 इसके  साथ-साथ  मेरा  निवेदन  है  कि  गोपालगंज  का  जो  नया  डिस्ट्रिक्ट  बना  वहाँ  पर

 नेपाली  या  अन्य  कोई  भी  हों  वे  रेल  सुविधा  से  वंचित  हमारा  देश  आजाद  हो  85

 फीसदी  लोग  देहातों  में  निवास  करते  उनकी  यह  भाकांक्षा  थी
 कि  हम  आजाद  होंगे  ती  हमें रेल

 सुविधा  उपलब्ध  होगी  लेकिन  हुआ  उसके  बिल्कुल  उलटा  ।  85  फीसदी  आबादी  जो  देहातों  में

 त्यगा
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 अब  अकश०-क

 सिवास  करती  जो  अपनी  मांगों  के  लिए  कभी  नारे  नहीं  लगा  संकती  है  और  जो  पैसों  के  अभाव

 मै  अपने  ज॑न  प्रतिनिधियों  तक  पहुंच  कर  फरियांद  नहीं  कर  सकती  उसकी  आज  स्थिति  यह  है

 कि  यदि  उसे  रेल  देखनी  भी  हो  तो  उसको  दो  तीन  माह  लग  जायेंगे  कि  स्टेशन  से  कैसे  रेल  जाती

 इसलिए  भेरा  निवेदन  यह  है  कि  ग्रामीण  क्षेत्रों  के विकास  के  लिए  रेलवे  लाइनों  का  निर्माण

 कराया  भटनी-गोपालगंज  की  रेलवे  लाइन  बन  जाने  से  निश्चित  रूप  से  60  लाख  आबादी

 को  लाभ  इन  शब्दों  के  साथ॑  मैं  आशा  करता  हूं  कि  मन्त्री  जी  मेरे  सुझावों  पर  निश्चित

 रूप  से  ध्यान  देंगे  ।

 झोमती  उषा  ताई  प्रकाश  चोधरी  :  सभापति  माननीय  रेल  मन्त्री  ने  इस

 सदन  में  जो  1985-86  के  रेल  बजट  प्रस्तुत  किया  है  उसका  मैं  समर्थन  करती  हूं  ।  अभी-अभी

 शेस  भंन्‍्त्री  जी  का  जो  भाषण  हुआ  है  उसमें  उन्होंने  जो  रेल  किराया  पर  अधिभार  साढ़े  12  परसेन्ट

 से  घटाकर  10  परसेन्ट  किया  है  उसके  लिए  हम  उतका  आभार  मानते  हैं  लेकिन  इसके  साथ-साथ

 हमें  इस  बात  को  भी  उम्मीद  थी  कि  सीजन  टिकट  पर  जो  काफी  अधिभार  बढ़ाया  गया  है  उसको

 भी  कुछ  कम  यदि  मंत्री  जी  ने  ऐसा  किया  होता  तो  हमारे  लिए  बड़ी  खुशी  की  बात  होती  ।

 भाज  बस्बई  जैसे  शहर  के  जनजीवन  में  हम  देखते  हैं  कि  वहां  के  निवासियों  की  जिन्दगी  स्वयं  एक

 बोस  बनी  हुई  है  ।  आपने  बताया  कि  वहां  पर  रेलवे  की  आमदनी  कम  है  लेकिन  यह  बात  सही  नहीं

 हर  साल  रेलवे  को  आमदनी  करोड़ों  रुपए  बढ़ी  वहां  रेल  का  सफर  लोगों  के  जन-जीवन  के

 लिए  आवश्यक  चीज  है  ओर  उस  पर  आपने  काफी  अधिभार  बढ़ाया  सीजन  टिकट  पर  आपने  काफी

 किराबा  बढ़ा  दिया  मैं  प्रार्थना  करती  हूं  कि
 आप  इस  पर  पुनः  विचार  करें  ।  बाम्बे  शहर  की

 जिसके  लिए  उसकी  जिन्दगी  ही  एक  बोझ  है  उसके  ऊपर  रेल  का  किराया  बढ़ाने  से  कोई

 फायदा  नहीं  होगा--मैं  ऐसा  मानती  हूं  ।  वहां  आप  जो  वसूली  करते  हैं  उसका  ढंग  भी  ठीक  नहीं

 किराया  ठीक  तरह  से  न  वसूल  करने  की  वजह  से  रेलवे  को  हमेशा  नुकसान  होता  है  ।
 ँ

 आपके  बजट  का  समर्थन  हुए  मैं  यह  कहना  चाहती  हूं  कि  रेलवे  आम  जनता  के  जीवन

 का  एक  हिस्सा  बन  गया  आम  जनता  की  जिन्दगी  में  जिस  तरह  से  भाग-दोड़  हो  रही  बैसी

 ही  हालत  आज  हम  रेलवे  की  देख  रहे  आधिक  और  सामाजिक  परिवतंन  में  विकास  लाने  के

 लिए  रेलवे  एक  महत्त्वपूर्ण  माध्यम  लेकिन  रेलवे  के  एक्सीडेंट्स  के  बारे  नुकसान  के
 बारे

 अब  हम  देखते  हैं  तो  एक  संकटग्रस्त  उद्योग  जैसा  नजर  आता  बीमार  उद्योग  नजर  आता

 इसलिए  मैं  चाहती  हूं  कि  हमारी  पंचवर्षीय  योजना  में  इतने  बड़े  उद्योग  के  रेलवे  विकास  के

 लिए  20  प्रतिशत  राशि  रखी  जाए

 रेलवे  के  किराए  में  आपने  अढ़ाई  प्रतिशत  की  कमी  कर  दी  लेकिन  इसके  साथ-साथ  मैं

 कहना  चाहती  हूं  कि
 आप  सीजन  टिकट  के  बारे  में  दोबारा  विचार  आपने  अपने  बजट  में

 भध्य  प्रदेश  को  दो  नई  रेलवे  लाइनें  इस  बारे  से  हमारा  कोई  चैलेंज  नहीं  इस  बारे  में

 भ्  कुछ  नहीं  कहना  चाहती  लेकिन  इतना  जरूर  कहना  चाहती  हूं  कि  जहां  जरूरत  वहां

 जरूर  देनी  चाहिए  ।  इस  बारे  में  मेरा  एक  सुझाव  यह  है  कि  आप  एफ  विशेषज्ञ  समिति  का  गठन

 जो  विभिन्‍न  क्षेत्रों  का  दोरा  करके  भ्रपनी  रिपोर्ट  पेश  हमारे  वित्त  मंत्री  जी  ने  कहा  है

 कि  वह  अंदेशिक  असंतुलन  को  दूर  करना  चाहते  हैं  और  प्रादेशिक  संतुलल  को  कायम  करके  हम

 इन्डस्ट्रिंकल  विकास  करना  चाहते  मैं  कहना  चाहती  हूं  कि  कहीं  किसी  के  साथ  अभ्वाय

 न  हो  ज॑से  कि  विदर्भ-अमरावती  क्षेत्र  क ेसाथ  हुआ  ।  हमें  जवाब  दिया  गया  कि  पैसे  की  कमी

 “172
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 होने  की  वजह  से  हम  वह  रेलवे  लाइन  नहीं  दे  सकते  शायद  हो  सकता  है  कि  यह  बात  सच

 हो  ।  मैं  आपको  बताना  चाहता  हूं  कि  यहां  से  कोई  फैसला  होता  लेकिन  स्टेट  गवर्नमेंट  कोई
 कमेटी  बैठाना  चाहती  है  फिर  उस  फैसले  पर  कोई  अमल  नहीं  होता  इसीलिए  मैं  आपसे
 अर्ज  कर  रही  थी  कि  आप

 विशेषज्ञ
 कमेटी  का  गठन  तो  यह  देखे  कि  किस  क्षेत्र  में  कौन-सी

 रेलवे  लाइन  देता  पहले  आवश्यक  है  और  उसके  लिए  प्रावधान  आपकी  तरफ  से  रखा  इस
 बात  को  दृष्टि  में  रखते  हुए  मैं  पुनः  आपसे  अमरावती  नरखेड  लाइन  की  मांग  करती  हूं  और  आशा
 करती  हूं  कि  आप  इस  रेलवे  लाइन  पर  गम्भीर  रूप  से  विचार  करेंगे  ।

 एक  वात  की  ओर  और  मैं  आपका  ध्यान  आकर्षित  करना  चाहती  जिसका  जिक्र  यहां
 पर  नहीं  किया  गया  है  ।  अंग्रेजों  के  जमाने  में  ईस्ट-इंडिया  कम्पनी  के  कब्जे  में  छोटी-मोटी  लाइयनें  थीं  ।
 शायद  वे  लाइनें  नैरो-गेज  थी  ।  भेरे  निर्वाचग  क्षेत्र  में  जिसको  जोड़ने  वाली

 दयापुर  और  जो  कि  छोटी  लाइनें  हैं  और  ये  लाइनें  ईस्ट  इंडिया  कम्पनी  के  कब्जे  में  थीं  ।
 देश  भें  ऐसी  और  भी  बहुत-सी  लाइनें  जो  अब  ईस्ट  इंडिया  कम्पनी  के  कब्जे  में  नहीं  ये  रेलवे

 लाइनें  पूरी  तरह  से  काम  नहीं  कर  हम  चाहते  हैं  कि  रेल  मंत्रालय  उनको  पूरी  तरह  से

 अपने  कब्जे  में  ताकि  उनका  पूरी  तरह  से  विकास  हो  सके  ।  वहां  पर  बिजली  भी  नहीं  लोग

 उन  गाश़ियों  में  अन्धेरे  में  सफर  करते  हैं  ।  ऐसी  छोटी-छोटी  लाइनें  जिन  पर  कभी  ईस्ट  इण्डिया

 कम्पनी  का  कब्जा  वे  आज  राह  देख  रही  हैं  कि  हमारी  सेन्‍्ट्रल  आपका  यह
 उनकी  तरफ  ध्यान  देगा  और  उनमें  सुधार  लायेगा  ।

 आपने  पुराने  रुलवे  ट्रैक  कीः  दुरुस्‍्ती  के  लिये  इस  बजट  में  काफी  प्रावधान  किया  लेकिन

 मैं  आपका  ध्यान  इस  तरफ  दिलाना  चाहती  हूं  कि  रेलवे  ट्रैक  की  दुरुस्त  करने  के  लिये  प्रावधान  तो
 कर  दिया  जाता  लेकिन  उसमें  बहुत  ज्यादा  दुव्यंवस्था  होती  बहुत  से  ट्रंक्स  ऐसे  हैं  जो  बड़े

 के  आसपास  और  जिनके  दोनों  तरफ  बहुत  ज्यादा  गन्दगी  और  सड़ा  हुआ  पानी  इकट्ठा
 हो  जाता  ट्रैक्‍्स  के  दोनों  तरफ  की  जमीन  चाहे  रेल  विभाग  की  या  कारपोरंशन  की  है
 किसका  नियंत्रण  है  यह  चर्चा  होती  हमें  उसकी  दुरुस्ती  करनी  चाहिये  ।  वहां  पर  बहुत  से

 अनअथराइज्ड  लोग  उन  जमीनों  पर  कब्जा  पब्लिक  प्रापर्टी  बनाकर  मिसयूज  करते  हैं

 उनको  करना  बहुत  क्षावश्यक  है  ।

 आपने  अपने  भाषण  में  कहा  है  कि  किराया  बढ़ाने  का  एक  कारण  यह  है  कि  आप  बाहते

 हैं  फि  रेलवे  को  सुरक्षा  प्रापर्टी  जो  नई  योज  नायें  हैं  उनको  जल्द  से  ज़ल्द  पूरा

 किया  जा  सके  |  मैं  इसी  सन्दर्भ  में  आपका  ध्यान  आर०  पी०  एफ०  और  जी०  आर०  पी०  की  ओर

 दिलाना  चाहती  ये  दोनों  रेलवे  के  पुलिस  विभाग  लेकिन  उनमें  कोअडिनेशन  नहीं  कई

 बार  यह  मसला  उठा  है  कि  उनके  जो  अधिकार  हैं  वे  अलग-अलग  हैं  ।  मैं  चाहती  हुं  कि  उनके

 अधिकारों  को  स्पष्ट  किया  और  इस  तरह  की  व्यवस्था  की  जाए  जिससे  उनके  अन्दर

 कोआउडिनेशन  पैदा  हो  ।  इनके  अन्दर  स्टाफ  बढ़ाने  की  बहुत  आवश्यकता  है  ।  स्टाफ  ज्यादा  बढ़ाने

 से  रेलवे  को  सुरक्षा  मिलेगी  ।

 अब  मैं  रेलवे  में  जो  दुर्घटनायें  होती  हैं  उनकी  तरफ-आपका  ध्यान
 दिला

 ती  आपने

 दुर्घटनाओं  को  दृष्टि  में  रख  कर  मुआवजे  के  लिये  काफी  प्रावधान  किया  लेकिन  इस  तरह  से  तो

 लोगों  के  मन  में  अविश्वास  और  डर  पैदा  लोग  सोचेंगे  कि  रेलों  में  दुघंटनायें  बढ़ती  जायेंगी
 :  नहीं  है  ।  इन्सान  की  जिन्दगी  बहुत  सस्ती दि  बदब  ys  <  r

 और  आप  उनको  कम्पेन्सेशन  देते  रहेंगे  ।  यह  बात  ठीक  नहीं  है
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 नहीं  उसकी  कोई  कीमत  नहीं  दी  जा  सकती  ।  इसलिये  मैं  आपसे  निवेदन  करना  चाहती  हूं  कि

 आप  इस  हरफ  सबसे  ज्यादा  ध्यान  दें  जिससे  दुर्धटनायें  न  हो  ।

 ०  दो  साल  पहले  तमिलनाडु  एक्सप्रेस  में  एक  महिला  मिनू  ददलानी  की  हत्या  हुई  उसको
 -  शेप  करके  उसका  मर्डर  किया  गया  था  ।  मैं  उस  केश  में  खुद  विक्षनेस  हूं  । अनआयोराइल्ड  हॉकर  को

 वहां  बैठने  दिया  आपके  टी०.सी०  ने  उसको  चेक  नहीं  सबके  हाथ  मिलेजुले  रेलवे

 पुलिस  ने  भी  ढील  दी  थी  ।  जब  स्वर्गीय  प्रधान  मंत्री  महोदया  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  जी  का  ध्यान  इस

 तरफ  दिलाया  और  उन्होंने  उस  मामले  को  समझा  और  मुझे  . याद  है  उस  समय के
 रेल  मंत्री  जी

 को  उन्होंने  इसके  बारे  में  पूछा  था  और  कुछ  सुझाव  दिये  थे  ।  आप  अपने  जी०  भार०  पी०  और

 रेलवे  पुलिस  के  स्टाफ  को  बढ़ायें  ताकि  महिलाओं  के  डिब्बे  की  संरक्षण  की  तरफ

 उनका  ध्यान  जाये  ।  हम  चाहते  हैं--हमारे  प्रधान  मंत्री  श्री  राजीव  गांधी  जी  ने  जिस  स्वच्छ

 प्रशासन  और  भ्रष्टाचार  रहित  प्रशासन  की  घोषणा  की  उस  समय  की  पुकार  राजीव  जी

 ने  उद्धार  किया  है  और  इसे  आदर्श  मानते  जिसके  लिये  देश  अपेक्षा  करता  है  ।  इस  तरफ

 आपका  विशेष  ध्यान  जाना  ताकि  हमारी  रेलवे  आगे  बढ़  सके  और  हमें  विश्वास  है  कि

 आपके  अच्छे  नेतृत्व  में  हम्रारा  रेल  विभाग  आगे  बढ़ेगा  ।  इन्हीं  शब्दों  के  साथ  मैं  रेल  विभाग  की

 मांगों  का  समर्थन  करुलों  हूं  ।  «

 ]  ,
 श्री  आनन्द  गजपति  राजू  :  सभापति  रेलवे  की  अनुपुरक  मांगों  के  बारे

 में  बोलते  हुए  मैं  कुछ  बातें  कहना  चाहूंगा  ।  इस  बारे  म्रें  मैं  यह  कहना  चाहूंगा  कि  परिवहत्  उद्योग

 को  एकांगी  दृष्टिकोण  से  नहीं  देखा  जा  संकता  ।  परिवहन  का  एक  अंग  है  तथा  यदि  वे  ठीक  से
 कार्य  नहीं  यदि  उनके  द्वारा  कोई  निश्चित  भूमिका  नहीं  निभाई  जायेगी  तो  निश्चय  ही  इस
 शताब्दी  के  अन्त  तक  यह  विशाल  विभाग  अभिलेखागार  में  रखने  योग्य  हो जाएगा  ।  इस  समय  मैं

 यह  कहना  चाहूंगा  कि  तथा  शताब्दी  में  इंग्लैंड  में  नहरी  जलमार्ग  थे  तथा  परिवहन
 के  अन्य  तरीके  थे  और  कुछ  समय  बाद  वहां  रेलवे  पिछड़  गई  इस  विषय  में  मैं  अमरीका  के  रेल

 सड़कु-मार्गे  क ेएक  महान  उद्योगपति  की  बसीयत  का  उल्लेख  करना  उसने  जो  वसीयत

 लिखी  थी  उसमें  उसने  कहा  है  कि  उसकी  सन्‍्तति  तथा  उत्तराधिकारी  केवल  रेलवे  से  ही  सम्बन्धित

 कार्य  करेंगे  और  आज  वे  लोग  कंगाल  इसी  पर  हम  केबल  यह  आशा

 हो  कर  सकते  हैं  कि  8500  करोड़  रुपए  का  यह  रेलवे  उद्योग  इस  शताब्दी  के  अन्त  तक  संग्रहालय
 में  रखी  जाने  वाली  वस्तु  नहीं

 विकास  की  गति  को  बढ़ाने  के  लिए  अभिनव  परिवतंनों  की  आवश्यकता  होती  ऐसे
 अभिनव  परिवतंनों  की  जो  दूसरे  देशों  में  हुए  जैसे  ग्रेट  रूस  तथा  अमरीका  में  का्म-निष्पादन

 में  उन्‍नति  करने  की  आवश्यकता  इस  विषय  में  मैं  यह  कहना  चाहूंगा  कि  यद्यपि  ऐसा  माना

 जाता  है  कि  रेलवे  सामाजिक  कृत्य  करती  है  परन्तु  उसके  राथ  उद्योग  व्यापार  तथा  कृषि  वस्तु

 हुत  भारी  मात्रा  में  सम्बद्ध  हैं  तथा  उनके  द्वारा  किये  जाने  वाले  परिवहन  की  लागत  भी  बहुत
 अधिक  है  ।  दूसरा  अत्यावश्यक  पहलू  जिस  पर  काबू  पाना  है--जो  परेशानी  हमारे  सामने

 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  से  चली  आ  रही  वह  है  रेलवे  तथा  कोयले  की  इस्पात  संयन्त्रों

 तथा  विद्युत  संयंत्रों  क ेबीच  चली  आ  रही  क॒प्रियों  को  दूर  करने  का  ।  विकास  के  मार्ग  में  आई  इस

 को  जल्द  से  जल्द  दूर  करना  होगा  ।

 .  ।  *
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 ,.  मालभाड़  तथा  यात्री  किराए  में  बेतुके  ढंग  से  वृद्धि
 की

 गई  यह  हमेशा  लागत  वृद्धि  के
 आधार  पर  की  जाती  परन्तु  वह  उचित  नहीं  क्योंकि  जब  तक  कीमतें  युक्तिसंगत  स्तर

 पर  बनाये  रखी  जायेंगी  तब  तक  हम  स्थिति  में  कोई  सुधार  नहीं  कर  पायेंगे  ।  हम  देख  रहे
 हैं  कि  हर

 बर्ष  लागत  तथा  कीमतें  बढ़  रही  हैं  लेकिन  उनके  कोई  आनुषंगिक  या  परिणामी  लाभ  नहीं  हो  रहे
 इसीलिए  तदर्थ  आधार  १२  वद्धि  जिस  तरह  यह  सब  हो  रहा  बदला  के  तरीके  को

 जाना  चाहिए  तथा  मैं  कुछ  सुझाव  देना  जिन्हें  मैं  छुटपुट  विचारों  की  संज्ञा  जो  मेरे
 पास  हैं  ।  :

 जिस  प्रकार  से  जहाजरामी  में  वस्तुओं  को  डिब्बा  बंद  करके  उनका  परिवहन  करने  का,तरीका

 बहुत  अधिक  बढ़  गया  है  उसी  प्रकार  रेलवे  में  भी  कोई  नवीन  परिवतंन  लाने  के  व्रिषय  में  सोचना

 चाहिए  ।  इसके  अतिरिक्त  जैसा  कि  बजट  में  बताया  गया  सामाजिक  भार  535  करोड़  रुपये  का

 होगा  फ्रन्तु  खाते  की  प्रणाली  में  मार्ग-संकेतन  तथा  प्रशासन  की  अप्रत्यक्ष
 लागतों  को  समाविष्ट  नहीं  किया  गया  है  ।  अंशदायी  खाता  पद्धति  का  अनुसरण  नहीं  किया  गया

 और  लाभ  लागत  तथा  निवेश  संबंधी  हितों  पर  विचार  किया  गया  इससे  भी  अधिक  महत्वपूर्ण
 बात  यह  है  कि  गुणात्मक  लक्ष्य  भी  उतने  ही  महत्वपूर्ण  होते  हैं  जितने  कि  मात्रात्मक  लक्ष्य  ॥

 यह  देखते  हुए  कि  475  करोड़  रुपए  का  लाभांश  दायित्व  तदर्थ  किस्म  का  मैं  केहना  कि

 यह  किसी  आधार  या  आधारों  पर  सामान्य  खाते  में  डाला  जाना  चाहिए

 जब  धमराशि  का  विनियोजन  भारत  सरकार  की  संचित  निधि  से  किया  जा  रहा  तो
 मैं  रेलवे  मनन्‍्त्री  महोदय  आवके  प्रार्थना  करूंगा  कि  मुझ्न  जैसे  सदस्यों  को  कुछ  बातें  कहने
 का  अवसर  प्रदान  किया  जाना  चाहिए  ।.  .

 श्रो  मुल्लापल्लो  रामचन्द्रन  :  सभापति  मुझे  1985-86  के  रेल  बजट  *

 का  समर्थन  करते  हुए  बड़ी  खुशी  हो  रही  विस्तार  में  जाने  से  पहले  मैं  माननीय  रेल
 मंत्री  तथा  उनके  साथी  श्री  माधव  राव  सिंधिया  को  विकासोन्मुख  बजट  प्रस्तुढ़  करने  के  लिए
 बधाई  देता  हूं  ।

 |  ह

 बजट  को  पूर्ण  समर्थन  देते  हुए  मैं  रेल  मंत्री  जी  का  ध्यान  सदन  में  रेल  अभिसमय  समिति

 द्वारा  पिछले  अगस्त  मास  में  प्रस्तुत  किये  गये  अपने  नवीनतम  प्रतिवेदन  की  तरफ  दिलाना  चाहता

 हूं  |  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  सिफारिश  में  यह  स्पष्ट  कहा  गया  था  कि  रेल  विभाग  को  पिछड़े

 क्षेत्रों  के  विकास  में  मुख्य  भूमिका  निभानी  नई  रेल  लाइन  का  फैसला  करते

 समय  इस  मुख्य  बात  पर  गम्भीरता  से  विचार  नहीं  किया  गया  ।

 मैं  मालाबार  के  पिछड़े  जो  कि  केरल  के  उत्तर  का  सबसे  आखरी  भाग  का

 निधित्व  करता  हूं  ।  पिछले  84  वर्षों  से  हमें  तैलीचरी  से  मैसूर  तक  की  रेल  लाइन  बिछाने  के

 प्रस्ताव  से ललचाया  जा  रहा  था  ।  यह  84  वर्ष  पुराना  रेल  प्रस्ताव  जब  अंग्रेज  ग्ोग

 1901  में  देश  पर  शासन  कर  रहे  थे  तब  मैसूर-तंलीचरी  लाइन  के  लिए  पहला  सवक्षण  किया  गया

 था  ।  अंग्रेज  लोग  इस  रेल  लाइन  कें  सामरिक  तथा  आधिक  महत्व  को  अच्छी  तरह  से  समझते  थे  ।

 1910-11  में  दूसरा  सर्वेक्षण  किया  गया  था  लेकिन  पहला  विश्व  युद्ध  शुरू  होने  के  कारण  यह

 पूरा  नहीं  हो  सकता  ।  आजादी  के  बाद  विभिन्‍न  संस्थाओं  ने  कई  अभ्यावेदन  किए  कि  इस  लाइन

 को्‌  चालू  कि  प्रा  जाये  ।  19.50  से  1959  के  बीच  एक  और  सर्वेक्षण  किया  गया  सब  मिलाकर

 सभी  सरकारों  ने  मैसूर  से  तैलीचरी  लाइन  के  सर्वेक्षण  पर  2  करोड़  रुपये  के  लगभग  खर्च  कर  दिया

 ना
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 लेकिन  मुझे  यह  कहते  हुए  खेद  है.कि  इस  सम्बन्ध  में  अभी  तक  कुछ  नहीं  किया  गया

 यह  ध्यान  रखने  योग्य  बात  है  कि  मंसूर  से  तेलीचरी  तक  की  इस  लाइन  के  शुरू  होने  से  उत्तर
 भारत  से  केरल  के  बीच  लगभग  400  मील  की  दूरी  कम  की  जा  सकेगी  ।  मैसूर  शहर  पहले
 ही  रल  द्वारा  उत्तर  भारत्‌  से  जुड़ा  हुआ  है  |  लेकिन  तैलीचरी  से  मैसूर  तक  केवल  सहक  परिवहन
 पर  ही  निर्भर  करना  पड़ता  अगर  मैसूर  से  तैलीचरो  तक  लाधन  बिछा  जाये  तो  दूरी

 कहत  कम  की  जा  सकती  मैसूर  से  तंलीचरी  सड़क  मार्ग  द्वारा  125  मील  है  लेकिस

 रेल  द्वरा  मैसूर  से  तैलीचरी  की  दूरी  504  मील  मैसूर  से  तेलीबरी  तक  अब  हमें  घृमकर  भर्थात्‌

 तामिलनाड  में  जोलारपैटी  द्वारा  जाना  पड़ता  है  लगभभ  1000  लारियां  और  लगभग  100  बसे

 उसी  मार्ग  अर्थात्‌  तेलीचरी  मैसूर  भाग  पर  रोजाना  चलती  अतः  इस  मांग  पर  रल  लाइन

 बनाने  से  निश्चित  ही  इस  क्षेत्र  आर्थिक  विकास  को  बढ़ावां  मिलेगा  ।  बड़ाजरा

 तथा  कालीकट़  पत्तन  जो  केरल  के-तटों  पर  को  भी  इस  परियोजना  रो  बहुत  लाभ  यह  आप

 मानेंगे  कि  किसी  भी  मापदंड  के  अनुसार  84  वर्ष  एक  बहुत  लम्बा  समय  मैं  गम्भीरता  के  स  थ

 माननीय  मंत्री  से  इस  परियोजना  पेर  विचार  करने  तथा  इसको  सातवीं  योजना  में  शामिल  करने

 के  लिए  अनुरोध  करता  हुं  ।

 कुटलीपुरम-गुरुवायूर  लाइन  सम्बन्धी  एक  और  मांग  लाखों  लोग  हर  वर्ष  गुरुवायूर
 के  प्रसिद्ध  श्री  कृष्ण  मंदिर  जाते  इस  रेल  लाइन  के  संबंध  में  हमारी  प्रिय  स्वर्गीय

 इंदिरा  गांधी  तथा  भतपूर्व  रेल  श्री  कमलापति  त्रिपाठी  जब  केरल  आये  थे  तो  उन्होंने  इस

 संबंध  में  स्पष्ट  आश्वासन  दिये  दुर्भाग्यवश  अब  तक  कुछ  भी  नहीं  किया  गया  और  इस

 बजट  में  एक  पैसा  भी  इस  लाइन  के  लिए  महीं  रखा  गया  है  ।  न

 *  मैं  अलेप्पी-कायनकुलम  लाइन  के  संबंध  में  कुछ  कहूंगा  ।  इस  परियोजना  के  लिए

 केवल  1000  रुपये  नियत  किये  गये  हैं  ।  मुझे  यह  कहते  हुए  अफसोस  है  कि  यह  बहुत  ही  कम

 राशि  है  ।
 ह

 पालघाट  जिले  ये  पंजेंकोड़  में  एक  कोच  फैक्ट्री  स्थापित  करने  के  प्रस्ताव  प्रर  मैं  एक

 पूर्ण  बात  का  उल्लेख  करना  चाहता  हूं  ।  एक  सर्वेक्षण  पहले  किया  गया  था  और  अगर  मेरी

 कारी  सही  है  तो  रिपोर्ट  पालघाट  के  पक्ष  में  थी  ।
 e

 एक  सासनोय  सदस्य  :  कोचीन-मदुर  लाइन  का  भी  उल्लेख  कीजिए  |

 क्रो  सुल्लापल्लो  रामचन्द्रम  :  वह  भी  है  |,  है

 मैं  यह  समझता  हूं  कि  कोच  फैक्ट्री  को  उत्तर  में  किसी  अन्य  स्थान  पर  लगाया  जा  रहा  है  ।

 मुझे  दुःख  है  कि  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  भी  नहीं  किया  जा  रहा  है  ।  *

 एक  बार  फिर  मुझे  खेद  से  कहना  पड़ता  है  कि  प्रस्तावित  डीजल  इंजिन  बर्कशाप

 को  तिक्रेन्द्रम  में  स्थापित  करने  के  बारे  में  भी  कुछ  नहीं  किया  गया  है  ।

 सभापति  महोदय  :  कैंपया  अब  समाप्त  कीजिए  ।

 प्रो+  पी०  छे०  कुरियन  यह  उनका  पहला  भ्राषण  इन्हें  जारी  रहने

 -  खजापति  महोदय
 :  यहां  पर  ऐसे  बहुत  से  सदस्य  है  जो  अपना  पहला  भाषण  करना  चाहे

 हैं  ।
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 श्री  मुल्लापलली  रामचखन  :  मुझे  यह  बताते  हुए  दुःख  है  कि

 तथा  कालीकट  पर  यातायात  तथा  स्टेशन  सुविधाएं  बहुत  ही  कम  हैं

 लाबार  क्षेत्र  के  यात्रियों  को  बहुत  ही  असुविधा  का  सामना  करना  पड़  रहा  मेरा
 माननीय  रेल  मंत्री  से  अनुरोध  है  कि  वह  मालाबार  क्षेत्र  का  भ्रमण  करके  स्वयं  देखें  यात्रियों
 को  कौन-सी  समस्याओं  का  सामना  करना  पड़  रहा  खराब  रेल  जो  दूसरे  रेल  डीवजनों
 द्वारा  अस्वीकार  किए  जाते  मालाबार  भेज  दिये  जाते  यहां  तक कि  प्रथम  श्रेणी  के  डिब्बों  मे
 भी  सुविधाएं  बहुत  ही  खराब  हैं  ।

 ॥

 शोरानर  से  मंगलौर  रल  लाइन  को  दोहरा  करनें  के  लिए  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  गयी
 है  ।  केरल  सरकार  रियायती  दर  पर  विद्युत  शक्ति  देने  को  तयार  इसलिए  मेरा  रेल  मन्त्री  से
 विनम्र  निवेदन  है  विशेष  तौर  पर  त्रिवेन्द्रम  से मंगलौर  तक  की  लाइन  के  विद्युतीकरण  को

 मिकता  दी  जानी  चाहिए  ।

 मेरा  रेल  मंत्री  जी  से  विनम्र  निवेदन  है  कि  वह  कृपया  इन  समस्याओं  पर  ध्यान  दें  और
 प्रस्तावों  पर  गम्भीरता  से  विचार

 रे

 श्रीमती  विश्लावती  जतुवंदो  :  सभापति  आपको  धन्यवाद  देती  हूं  कि-आप्रने

 बड़ी  प्रतीक्षा  के  बाद  मुझे  बोलने  मौका  दिया  ।  मंत्री  जी  रेल  मंत्री  जी  ने  जो  बजट  पेश  किया
 मैं  उसका  समर्थन  करती  हूं  और  उनके  साहस  की  मैं  सराहना  करती  हूं  कि  घाटे  का  बजट  पेश

 करते  हुए  उन्होंने  जो  टैक्स  लनाए  हैं  यात्रा  कर  पर  साढ़े  12  प्रतिशत  जो  उसको  घटा  कर
 अपने  भाषण  में  10  प्रतिशत  कर  दिया  मालभाड़ा  भी  10  प्रतिशत  बढ़ाया  है  उस  पर  कर
 लगाया  ।  यह  घाटे  का  करों  वाला  जो  बजट  पेश  उनको  निश्चित  ही  कोई  वाहवाही  तो  नहीं
 मिलेनी,.उन्हें  आलोचना  ही  आलोचना  ही  उनके  सामने  उनके  हिस्से  में  लेकिन
 सभापति  विकल्प  क्‍या  है  इसका  |  एक  तरफ  तो  सभी  चाहते  हैं  कि  हमारे  यहां  रेलवे  लाइ

 हम  एक  तरफ  चाहते  हैं  कि  हमारे  यहां  पुरानी  लाइनों  के  पुराने  जो  माडल  के  इंजनों  के  या  -

 पुसने  डिब्बे  उनका  नवीनीकरण  हम  एक  तरफ  चाहते  हैं  कि  हमारे  यहां  विद्युतीकरण  हम
 चाहते  हैं  कि  जो  हमारी  सिंगल  लाइन  है  वह  डबल  बनाई  जहां  रेलवे  लाइनें  नहीं  हैं  वहां

 नई  लाइनें  दी  तो  यह  सब  करने  के  लिए  मैं  सोचती  हूं  कि  शायद  मंत्री  जी  बता  सकते  इनके
 पास  न  तो  कोई  जादू-मन्तर  न  कोई  अलादीन  का  चिराग  होगा  कहेंने  जल  जाਂ

 इतनी  लाइनें  बिछा  इतना  नवीनीकरण  कर  इतना  इवेक्ट्रीफिकेशन  कर  इसके  लिए  कोई

 न  कोई  रास्ता  निकालना  ही  पड़  गा  ।  सभापति  एक  बात  सोचिए  कि  जब  हम  प्रजातंत्र  पर

 क  रते  हैं  और  प्रजातांत्रिक  ढंग  से  चुनकर  आते  हैं  तो  हमें  कुछ  चीजों  को  ध्यान  में  जरूर

 रखना  पड़ता  इन  चीजों  को  मद्देनजर  रखना  पड़ता  है  कि  जो  हम  टैक्स  लगा  रहे  जो  भार

 बढ़ा  रहे  जो  हम  किराए  बढ़ा  रहे  इसका  बोझ  किसके  ऊपर  ज्यादा  पड़ने  वाला  कहीं  वह
 कमंजोर  और  पिछड़ा  वर्ग  इसके  चपेट  में  तो  नहीं-आया  मैं

 . यह  अंवश्य  कहूंगी  कि  हमारे
 मंत्री  महोदय  ने  सबको  एक  लाठी  से  हांका  चाहे  वह  गरीब  पिछड़ा  वर्ग  हो

 या  कमजोर  वर्ग  हो  अथवा  पैसे  वाला  हो  सबके  ऊपर  आपने  दस  प्रतिशत  किराया

 बढ़ा  दिया  है
 ।  खाने  की  चीजें  नमक  या  सब्जी  पर  भी  आपंने  दस  प्रतिशत

 बढ़ा  दिया  है  ।  आपने  एयर  कंडीशंड  का  किराया  कोई  बुराई  नहीं  है  ।  फर्स्ट
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 क्लास  पर  बढ़ा  दीजिए  ।  लेकिन  कमजोर  जो  वर्ग  सैकण्ड  क्लास  में  सफर  करता  उसको  राहत
 देना  हमारा  फर्ज  हो  जाता  मैं  यह  निवेदन  करूगी  कि  अगर  इस  पर  आप  पुनः  विचार

 .  कर  समते  हों  तो  बड़ी  मेहरबानी  होगी  ।  यह  संभव  नहीं  है  तो  एक  देना  चाहूंगी  कि  फिर  से
 थर्ड  क्लास  शुरू  कर  दीजिए  |  इससे  कम  से  कम  उस  कमजोर  और  पिछड़  वर्ग  को  राहत

 मिलेगी  ।  यदि  यह  राहत  पहुंचा  सके  तो  मैं  आपकी  बड़ी  आभारी  होऊंगी  ।  युवा  वर्ष  में  युवा»
 के  लिए  15  प्रतिशत  की  छूट  दी  अगर  दस  युवा  साथ  सफर  करें  ।  इसको  पांच  या  इससे  अधिक

 कर  दिया  जाए  तो  ज्यादा  बेहतर  होगा  ।  बाल  वर्ष  पर  जो  बच्चों  के  लिए-तीन  से  पांच  वर्ष  की

 जो  बढ़ोत्तरी  कर  दी  कि  वे  फ्री  सफर  कर  उसको  कायम  रखा  है  इसके  लिए  आप  बधाई  के

 प्रात्र  मेरी  बहन  ऊषा  जी  ने  अपने  भाषण  में  कहा  कि  असन्तुलन  मैं  भी  महसूस  करती  हूं
 कि  असन्तुलन  बढ़ता  ही  जा  रहा  जहां  तीन  लाइन  वहां  छह  नाइनें  बिछ  जाती  हैं  ।  जहां

 बड़ी  लाइन  वहां  और  बिछ  जाती  हैं  और  विद्युतीकरण  हो  जाता  है  ।  जहां  पहले  से  काम  हुआ  है

 वहां  और  डबल  हो  जाता  पर  कुछ  ऐसे  भी  इलाके  जहाँ  पर  कोई  कार्य  नहीं  हुआ  है  ।  वहां

 के  लोगों  ते  आजादी  के  35  वर्ष  से  भी  रेलगाड़ी  नहीं  देखी  है  ।  टकटकी  लगाकर  देख  रहे  हैं  कि

 क्या  हमें  भी  कभी  छकछुक  की  आवाज  सुनने  को  यह  असन्तुलन  इसको  मिटाने  के

 लिए  उन्होंने  कहा  कि  कमेटी  बनाई  जायें  ।  इस  असन्तुलन  को  आपको  दूरः  करना  होगा  ।  यदि

 कमेटी  बनावें  अथवा  और  कोई  कदम  वैस्ट  बंगाल  के  सदस्य  यहां  खड़े  होकर

 चिल्लाते  हैं  ।  जो  चिल्लाते  शायद  उनकी  सुन  ली  जाती  ज्बकि  बहां  पर  रेल  लाइनों  का

 ब्रतिशत  अन्य  कहीं  बड़े  प्रदेशों  स ेअधिक  है  ...

 झी  नारायण  चोबे  :  आप  भी  चिल्लाइए  ।

 श्रीमती  विद्यावती  चतुर्वेदी  :  आप  चूप  हो  जाइए  ।  मैंने  किसी  को  डिस्टब॑  नहीं  किया  ।

 सभापति  क्षेत्र  की  दृष्टि  से  मध्य  प्रदेश  सबसे  बड़ा  प्रदेश  पर  वहां  केवल  13  श्रतिशत्र  रेलवे

 लाइन  बिछी  हुई  है  ।  उसी  के  बराबर  राजस्थान  में  16  प्रतिशत  और  उत्तर  प्रदेश  में  जो  आबादी
 में  सबसे  बड़ा  वहां  पर  तीस  प्रतिशत  रेलवे  जबकि  बैँस्ट  बंगाल  में  42  प्रतिशत  लाइन  बिछी

 हुई  फिर  भी  यहां  पर  चिल्लाते  हैं  कि  हमारे  प्रदेश  की  ओर  ध्यान  नहीं  दिया  सरकार
 सौतेला  व्यवहार  करती  है  और  तरह-तरह  के  नारे  लगाए  जाते  मैं  चाहती  हैं  कि  इस  असत्त्तुलन
 को  दूर  किया  जाए  ।

 रेल  मंत्री  जी  से  मुझे  काफी  उम्मीद  जिस  क्षेत्र  से  ये  आए  उसका

 इन्होंने  काफी  विकास  किया  है  ।  पिछड़  क्षेत्रों  में  विकास  तभी-हो  सकता  है  जबकि  आवागमन  के

 साधन  उपलब्ध  इस  बात  को  आप  अच्छी  तरह  से  जानते  आपने  सतना  और  रीवा  लाइन
 के  लिए  बजट  में  रखा  है  |  गुना  और  इटावा  के  लिए  कहा  है  कि  यह  डकैती  बाला  एरिया
 है  ।  इस  समस्या  को  हल  करने  हेतु  यहां  पर  लाइन  बिछाई  जा  रही  साथ  ही  आपको

 4.00  म०  प०

 ज्ञाप्त  होगा  कि  दस्यु-प्रभावित  एरिया  में  ललितपुर  से  बांदा  तक  रेलवे  लाइन  बिछाने  की  बात
 कितने  दिनों  से  चल  रही  है  और  उस  एरिया  से  एक  नहीं  चार  संसद-सदस्य  द्वारा  आपको  अवगत
 कराया  है  जहां  बहुत  गरीबी

 बेकारी  है  और  एक  भी  उद्योग  नहीं  लगा  इसलिए  कि  वहां
 आवागमन  के  साधन  नहीं  हैं  जहां  खनिज  सम्पदा  से  लाभ  हो  सकता  है  ।  मैं  आपसे  प्रार्थना  करू गी
 कि  ललितपुर  से  बांदा  तक  रेलवे

 लाइन
 वाया  खजुराहो  बिना  देरी  किए  बनाई  जाए  ।  खजुराहो

 विश्व-बिख्यात  जगह  सभी  लोग  प्लेन  से  नहीं  जाना  चाहते  और  न  जा  सकते  हैं  ।  रेल  सुविधा
 होने  पर  उस  इलाके  से  आपको  काफी  मात्रा  में  फौरेग  एक्सचेंज  मिलेगा  और  स  थही  वह  पिछड़ा
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 हुआ  इलाका  भी  आगे  बढ़ं  गा  ।  के  लोगों  को  भी  दस्यु  समस्या  के  समाधान  में  सहयोग
 |

 इसके अलावा मैंने एक बार आपको लिख कर भी भेजा था कि कुतुब जो कि निजामुद्दीन से जबलपुर तक चलती उसके रास्ते में आपने कितने ही स्टेशन बढ़ा दिए हैं जो कि पहले नहीं थे । दिल्ली से झांसी के बीच पहले ही काफी ट्रेंन चलती इसलिए इन सारे स्टेशनों का बढाया जाना जरूरी नहीं बल्कि झांसी के बाद म० प्र० के जिले जैसे शहडोल इत्यादि जिले आते हैं । उनका जबलपुर में हाई कोर्ट लगती दूसरी अदालतें लगती हैं और कई आफिसेज भी लगते टीकमगढ़ जिले के लिए उसमें कोई स्टेशन हु नहीं मैं पूछनां चाहती हूं कि भाप कितने और स्टेशन ओर निवाड़ी के लिए जो टीकंमंगढ़ जिले का स्टेशन आपने मना कर मैं आपंसे नम्नतापृ्वंक निवेदन करना चाहंतीਂ हूं वहां के लोगों के लिए भी आप कुतुब की सुविधा प्रदान करें तांकि वे भी जबलपुर जा सकें । ० इन झब्दों के साथ मैं अन्त में एक निवेदन यह करता चाहती हूं कि जो इलाके पिछड़ उनको विकसित करने के लिए आप काम करें | जब हम समाजवादी समाज की बात करते हैं तो हमें असंतुंलन को भी दूर करना होगा भौर जहां जरूरतਂ जहां 35 सांल की आजादी के बाद भी कोई प्रंगति नहीं हो सकी उन इलाकों की ओर भी दृष्टि डालनी होनी । इन शब्दों के मैं एक निवेदन यह भी करना चाहूंगी कि कुतुब एक्सप्रेस के समय में भी परिवर्तन किया जाए ताकि जबलपुर यह ठीक साढ़े 8 बजे पहुंच सके । यहां से आप जल्दी चलवा दीजिएं ताकि रास्ते में जितनी चेन खिंचती वे भी बन्द हो सकें भौर जितने उसमें आफिसेज में काम करनें वाले बैठते वह जगह पर चेन खींच कर गाड़ी रोकते इसके साथ मैंने आपको एक शिकायत प्री भेजी «है कि मेरे क्षेत्र में पान को खेती बहुत होती है और जैसा आपको पता है पान ऐसी नाजुक चीज है कि यदि एक ट्रंन से न भेजा जाए तो जल जाँता गल जाता मैं.कई बार आपको इस विषय में लिख चुकी हूं कि क्षांसी स्टेशन पर पान के काश्तंकार को इतना परेशान किया जाता उनसे टोकनी पर और रुपये जाते हैं जिसके नः देने पर उनका पान रुक जाता है और उन्हें लाखों रुपये का नुकसान उठाना पड़ता पान हमार देशं से पाकिस्तान और बंगलादेश सहित कई देशों को जाता है और इससे काफी विदेशी मुद्रा भी मिलती है।-मैं आपका ध्यान उस ओर आक्ृष्ट करते हुए निवेदन करना चाहूंगी कि कोई व्यवस्था करवाइये त।कि उन पान की काश्तकारी को सहूलियत मिल सके । इन शब्दों के साथ मै आपका धन्यवाद हूं कि अपिने मुझे समय दिया और रेल बजट का समर्थन करती हूं । $ ] ँ को के० आर० नटराजन सभापति अखिल भारतीय अन्ना द्रमुक की ओर से इस बजट का मैं स्वागत करता हूं । फिर भी मुझे माननीय रेल मंत्री को कुछ सुझाव देने हैं जिन पर वे विचार करके लागू क रवायें । गी थैलेबर एम० जी० आर० की तमिलनाडु सरकार की सही मांग के बाव॑जूद तमिलनाड से नई रेल लाइन के निर्माण के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया तमिलनाडु सरकार ने की पंचवर्षीय योजना में राज्य की सिफारिशों में इन महत्वपूर्ण रेल लाइनीं * 90, |
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 अनुदानों  की  मांगे  1985-86 6  20  1985  ,

 «को  शामिल  किया था  :--
 ॥  ह

 (1)  डिड्  ह्रीगल  से  कृमबुम  तक  बरास्ता  पेरीयाकुलम  रेल

 (2)  बंगलोर  से  पांडिचेरी  जोलारपेट
 ”

 -  (3)  चम्माराजन  नगर-पलानी

 (4)  करूर  से  दूटीकोरिन  बरास्ता  डिडीगुल  चौड़ी

 हमने  रेल  लाइन  का  निर्माण  तमिलनाड  के  आर्थिक  विकास  कें  लिए  अति  महत्वपूर्ण  हैं  ॥

 करूर  से  डिंडींगुल  तक  बड़ी  रेल  लाइन  तमिलनाडु  के  लोगों  के  लिए  दशाब्दियों  से  स्वप्न

 बनी  हुई  है  लेकिन  इस  लाइन  पर  धीमी  प्रगति  के  कारण  तमिलनाडु  के  लोगों  को  पीछे  धकेल  दिया

 है  ।  यह  परियोजना  तमिलनाडु  के  लोगों  के  आथिक  विकास  के  लिए  अतः  मैं  इस  परियोजना

 पर  शीघ्र  कार्य  पूरा  करने  की  करता  हूं  ।

 बंगलौर  से  पॉडिचेरी  तक  जोलारपेट  तथा

 तिरुवनमलाई  जो  बड़ी  लाइन  बिछाई  जाने  वाली  है  बहुत  महत्वपूर्ण  है  ।  यह  लाइन  तीन  राज्यों

 अर्थात्‌  तमिलनाडु  तथा  पांडिचेरी  को  जोड़ती  है  ।  पांडिचेरी  वह  स्थान  है  जिसमें  महाकधि

 सुम्रहमण्या  भारतीयार  तथा  अरबिन्द  घोष  जैसे  हमारे  बड़े-बड़े  कवियों  आश्रय  बह
 हमारे  महान  कवि  भारतीसदन  का  जन्म  स्थली  भी  है  ।  इसके  अतिरिक्त  यहां  पर  तिरुवनमलाई  तथा
 पालाकोड़े  के  बीच  लाइन  भी  इस  लाइन  का  निर्माण  भासान

 मैं  माननीय  रेल  मंत्री  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  इन
 क्षेत्रों

 के
 पिछड़ेपन  को  देखते  हुए

 न  क्षेत्रों  में  औौर  अधिक  बाणिज्यिक  तथा  औद्योगिक  विकास  सम्बन्धी  आवश्यकता  पर  भी

 विचार  करें  तथा  भविष्य  में  रेलों  क ेविकास  की  योजनाएं  तैयार  करें  ।

 शरद  डिघे  पोठासोन  हुए

 कोडाईकनाल  को  पर्वतीय  स्थलों  का  राजा  माना  जाता  सारे  विश्व  के  पर्यटक  इस
 पर्बतीय  क््ैंटेन  स्थल  पर  आतें  यद्यपि  यह्‌  एक  अच्छा  पयंटन  केन्द्र  फिर

 २

 मंडलम  से  यहां  पर  रेल  लाइन  नहीं  है  ।  पिछड़े  जनपद  मदुर  में  स्थित  है  ।
 :  अतः  मैं  मदुरे  से  कोडाईकनाल  तक  यातायात  सर्वेक्षण  कराने  तथा  उचित  कदम  उठाने  की  मांग

 करता  हूं  ।
 शोलावंदन

 शोलावंदन  से  कुमबुम  के  लिए  एक  लाइन  बदलनी  है  जो

 कुलमं-कुमबुम  के  रास्ते  तथा  त्रिवेन्द्रम  लाइन  को  मिलायेगी  ।

 तिरुमनगलम  से  कुमबुम  तक  सेड़ापल्ली  तथा  इलुमलाई  होती  हुई  और  त्रिवेन्द्रम  लाइन  कौ  '

 जोड़ती  हुई  एक  अन्य  रेल  लाइन  बनानी  चाहिए  ।

 डिडीगल  में  रेल  लाइन  पर  एक  पुल  का  तुरंत  निर्माण  कराना  पड़ेगा  ।  काफी  संख्या  में
 '
 रेलें  इस  सेक्शन  से  गुजरती  अतः  अधिकांश्रतया  फाटक  बन्द  ही  रहते  हैं  और  यातायात  ठप्प  हो
 जाता  मोटरों  का  चलना  वास्तव  में  रक  जाता  है  ।  स्कूल  जाने  वाले  कार्यालय  जाने  वाले

 सब्जी  तथा  रोजमर्रा  की  अन्य  वस्तुओं  के  फंरी  वाले  देर  तक  अपने  स्थानों  को  नहीं  पहुंच  पाते  हैं
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 जिससे  लोगों  को  काफी  परेशार्व  ही  है  ।  अतः
 मैं

 डिडीगुल  में  इस  रेल  लाइन  पर  तुरंत  पुल
 के  निर्माण  कराने  की  मांग  करता  हूं  ।  इसी  वर्ष  के  वजंट  में  इसके  लिए  प्रावधान  करना  होगा  ।

 1860  लॉड  डलहीजी  द्वारा  एंगमोर  से  तिरुनेलवेली  तथा  टुटीकोरिन  के  लिए
 लाइन  तथा  तंजौर  से  होती  हुई  मुख्य  लाइन  मीटर  गेंज  लाइन  बिछायी  गई  थीं  ।  अतः  इन
 लाइनों  को  बड़ी  लाइन  में  बदलना  होगा  तथा  दोहंरी  लकहन  के  लिए  अगले-थर्ष  के  बजट  में
 प्रावधान  करना  होगा  ।  के

 तम्बरम  तथा  चिंगलपेट  के  मध्य  लाइन  को  दोहरा  करने  की  एक  बहुत  पुरानी  मांग  है  ताकि
 इस  क्षेत्र  की  बढ़ती  हुई  यातायात  की  जरूरत  पूरी  जा  सके  ।  यह  मांग  श्री  ओ०  वी०  अलेगेसन
 जब  उप  रेल  मंत्री  थे  तब  से  लम्बित  पड़ी  मैं  मांग  करता  हूं  कि  वर्ष  के  बजट  में  इसके

 लिए  धनराशि  का  प्रावधान  किया  जाये  .।

 वर्ष  दर  वर्ष  किराए  और  भाड़  की  दरों  में  वद्धि  हो  जाती  यात्री-किशए  से  आय  तो
 बढ़ती  है  परन्तु  उसके  अनुपात  में  यात्रियों  को  दी  जाने  वाली  में  बढ़ोत्तरी  नहीं  होती  ।

 अनेक  रेलवे  स्टेशनों.पर  पीने  का  पानी  संक  उपलब्ध  नहीं  ।  बहुत  से  स्टेशनों  पर  की  दशा
 बड़ी  सोचनीय  है  और  जिन  स्टेशनों  पर  ये  सुविधाएं  उपलब्ध  की  गई  हैं  वेहां  उनका  रख-रखाव
 ठीक  तरह  से  नहीं  किया  जाता  ।  अनेक  स्टेशनीं  और  अनेक  रेलगाड़ियों  में*रोशनी  का  उचित  प्रबन्ध

 नहीं  विश्राम  कक्ष  की  सुविधाओं  में  और  सुधार  भ्रावश्यकतां  है  ।
 रेलवे  स्टेशनों  पर

 यात्रियों  को  उचित  मूल्य  पर  बढ़िया  पौष्टिक  भोजन  नहीं  मिलता  ।
 ह

 बढ़ती  हुई  मांगों  को  पूरा  करने  के  लिए  रेल  व्यवस्था  का  आधुनिकीकरण  और  कंप्यूटरीकरण
 -  करना  पड़ेगा  |  इसका  अधिक  से  अधिक  विद्युतीकरण  करना  होगा  ।  रेल  पटरियों  का  तीव्र  गति  से

 नवीकरण  करना  होगा  तथा  मीटर  गेज  भर  छोटी  लाइन  को  बड़ी  लाइन  में  बदलना  होगा  ।  कई

 का  पुनर्निर्माण  करना  होगा  ।  बहुत  से  वंगन  खराब  हालत  में
 है

 तथा  पटरियां  पुरानी  पड़  गई  ,

 है  ।  अतः  पु्नानर्माण  के  का  में  तीत्रता  लानी  होगी  ।  -

 उदाहरण  के  लिए  पेरालम  से  कोडंकनाल  की  रेल  लाइन  एक  शदाब्दी  से  भी  अधिक  पुरानी

 है  ।  आज  की  के  अनुरूप  नहीं  इस  पटरी  पर  मालगाडियों  से  भारी  मात्र  नहीं

 ढोया  जा  सकता  ।  अतः  इस  पटरी  को  उखाड़  कर  दूसरी  नई  पटरी  बिछानी  होगी  ।

 चलती  लोको  शेडों.तथा  वर्कंशापों  में  चोरी  की  वारदातों  में  बढ़ोतरी

 हुई  है  ।  अक्सर  यह  कहा  जाता  है  कि  आर०  पी०  एफ०  के  आदमी  स्वयं  यह  चोरियां  क्रते  हैं  ।

 अतः  उन  पर  निगरानी  ओर  नियंत्रण  रखा  जाए  तथा  इस  प्रकार  कदाचार  से  सख्ती  से

 निपटा  जाए  ।  *

 रेल  कर्मचारियों  में  स ेलगभग  40  प्रतिशत  आकस्मिक  मजदूर  नयभित  सेवा  में

 सम्मिलित  कर  उन्हें  स्थायी  किया  जाना  चाहिए-तथा  उनकी  सेवा  शर्तों  के  सम्बन्ध  में  उचित  सुरक्षा

 प्रदान  करनी  होगी  ।  उपनगरीय  और  प्रामीण  में  कार्यरत  रेल  कर्मचारियों  को  बहुत  दुःख

 उठामे  पड़  रहे  उन  पर  उचित  ध्यान  जाना  चाहिए  । छः
 रै

 और  बोदी  लाइन  तथा  कीयम्बटर  और  कोयम्बटूर  अरि  डिंडीगुल

 और  मदुर  और  मदुंरे  तथा  तिरुनलवेली  ओर  क  याकुमारी  लाइनों  के  बीच

 रेलगाड़ियां  चलाई  जानी  चाहिए  क्योंकि  इनमें  अत्यधिक  भीड़-भाड़  रहती  है  ।  «
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 रेल  प्रशासन  में  नियुक्तियों  के  सम्बन्ध  में  अनुसूचित  जाति  और  जनजाति  के  लोगों  के  लिए
 आरक्षण  का  प्रावधान  है  परन्तु  आरक्षित  वर्ग  में  नियुक्तियों  का  प्रतिशत  यथेष्ट-नहीं  है  ।  इसमें
 और  वड़्ि  की  जानी  भारत  संविधान  में  तो  अनुच्छेद  15  और  16  के  अधीन  पिछड़े
 वर्ग  के  लोगों  के  लिए  भी  नियुक्तियों  में  आरक्षण  का  प्रावधान  परम्तु  भारतीय  संविधान  के

 अनुच्छेद  16  के  बहुत  यह  प्रावधान  कागज  की  शोभामात्र  बनकर  रह  गया  क्‍योंकि  पिछड़े  वर्ग  '

 लोगों  के  लिए  ऐसा  कोई  प्रावधान  लागू  नहीं  किया  जा  रहा  मैं  यह  मांग  रखता  हूं  कि

 पिछड़े  कगं  के  लोगों  के  लिए  न्यूनतम  30  प्रतिशत  आरक्षण  होना  चाहिए

 अधिसूचित  न  किए  गए  आदिवासियों  के  लिए  भी  कोई  आरक्षण  नहीं  इस  वर्ग  के

 लोगों  के  लिए  से  कम  15  प्रतिशत  पद  अररक्षित  रखे  ब्रिटिश  काल  में  इन  लोगों  के
 “

 साथ  अपराधियों  का-सा  व्यवहार  किया  जाता  पासपोर्ट  के  बगैर  एक  स्थान  से

 दूसरे  स्थान  पर  जाने  पर  लगी  हुई  थी  ।

 ग्म्ग्ग्म््््ंणह  .......

 मैं  यह  भी  मांग  करता  हूं  कि  फिरमलाई  कल्लरोें  के  लिए  तीन  प्रतिशत  पद  आरक्षित्त  किए

 जाएं  ।  तमिलनाडु  में  उनकीਂ  जनसंख्या  35  है  ।  अंग्रेजी  शासनकाल  में  इनको  इधर-उच्चर  जाने

 और  अपना  व्यवसाय  करने  से  इस  कदर  रोका  गया  कि  वे  पांच  शताब्दी  पीछे  पिछड़  गए
 अतः  उनके  पुनर्वास  और  भरण-पोषणਂ  का  रखना  सरकार  का  कत्तंव्य  ञ

 मैं  माननीय  मंत्री  से  अनुरोध  कि  वे  मैंने  अभी  जो  मुद्दें  उठाए  हैं'उन  पर  ध्याम
 तथा  इस  राज्य  की  जनता  की  आकांक्षाओं  करमे  की  दृष्टि  से  आवश्यक  कार्यवाही

 सुनिश्चित

 -  :..
 °

 श्री  राम  अष्ठ  ख़िश्हर
 :  अध्यक्ष  रेल  मंत्री  ने  जो  बजट  पेश  मैं

 उसका  स्वागत  करता  हूं  ।  बहुत  से  सदस्यों  ने  सुधारवादी  बातें  उसकी  चर्चा  की  और
 उत्तरोत्तर  सुधार  कंसे  हो  इस  पर  बहस  हुई  आपके  माध्यम  से  रेल  मंत्री  का  ध्याम  आकृष्ट
 करना  चाहूंगा  कि  ग्रामीण  क्षेत्रों  के  उत्थान  की  बात  की  जाती  उनकी  उन्नति  उनको  सर्वोक्ष्च
 स्थान  मिले  और  व्यापार  बढ़  लेकिन  रेल  क्जट  '  में  ग्रामीण  क्षेत्रों  के  विक्रास  में  रेलवे  की  क्‍या
 भूमिका  यह  दृष्टिगोचर  नहीं  होता  जो  कि  होनां  चाहिए  |  पिछले  दशक  में  देहाती  क्षेत्रों  में
 ग्रामीण  अभियंत्रक  संगठन  कायम  करके  सड़कीं  का  विकास  किया  लेकिन  रेलवे  इस  महे  पर

 चुप्पी  साध  कर  बंठी  मेरा  ख्याल  है  कि  ग्रामीण  विकास  में  रेलवे  की  भूमिका  भी  होनी  चाहिए  ।

 अध्यक्ष  मैं  जिस  क्षेत्र  से  आता  वह  नेपाल  की  सीमा  पर  स्थित  नाम  उसका
 सीतामढ़ी  आज  तक  दरभंगा  से  नरकटियागंज  के  200  किलोमीटर  की  भूमि  हिन्दुस्तान  और

 .  नेपाल  की  सीमा  पर  स्थित  है|  बिहार  की  आधी  पैदावार  चाहे  मक्का  की  गेहूं  की  हो  या

 धान  की  यह  सीतामढ़ी  ओर  दरभंगा  पैदा  करते  लेकिन  कोई  रेल  लाइन  न  होने
 से  मांकिट  सुविधा  नहीं  मिल  पात्ती  है  ।  पिछले  रेल  मंत्री  ललितं  बाबू  के  समय  सीतागढ़ी  से

 पुर
 रेल  लाइन  का  सर्वेक्षण  लेकिन  न  जाने  यह  काम  क्‍यों  ठप्प  पड़ा  है  ।  मौजूदा  प्रधान  मंत्री

 से  15  फरवरी  को  एक  पत्र  मुझे  जिसमें  मुझे  सूचित  किया  कि  सीतामढ़ी  से  मजफ्फरप्र  तक
 रेल  लाइन  का

 जो  प्रस्ताव  आपने  दिया  उसे  मैंने  रेलवे  मिनिस्टर  को  फॉर  एग्जामिनेशन  के  लिए
 भेज  दिया  अभी  जो  एग्जामितेशन  रिपोर्ट  रखी  गई  है  उसमें  इस  का  कहीं  कोई  जिक्र

 नहीं  इसलिए  मैं  रेल  मंत्री  जी  से  प्रार्थना  करूगा  कि  वह  इस  ओर  अवश्य  ध्यान  जिससेਂ
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 सीमावर्ती  इलाके  की  सुरक्षा  हों  सके  और  देहाती  हलाके  में  उद्योग  और  व्यापार  की  प्रगति

 इन्हीं  शब्दों  के  साथ  रेल.बजट  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 |]  U  ।

 री  डी०  के०  सायकर  रेल  मंत्री  द्वारा  प्रस्तुत  किए  गए  बजट
 के  विषय  में  मैं  कर्नाटक  राज्य  की  रेल  लाइनों  के  सम्बन्ध  में  कुछ  शब्द  कहना  चाहता  हैं  और  उन
 पर  मंत्री  जी  का  ध्यान  आक्रृष्ट  करना  चाहता  हैं  ।  दुर्भाग्य  से  मंत्री  जी  यहां  उपस्थित  नहीं  हैं।*
 फिर  भी  मुझे  विश्वास  है  कि  कर्नाटक  से  सम्बन्धित  रेल  लाइनों  के  विषय  में  मैं  जो  .  कुछ  वे
 उसका  ध्यान  रखेंगे  ।

 कर्नाटक  में  दो  मीटर-गेज  लाइनें  एक  मिराज-बंगलौर  लाइन  तथा  दूसरी

 हुबली  लाइन  है  ।  कर्नाटक  के  लोग  बहुत  समय  से  इन  लाइनों  को  बड़ी  लाइन  में  बदलने  की  मांग
 कर  रहे  हैं  ।  बहुत  पहले  से  अनेक॑  प्रयत्न  किए  गए  हैं  ।  किन्तु  कोई  ठोस  नतीजा  नहीं  निकला

 दुर्भाग्य  यद्यपि  रेल  विभाग  हमारे  राज्य  के  श्री  दासप्पा  से  लेकर  श्री  पुनाचा  भ्रौर  कई  अन्य
 मंत्रियों  के  पास  रहा  तथापि  ये  दोनों  लाइमें  कभी  भी  बड़ी  लाइन  में  नहीं  बदली  गईं  ।  पिछले

 हम  माननीय  मंत्री  महोद॑य  से  मिले  थे  तथा  उन्होंने  कृपा  करके  एक  सर्वेक्षण  कराए  जाने  का

 आदेश  दिया  था  और  सर्वेक्षण  रिपोर्ट  मंत्रालय  के  विचाराधीन  है  तथा  मुझे  भाशा  थी  कि  इन  दोमों  को

 वर्तेमान  बंजट  में  शामिल  कर  लिया  परन्तु  मुझ  खेद  है  कि  उन्हें  बजट  में  शामिल  नहीं  किया

 इस  सम्घन्ध  में  मैं  आपको  बता  दूं  कि  यदि  आप  पड़ौसी  राज्य  आन्ध्र  केरल  और  महाराष्ट्र
 में  जाकर  तो  आप  पायेंगे  कि  वहां  प्रत्येक  लाइन  बडी  लाइन  ही  है  परन्तु  कर्नाटक  में  ऐसा  नहीं

 है  ।  मैं  नहीं  समझ  पाता  कि  रेलबे  लाइनों  के  मसमले  में  यह  क्षेत्रीय  असंतुलन  क्‍यों  बनाया  हुआ
 मैंने  रेल  मंत्री  महोदय  से  क्षेत्रीय  असन्तुलन  को  करने  में  कुछ  न्याय  बतंने  की  आशा  की  परन्तु  ऐसा

 किया  गया  ।  परन्तु  मुझे  याद  है  कि  उन्होंने  अपने  भाषण  में  इसका  उल्लेख  किया  था  कि  वे

 वर्तमान  निर्माणाधीन  कार्यों  को  शीघह्ष  निपटाने  का  श्रयास  करेंगे  तथा  चयनात्मक  आधार
 -  पर  नए  काम  प्रारम्भ  करेंगे  ।  यदि  ऐसी  स्थिति  है  तो  हुबली-करबाड़  लाइन  के  अतिरिक्त  काय॑  के

 साथ-साथ  इन  दो  कार्यों  को  भी  हाथ  में  जाना  चाहिये  क्‍योंकि  वेहां  हो  गया
 है  तथा  यातायात  अधिक  अतः  उन्हें  इन  कार्यों  को  कम  से  कम  अगले  बजट  में  हाथ
 में  ले  लिया  जाना  चाहिए  ।  धन्यवाद  ।

 ह

 .  ॥
 क्षीमती  ऊथधा  ठक्‍्कर  :  माननीय  सभापति  माननीय  रेल  मन्त्री  जी  ने  इस

 सदन  में  जो  रेल  बजट  प्रस्तुत  किया  मैं  उसका  स्वागत  करती  हूं  ।

 मैं  आपके  द्वारा  माननीय  रेल  मन्त्री  जी  से  निवेदन  करना  चाहती  हूं  कि
 कच्छ  का  एरिया

 जो  है  वृह  वार  एरिया  होने  के  साथ-साथ  बहुत  पिछड़ा  हुआ  इलाका भी  है  ।  मालूम  है  कि
 कच्छ  में  गांधी  घाम  से  लखपत  नगर  तक  रेलवे  लाइन  देने  की  योजना  है  ।  मेरी  रेल  मन्त्री  महोदय
 से  प्रार्थना  है  कि  इस  लाइन  को  इप्त  वर्ष  के  बजट  में  रखने  की  कृपा  की  जाए  ।  गांधी  धाम  से

 लखपत  तक  सर्वेक्षण  का  कार्य  भी  हो  चुका  है-ऐसा  हमें  मालूम  इस  रेलवे  लाइन  के  बन  जाने

 से  माण्डवी  मुंदरा  और  जाखी--ये  चार  ताल्लुके  इससे  कबर  हो  जायेंगे  और  वहां  के  लोगों

 की  जो  प्राब्लम  है  वह  हल  हो  वहां  पर  लोगों  में  जो  अनएम्प्लायमेन्ट  की  प्राब्लम  वह 6

 भी  हल  हो  सकेगी  ।  इसके  साथ-साथ  ज्लिग्नाइट  तथा  नमक  की  लोडिंग  और  अननोष्टिग  की  सुविधा
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 भी  हो  जायेगी  ।  -  इसलिए  मन्त्री  महोदय  से  मेरी  प्रांथना  है  कि  इसी  बजट  में  इस  लाइन  का

 निर्माण  का  रखने  की  कृपा  इस  लाइन  से  रेलये  को  गुड्स  तथा  पसेंजर  ट्राफिक  से  पूरो
 आमदनी  होगी  जिससे  रेलवे  को  कैपिटल  की  रिटने  में  आसानी  होगी  ।

 नली

 बाम्बे  से  कच्छ  गांधी  घाम  एक  सुपर  फारट  ट्रंन॑अभी  चलाई  गई  है  जिसके  लिए  मैं  मन्त्री
 जी  को  बधाई  देती  इस  सम्बन्ध  में  मैं  मन्‍्त्री  जी  से  प्र।र्थता  करूंगी  कच्छ  के  जो  स्टूडेंट्स

 »  उनके  लिए  वहां  पर  स्थानीय  कालेज  न  होने  के  कारण  उन्हें  आनन्द  वल्लभ  विद्यानगर  पढ़ने  .
 के  लिए  जाना  पड़ता  पहले  जनता  एक्स ्ेस  सौथष्ट्र  एक्सप्रेस  का  आनन्द  में  स्टाप  था

 ह

 लेकिन  जब  से  सुपर  फास्ट  ट्रेन  बनाई  गई  है  तब  से  वह  स्टाप  छीन  लिया  गया  है  जिसके  कारण

 स्टूडेंट्स  के  लिए.आने-जाने  में  बड़ी  दिक्कत  हो  गई  है  ।  मेरी  प्रार्थना  है  कि  आनन्द  में  सुपर-फास्ट  ..

 ट्रेन  का  स्ट्ापँ  रखा  जाए  तथा  इस  ट्रंन  का  नाम  कच्छ  मेल  रखा  जाए  ।

 कि
 राम  बहादुर  सिहु  :  सभापति  जिस  प्रकार  शरीर  ग्रें  नसों  और  नांडियों

 हारा  खून  की  गति  होतो  उसी  प्रकार  किसी  भी  देश  की  गति  यातायात  के  साधनों  पर  निर्भर
 करती  शरीर  के  हर  अंग  में  नसों  द्वारा  खून  पहुंचता  है  और  शरीर  स्वस्थ  रहता  यदि

 उसमें  खराबी  आ  जाती  शरीर  बीमार  पड़  जाता  ठीक  उसी  तरह  भी  देश  के

 यातायात  के  साधनों  में  खराबी  हो  जाए  तो  देश  बीमार  पड़  जाता  चाहे  वह  आधिक  दृष्टि  से

 सामाजिक दृष्टि से हो या सांस्कृतिक दृष्टि से हो । देश के भिन्‍न-भिन्‍न भागों में उपभोग की वस्तुयें तैयार होती हैं और उनका उपभोग करने वाले लोग देश के भिन्‍न-भिन्‍न भागों में बसते हैं उन तक देश के यातायात के साधनों द्वारा वस्तुओं को पहुंचाना होता है । विचारों के आंदान-प्रदान में भी यातायात के साधनों का बड़ा उपयोग इसलिए ग्रात के साधनों का जितना विकास उतना ही देश का विकास । अपने देश में यातायात के जितने भी साधन उपलब्ध उनमें सबसे पहला स्थान रेल का आता लेकिन रलों के बारे में लोगों के दिमागों में यह बात घर कर गई है कि रेल समय से नहीं चलती रेल में जगह नहीं रेल में बिजली का अभांव पानी का अभाव है और सुरक्षा का भी अभाव लोगों के - जान-व-माल को भी खतरा इस . भावना के चलते लोगों का ध्यान रेल हटकर मोटर ट्रांसपोर्ट की ओर होता जा रहा इसलिए मैं रेल मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे लोगों के दिमागों से इस भावना को हटाने के लिए यदि वे कालबद्ध योजना लेकर संकल्प के साथ आगे यढ़ेंगे तो वे लोगों के मानस से इस बात को निकाल सकते जब तक वे कालबद्ध योजना एवं संकल्प के साथ रेल के विकास के लिए कदम नहीं तब तक लोगों के दिमाग से इस भावना को नह निकाल सकते हैं । माननीय रेल मंत्री जी से अब मेरा पहला निवेदन यह है कि हमारे ब्रिहार में पटना में डीघा और पहलेजा के बीच रेलवे पुल बनाने की बात चली आ रही सुना है उस पुल के स्थान में परिवर्तन करके महात्मा गांधी सेतु के नजदीक लाने की चेंष्टा की जा रही इस . सम्बन्ध में मैं आपके से माननीय रेल मन्त्रीं जी निवेदन करूंगा कि दीघा घाट और पहलेजा में रेलवे की अपनी जमीन रेलवे लाइन है और पहलेजा रेलकमियों के रहने के आवासीय प्रबन्ध भी यद्धि यह पुल महात्मा गांधी सेतु पर बनंवाते तो हजारों लोगों को वहां से विस्थापित होना पड़ेगा तथा पटना व हाजीपुर दोनों तरफ उपजाऊ जमीन को रेलवे को पड़े महात्मा गांधी सेतु के मजदीक पुल बनाने ओ्ले सारन पूर्वी उत्तर प्रदेश के
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 आदि  जिलों  के  करीब  3.5  करोड़  लोगों  को
 40  किलोमीटर  की  दूरी  ज्यादा  तय  करनी  पड़  तब  जाकर  वह  पटना  पहुंचेगा  ।  इसलिए  साढ़े
 तीन  करोड़  लोगों  के  पैसे  समय  और  उनकी  शक्नि  को  बचाने  के  लिए  यह  जरूरी  है  कि  डीघा
 घाट  और  पहलेजा  के  बीच  में  पुल  बनाया

 दूसरा  निवेदन  है  कि  हमारे  यहां  जब  ब्राड-गेज  लाइन  बन  रही  तो  एन०  ई०

 के  छपरा-सोनपुर  के  बीच  छपरा  कचहरी  स्टेशन  पर  साराढ़ाल  फोटक  को  यह  कह  कर  बन्द  कर
 दिया  गया  कि  जब  इस  लाइत़  का  काम  पूरा  हो  तो  उस  फाटक  को  खोल  दिया

 उस  फाटक  के  बन्द  होने  से  सारन  कबमएनरी  जिले  का  दो-तिहाई  हिस्सा  उसके  उत्तर  में  पड़ता  है
 और  एक-तिहाई  हिस्सा  दक्षिण  में  पड़ता  दोनों  ओर  के  लोगों  को  इधर  से  उधर  आने  के

 लिए  कोई  दूसरा  मार्ग  नहीं  इसलिए  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  निवेदन  कि  वे  उस  फाटक
 को  खुलवाने  का  कष्ट  करें  और  उसके  ऊपर  सड़क  पुंल  बनवा  कर  वहां  की  जनता  को  र

 पहुंचायें  ।

 तीसरा  हमारे  यहां  जब  ब्राड  गेज़  लाइन  पर  काम  चल  रहा  तो  महाराजगंज

 और  दरौंदा  के  बीच  की  लाइन  को  यह  कह  कर  बन्द  कर  दिया  गया  कि  जब  बड़ी  लाइन  का  काम

 खत्म  हो  जाएगा  तो  इस  लाइन  को  चला  दिया  महाराजगंज  एक  बहुत  बड़ी  व्यापारिक
 मंडी  रोजाना  कमਂ  से  कम  दस-बारह  लाख  का  बाजार  होता  लाखों  लोगों  की  रोजी-रोटो

 चलती  इस  लाइन  के  बन्द  हों  जाने  से  वहां  के  लोगों  को  भयावह  संकट  से  गुजरना  पड़  रहा

 है  ।  मेरा  आपसे  निवेदन  हैं  कि आप  इस  लाइन  को  चालू  करवाने  का  कष्ट  करें  ।

 चौथा  निवेदन  है  कि  छपरा  और  सारन  कमिश्नरी  के  बीच  में  जितने  भी  स्टेशन्स  उन
 तमाम  स्टेशनों  में  शीतलापुरा  स्टेशन  की  आमदनी  किसी  भी  स्टेशन  से  कम  नहीं  लेकिन  वहां
 लोगों  की  सुविधा  के  कोई  व्यवस्था  नही  कोई  शैंड  नहीं  इसलिए  मैं  रेल  मंत्री  से

 करूंगा  कि  इस  ओर  ध्यानਂ  देने  का  कष्ट  करें  ।

 इन  शब्दों  के  स्राथ  मैं  अपनी  बात  खत्म  करता  हूं  ।

 ]  पे
 ५

 डा ७  रा  ]
 शो  बिमल  कान्ति  घोष  :  सभापति  मैं  1985-86  के  रेल  बजट  तथा

 रेल  मन्त्रालय  की  अनुदान  मांगों  का  समर्थन  करने  के  लिए  खड़ा  हुआ  हूं  ।  *

 |  मुझे  बहुत-सी  बाते  कहनी  थीं  परन्तु  उन  मुद्दों  पर  इस  सदन  के  सदस्यों  द्वारा  पहले  ही

 विस्तृत  चर्चा  की  जा  चुकी  माननीय  रेल  मंत्री  महोदय  ने  बहस  का  देते  हुए  विभिन्‍न
 प्रस्तावों  के  कारणों  के  बारे  में  स्पष्टीकरण  दिया  मैं  पूर्व  प्रस्तावित  अधिभार  को  कम  करने  के

 लिए  माननीय  रेल  मंत्री  को  धन्यवाद  हूं  ।  ०
 *

 नई  रेल  लाइनों  के  प्रस्तावों  को  पढ़ते  समय  मुझे  यह  देख  कर  दुःख  हुआ  कि  इस  सम्बन्ध

 पश्चिम  बंगाल  की  पूर्ण  उपेक्षा  की  गई  मैं  यह  कहना  चाहूंगा  कि  रेल  मंत्रालय  को  पश्चिमी
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 (1)  भूतपूर्व  मार्टटन  लाइट  रेलवे  द्वारा  सेवित  क्षेत्र  अर्थात्‌  हावड़ा  और  हुगली  जिलों  के

 हावड़ा-शेखला  हावड़ा-अमता  हावड़ा-चम्पादंगा  प्लेक्सन  में  बड़ी  लाइनों  का  निर्माण

 हावड़ा  और  हुगली  जिलों  के  ग्रामवासियों  के  दुःखों  को  दूर  करने  के  लिए  आज  से  10  वर्ष  से  भी  पूर्व
 हमारी  प्रिय  स्वर्गीय  प्रधान  मंत्री  श्रीमती  इत्दिरा  गान्धी  ने  ट्रस  परियोजना  का  शिलान्यास  किया

 था  ।  इस  परियोजना  का  एक  लघु  चरण  ही  पूरा  हुआ  जिसके  लिए  मैं  पूर्व  रेल  मंत्री  का  आभारी
 इस  देहाती  इलाके  के  लोग  स्वर्गीय  प्रधान  मंत्री  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  द्वारा  दिए  गए

 आश्वासनों  को  अब  अक्लिम्ब  पूरा  हुआ  देखने  के  लिए  उस्सुक  हैं  ।

 (2)  पूर्वी  रेलवे  के  शेरफली-तारके  श्वर  सेक्सन  पर  दूसरी  लाइन  बिछाने  और  इस  लाइन
 को  आरामबाय  के  रास्ते  विष्णुपुर  तक  बढ़ाया  ग्रामीण  लोगों  के  लाभ  के  लिए  यह
 योजना  अत्यन्त  आवश्यक  है  ।

 (3)  पूर्वी  रेलवे  के  बंडेल-कटवा  सेक्‍्सन  पर  दोहरी  लाइन  बिछाना  और  उसका
 करण  करना  ।

 ः

 (4)  नामखाना-बजबज  रेल  लाइन  ।

 (5)  दीघा-तामलुक  रेलवे-लाइन

 (6)  रेलबे-लाइन  ।

 (7)  उत्तर  बंगाल  में  रेल  विकास  ।  ॥

 (8)  दार्जिलिग-हिमालय  रेल  लाइन  का  विकास  और  विभिन्‍न  पहाड़ी  इलाकों  में  इसका

 विस्तार  ।  पहाड़ी  लोगों  के  लाभ  के  लिए  यह  परियोजना  अनिवायं  है  ।  पर्यटन  के  विकास  के  लिए
 भी  यह  आवश्यक  है  क्योंकि  इस  छोटी  खिलौनानुमा  गाड़ी  के  लिए  पर्यटकों  में  भारी  आकषंण

 इन  सभी  परियोजनाओं  को  बजट  में  शामिल  किया  जाना  चाहिए  तथा  उन  पर  शीघ्र

 कार्य  शुरू  कर  देना

 कलकत्ता  की  परिक्रमा  रेल  और  मैट्रो  रेल  कोन्यथाशीघ्र  पूरा  किया  जाना  चाहिए  ।

 मैं  यह  कहना  चाहूंगा  कि  रलवे  में  कार्यरत  आकस्मिक  मजंदूरों  को  धीरे-धीरे  करके
 नियमित  आधार  पर  नियुक्त  किया  जाना  चाहिए  ।

 ओर  दिलोप  सिह  भूरिया  :
 माननीय  सभापति  मैं  रेलवे  के  सप्लीमेंट्री

 बजट  जिसे  माननीय  रेल  मंझ्ी  जी  ने  पेश  किया  समर्थन  करने  के  लिए  खड़ा  हुआ  हूं  ।
 आजादी  के  37  वर्षों  के

 बाद  हम  6547  किलोमीटर  रेलवे  लाइन  बना  पाये  हैं  ओर  यदि  यही
 रफ्तार  रही  तो  इस  देश  में  बहुत  से  ऐसे  क्षेत्र  ऐसे  जिले  ऐसे  पहाड़ी  क्षेत्र  हैं  जिन्होंने  अभी
 तक  रेलवे  को  नहीं  देखा  पता  नहीं  कब  तर्क  उनको  यह  अवसर  मिल  हमारे  जितने
 साथी  अभी  तक  बोले  हैं  सबने  नई  रेल  लाइनों  की  मांग  हमारे  देश  के  अन्दर  रेल  की
 पटरियां  खराब  डिब्बे  खराब  सिगनल  खराब  चौधरी  साहब  उनका  सुधार  करने  में  तगे

 हुए  लेकिन  कितना  सुधार  कर  पायेंगे  यह  तो  समय  क्योंकि  तरफ  धन.की

 कमी  बतलाई  जाती  ये  दोनों  बातें  एक  साथ  नहीं  चल  सकती  मैं  मंत्री  जी  से  प्रह्‌
 कहना  चाहूंगा--आपको  गांवों  और  शहरों  में  फक॑  करना  मैं  जानना  चाहता  हूं---आपने
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 दिल्ली  में  जो  रिग  रेलवे  बनाई  है  उसमें  अब  तक  कितना  घाटा  हुआ  शहरी  आदमी  और  बड़ें
 आदमी  को  मदद  करने  की  आप  बात  हो  ।  अब  आप  गांव  वालों  को  दबा  नहीं  सकते  क्योंकि
 आज  गांव  का  आदमी  भी  जागरूक  हो  गया  मैं  गांव  से  आया  हूं  गांवों  की  बात  करता

 आपने  कलकत्ता  में  अन्डरग्राउन्ड  रेलवे  पर  कितना  रुपया  खर्च  किया  है  और  आज  उससे
 कितना  लोस  हो  रहां  यह  आपको  इस  हाऊसे  को  बताना  होगा  और  इसके  बारे  में  निणंय  करना

 पड़ेगा  कि  गांवों  क ेआदम्ियों  की  आप  किस  तरह  से  मदद  करना  चाहते  आज  जब  गांव  का
 आंदमी  शहर  में  आता  तो  सबसे  उसे  आक्टराय  पर  पैसा  देना  होता  है  और  तब  उसे

 शहर  में  घुसने  दिया  जाता  है  और  शहर  वाला  आदमी  गांवों  में  जाता  तो  वहां  से  माल  ले  आता
 है  लेकिन  गांव  वाला  वैसा  का  वैसा  गरीब  रह  जाता  इसलिए  श्री  बंसी  लाल  जी  को  यह  निर्णय
 करना  पड़ेगा  कि  वह  किस  तरह  से  गांव  के  आदमी  की  मेदद  करना  चाहते  हैं  और  किस  त्तरह  से

 उसको  ऊपर  उठाना  चाहते  यहां  कुछ  लोग  यूनाइटेड  हो  सकते  हैं  और  यूनाइटेड  होने  के  बाद
 अपनी  आवाज  जोरों  से  उठा  सकते  हैं  और  सारा  का  सारा  पैसा  अपने  लिए  ले  सकते  हैं  लेकिन  मैं  यह
 बताना  चाहता  हूं  कि  आज  भी  गांव  में  ऐसे  लोग  जिन्होंने  रेल  नहीं  देखी  पहाड़ी  एरियाज  के

 आदिवासी  एरियाज  के  हरिजन  एरियाज  के  लिए  आपको  प्लान  बनाना  पड़ेगी  और
 आपको  यह  भी  देखना  होगा  कि  जिन  गांव  वालों  से  आप  पैसा  लेते  उन  गांवों  में  रेलें  पहुचें  ।

 वहां  पर  खनिज  होता  लोहा  वहां  से  आता  है  लकड़ी  ब्रहां  से आती  है  और  सीमेंट  वहां  से  आता

 है  लेकिन  आज  भी  ऐसे  लोग  जो  मजदूरी  करके  गांवों  से  50-50  भौर  100-100  किलोमीटर

 पैदल  चल  कर  आते  वहां  पर  सड़कें  नहीं  रास्ते  नहीं  ऐसे  लोगों  के  लिए  भी  आपको

 कुछ  न.कुछ  करना  यह  रिक्वेस्ट  मैं  मंत्री  जो  से  करना  चाहता

 दूसरी  बातं  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  सारे  देश  में  आपको  सस्ती  रेलवे  करनीं

 आपको  बिजली  के  अपने  पावर  प्लान्ट्स  लगाने  पड़ेंगे  ।  आज  प्रदेशों  में  जो  इलेक्ट्रिसिटी  बोर

 वे  सब  केसब  घाटे  में  जा  रहे  अगर  आप  रेलवे  को  इलेक्ट्रिसिटी  से  जोड़ना  चाहते  तो आपको

 अपने  पावर  प्लान्ट  लगाने

 आप  कम्प्यूटर  लगाने  जा  रहे  यह  जो  कम्प्यूटर  यह  पश्चिमी  देशों  का  मोडल

 जहां  मनुष्य  का  ईमान  खत्म  हो  जाता  वहां  कम्प्यूटर  लगाया  जाता  आज  हमारे  देश  में

 ऐसी  चीज  नहीं  एक  बात  यह  भी  है  कि  अगर  मनुष्य  गलती  कर  देता  तो  उसमें

 कम्प्यूटर  क्‍या  दूसरी  बात  यह  है  कि  आप  कम्प्यूटर  कहां-कहां  और

 उसमें  ज्यादा  पैसा  खर्च  किसी  दरवाजे  के  ऊपर  आपे  लगायेंगे  या  स्टेशन

 मास्टर  के  घर  पर  लगायेंगे  या  जो  पीछे  बैठता  है  वहां  लगायेंगे  या  ड्राइवर  के  पास

 लगायेंगे  ।  इस  पर  कितना  रुपया  खर्च  यह  मंत्री  जी  मेरा  कहना  यह  है

 जिन  चीजों  को  दुरुस्त  करने  की  आवश्यकता  है  उनको  आप  दुरुस्त  कीजिए  |,  रेल  की  पटरी  को

 दुरुस्त  करने  की  बात  रेलवे  डिब्बों  की  बहुत  ज्यादा  जरूरत  है  और  जो  सिगनल  खराब  उनको

 ठीक  करने  की  बात  इसके  अलावा  गांवों  को  रेलवे  से  जोड़ने  की  बात  इनके  लिए  आप

 पैसा  खर्च
 |

 एक  बात  मैं  यह  और  कहना  चाहता  हूं  कि  आप  इस  चीज को
 देखें  कि  रेलवें

 गार्ड जो  बैठता
 वह  लोहे  के  डंडे  पर  बैठता  ठंड  में  भी  वह  वहीं  बैठता  और  गरभियों  के  दिलों  में  भी  वहीं

 >  बैठता  उसके  लिए  पीने  के  पानी  की  व्यवस्था  नहीं  है  और  बैठने  की  व्यवस्था  नहीं  है  और  वहां

 **  187
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 हवा  इतनी  खराब  है  कि  उसे  शुद्ध  हवा  नहीं  मिलती  है  पुरानी  स्टील  की  चीजें  वहां  लगी

 हुई  वही  की  वही  लगी  हुई  जो  मनुष्य  के  जीने  की  आवश्यकंता  की  चीजें  उनको  दुरुस्त
 करने  की  जरूरत  हम  खाली  पश्चिमी  देशों  की  बात  करने  तो  यह  ठीक  नहीं  कम्प्यूटर  तब

 लगाए  जाते  जब  मनुष्य  का  ईमान  खत्म  हो  जाता  है  ।  जब  तक  मनुष्य  मशीन  में  कागज  नहीं
 तो  कम्प्यूटर  क्या  करेगा  ।  इसलिए  आंप  ऐसी  बातें  न  करें  और  जो  छोटी-छोटी  बातें  जिनको  दुरुस्त
 करने  की  आवश्यकता  उन  पर  ध्यान  दीजिए  ।  एक  बात  यह  भी  है  कि  जहां  आप  कम्प्यूटर
 तो  आपका  मैनपावर  कहां  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  जो  नौजवान  पढ़-लिख  कर  आ

 रहे  वे  क्या  करेंगे  ?  उन  लोगों  को  नौकरी  देने  की  क्‍या  व्यवस्था  जो  हिन्दुस्तान  की

 अर्थ-व्यवस्था  उन  पर  कम्प्यूटरों  का  असर  पड़ेगा  ।  हमारे  नौजवान  जो  यूनिवर्सिटियों  सै  निकल  .

 रहे  वे  क्या  उन  लोगों  के  लिए  रोजगार  के  बारे  में  सोच  कर  हमें  कम्प्यूटरों  की  बात

 करनी  चाहिए  ।  यह  तो  पश्चिमी  देशों  की  बात  है  और  मैं  इसका  विल्कुल  विरोध  करता  हूं  ।

 एक  बात  मैं  अपनी  कांस्टीटुयेन्सी  के  बारे  में  कहना  चाहता  मैं  पश्चिमी  मध्य  प्रदेश  से
 भाता  हूं  ।  रतलाम  में  जावरा  रोड  और  सैलाना  रोड  रेलवे  क्रोसिंग  पर  ओवर-ब्रिज  बनाने  की  बात

 वे  ओवर-ब्रिज़  आपको  बनाने  जाहिए  ।  यह्‌  सही  है  कि  जब  देश  के  अन्दर  पैसा  नहीं  होगा  और

 टैबस  नहीं  तो  प्रशासन  चलाने  की  ठीक  व्यवस्था  नहीं  हो  सकती  ।  आपके  पास  पैसा

 नहीं  तो  आप  विकास  की  ओर  आगे  नहीं  बढ़  सकते  ।  मैं  तो  यह  चाहता  हूं  कि  अगर  पैसा  ले

 करके  लोगों  की  ज्यादा  मदद  कर”सकते  हैं  तो  आप  इससे  भी  ज्यादा  प्रैसा  लेकर  रेलवे  में  सुधार
 कीजिए  ।  यह  बहुत  जरूरी  है  |  हमारे  ओवर  ब्रिज  23-23  साल  पुराने  हो  गए  उनको  भी

 करने  की  बात  कीजिए  ।

 हमारा  मध्य  प्रदेश  वहुत  पिछड़ा  हुआ  प्रदेश  सभापति  जी  चूंकि  घंटी  बजा  रहे
 हैं  इसलिए

 मैं  अब  माण्डव  से  दहात  रेलवे  लाइन  की  बात  नहीं  करूंगा  ।

 मैं  इस  बजट  का  समर्थन  करता  हूं  और  मंत्री  जी  से  आग्रह  करता  हूं  कि  रेलवे  में  जो  खर्चा

 होता  हैं  उसको  एक  सिस्टैमेटिक  ढंग  से  किया  हमारी  रेलवे  एशिया  में  सबसे  बड़ी  रेलवे

 इसको  आप  और  भी  ऊंचा  करें  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  मंत्री  महोदय  का  धन्यवाद  करुता  हूं  और  मुझे  समय  देने  के  लिए
 सभापति  महोंदय  को  भी  घन्यवाद  देता  हूं  ।
 स्त  #

 श्री  राम  नगीना  भिञ्व  :  माननीय  सभापति  कुछ  कहने  से  पहले  मैं  अपने
 संसदीय  कार्य  मंत्री  जी  को  धन्यवाद  दूंगा  कि  बड़ी  मेहनत  मशक्कत  के  बाद  तीन  दिन  के

 उपरान्त  हमें  कुछ  रियायत  दी  गई  और  हमें  अपने  क्षेत्र  की  कुछ  बात  कहने  का  अवसर  दिया

 गया  ।  जि
 *

 मैं  केवल  मुख्य  चीजों  को  ही  आपके  सामने  रख  रहा  हूं  |  हमारे  देवरिया  में  कोच

 फैक्ट्री  लगाने  की  बात  बहुत  दिनों  से  चल  रही  है  ।  हर  वर्ष  इसके  लिए  हम  मांग  करते  यह्‌
 सरकारी  नियम  है  कि  जिन  बड़ं-बड़ं  शहरों  में  बड़ी-बड़ी  फैक्ट्रियां  लगी  हुई  वहां  और  नई

 फैक्ट्रियों  को  न  लगा  कर  दूसरी  जगहों  पर  लगाया  हमारे  जनपद  देवरिया  में  जिला

 कारियों  ने  750  एकड़  जमीन  अक्वायर  करके  सम्बन्धित  सरकार  को  दे  दी  देवरिया  में  धड़ी

 रलवे  लाइन  है  और  सुविधाएं  भी  हैं  ।  इसलिए  न्याय  का  यह  तकाजा  है  कि  देवरिया  में

 कोच  फैक्ट्री  को
 लगाया  हमारे  प्रदेश  में  इससे  उपयुक्त  स्थान  ओऔर  कोई  दूसरा  नहीं  है  ।
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 इसलिए  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  यह  अनुरोध  करता  हूं  कि  न्याय  को  ध्यान

 जया
 न्याय

 aan

 देवरिया  में  कोच  फैक्ट्री
 हुए  शीघ्र

 मेरी  दूसरी  बात  है  कि  भटनी  से  बनारस  तक  बड़ी  रेलवे  लाइन  बन  रही  उस
 काम  बहुत  धीमी  गति  से  चंल  रहा  उस  कार्य  को  तेज  किया

 भटनी  से  वरहज  तक  पहले  ट्रंन  के  चार  ट्रिप  चलते  अब  दो  ट्रिप  कर  दिये  गये  हैं  ।
 चाहता  हुं  कि  उन्हें  पुनः  चार  ट्रिप  कर्‌  दिया

 भटनी  से  बनारस  तक  जो  बड़ी  रेलवे  लाइन  बन  रही  है  उसके  लिए  बजट  में  पहले  से  राशि
 निश्चित  उसे  बहुत  धीमी  मति  से  बनाया  जा  रहा  मैं  चाहूंगा  कि  भटनी  से  बनारस  तक
 की  बड़ी  लवृइन  को  जितना  शीक्र  हो  सके  बना  दिया  जाए  ।

 ह

 *
 इसके  साथ  ही  साथ  मेरा  यह  भी  निवेदन  है  कि  भटती  से  बनारस  तक  .  बड़ी  रेलवे

 लाइन  बन  जाएगी  तो  उसके  पास  छोटी  लाइन  पेरेलल  है  उसको  भी  रहने  दिया  जाए  ।
 भटनी  से  लार  तक  बड़ी  लाइन  है  और  लार  से  बरहज  तक  केवल  15  किलोमीटर  की
 दूरी  यह  सरजू  के  किनारे  पर  बसा  यहां  देवरहवा  बाबा  का  स्थान  है  और  काफी
 संख्या  में  लोग  वहां  आते  इस  स्थान  को  या  तो  बड़ी  लाइन  से  जोड़  दिया  जाए  या  फिर  पेरेलल
 छोटी  लाइन  को  रहने  दिया  जाए  ।  क्योंकि  पहले  ही  इस  स्थान  की  हालत  खराब  भगर  वहां
 कोई  रेलवे  लाइन  नहीं  होगी  तो  भौर  भी  हालत  खराब  हो  जायेगी  ।

 मंत्री  जी  से  मैं  यह  भी  आग्रह  करूगा  कि  स्टेट  गवर्नमेंट  ने  सेंट्रल  गवर्नमेंट'को  लिखा  हुआ
 है  कि  देवरिया  में  ओवर  ब्रिज  बनाना  आवश्यक  वहां  पर  लोगों  को  दो-दो  घंटे  इंतजार  करना
 पड़ता  अधिकांश  मिनिस्टर  जाकर  इस  स्थिति  को  देख  वूके  मैं  चाहूंगा  कि  देवरिया
 में  ओवर  ब्रिज  बना  दिया  बस  मैं  समाप्त  कर  रहा  समये  नहीं  मान्यवर
 एक  भर  निवेदन  जिसका  जिक्र  इस  बजट  में  नहीं  किया  गया  तीन  साल  पहले  सर्वे  हो
 चुका  देवरिया  से  पडरौना  रेलवे  लाइन  बनाने  के  लिए  सर्वे  हो  चुका  कागजात  भी  आ  चुके

 किन्तु  आश्चयं  हुआ  कि  इस  नए  बजट  में  इसका  कहीं  जिक्र  नहीं  यह  वह  स्थान  है  खुशी
 नगर  जो  विश्व  प्रसिद्ध  स्थान  है  और  बौद्ध  भगवान  का  निर्वाण  स्थान  इसी  को  मद्देनजर  रखते

 हुए  तत्कालीन  मंत्री  जी  ने  बजट  में  इसका  समावेश  किया  भब  मैं  मंत्री  जी  से

 चाहूंगा  कि  वहां  पर  रेलवे  लाइन  बनाई
 ह

 *

 मान्यवर  एक  और  आश्चयंजनक  बात  है  ।  स्वर्गीय  प्रधानमंत्री  श्रीमती  इंदिराजी  ने  आज  से

 8  साल  पहले  छतौनी  बड़ी  गंडक  पर  पुल  बनाते  का  .  लाखों  रुपए  खच  हुए  ।

 आठ  साल  हो  शायद  उससे  भी  आश्चर्य  है  कि जिसका  शिलान्यास  प्रधानमंत्री  जी

 किया  और  रेल  मंत्रालय  ने  भी  सोच-समझ  कर  पास  किया  लेंकिन  तक॑  उस  पर  काम

 शुरू  नहीं  हुआ  मैं  माननीय  मंत्री  जी  को  बताना  ब्नाहता  हूं  कि  लोगों  का  विश्वास  उठता  जा

 रहा  जिस  स्थान  पर  प्रधानमंत्री  जाएं  और  शिलान्यास  करें  और  जिसका  सर्वे  किया  गया  हो

 आठ  साल  तक  उस  पर  काम  न  हो  तो  लोगों  का  विश्वास  उठना  स्वाभाविक  इस  दिशा  में  मैं

 नम्नर  निवेदन  करूगा  मंत्री  जी  से  कि  कम-सें-कम  जो  शिलान्यास  प्रधानमंत्री  जी  ने  किया  उस

 काम  को  जितनी  जल्दी  हो  पूरा  कराया  जाए  ।  छतौनी  पुल  का  काम  शीक्र  शुरू  किया

 मैं  एक  मिनट  में  अपनी  बात  समाप्त  करता  हूं  ।

 189
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 एक  चीज  मैं  कहना  भूल  गया  मैं  माननीय  मंत्री  जी  को  बधाई  देना  चाहता  हूं  ।  उन्होंने
 गन्ना  किसा  प्रति  अपनी  हमदर्दी  दिखाई  उसके  भाड़े  पर  कोई  बृद्धि  नहीं  की  इसके
 लिए  मैं  गन्ना  किसानों  की  ओर  से  उनको  कोटिशः  धन्यवाद  देता  हूं  ।

 अंत  में  यही  कहना  चाहता  हुं  कि  जो  बातें  मैंने  कही  मंत्री  जी  जब  बोलें  तो  उनका
 जवाब  मिल  जाए  ।  अगर  जवाब  देना  संभव  न  हो  तो  लिखकर  भेज  ताकि  मैं  अपने  जिले  में
 जाकर  बता  सक  कि.मैंने  तो आपकी  वकालत  कर  दी  अब  कार्य  के  न  होने  की  जिम्मेदारी  मंत्री
 जी  के  ऊपर  छोड़“दी

 प्रसाद  सिह
 :  सभापति  मंत्री  जी  द्वारा  रेल  बजट  जो  पेश

 किया  गया  उसके  संबंध  में  सत्ता  पक्ष  भर  विपक्ष  के  लोगों  ने  जो  वाद-विवाद  से  भाग  लिया  है
 और  उससे  जो  निष्कर्श  निकलता  उससे  ऐसा  लगता  है  कि  सही  चीज  पर  हम  नहीं  पहुंच  सके  ।

 कुछ  लोगों  ने  कहा  कि  यह  बजट  बहुत  ही  प्रगतिशील  है  भौर  कुछ  हमारे  लोगों  ने  क़हा  कि  यह्‌
 जनविरोधी  बेजट  है  ।  प्रगतिशील  बजट  तो  इसको  तभी  कहा  जा  सकता  था  जब  इस  बजट  से

 श्रमिकों  मेहततकश  लोगों  का  ज्यादा  से  ज्यादा  लाभ  होता  ।  तभी  इसको  प्रगतिशील

 कहा  जा  सकता  लेकिन  इस  बजट  से  श्रमिक  मजदूर  संविस  काम  करने

 वऊंशाप  में  काम  करने  पत्तल  बेचने  इस  तरह  के  लोगों  को  और  चतुर्थ  श्रेणी  के  जो

 कर्मचारी  उत  सबको  इससे  नुकसान  पहुंचा  है  ।

 जब  यह  घाटे  का  बजट  है  तो  इसके  लिए  पैसे  की  आवश्यूकता  जब  हम  मांग  करते  हैं

 कि  हमको  रेलवे  लाइन  दी  बढ़ोतरी  की  जाए  तो  इसके  लिए  पैसे  की  आवश्यकता  है  और

 पैसा  ऐसे  ही  नहीं  आता  है  |  फिर  भी  रेल  हमारे  देश  की  प्रगति  का  एक  मुख्य  स्रोत  है  और  हमारी
 अ्थं-व्यवस्था  का  मेरुदण्ड  है  ।  यह  हमारे  लिए  मुख्य  चीज  है  और  इसकी  हालत  ऐसी  खराब  हो

 गई  है  कि  हमारा  मेरुदण्ड  अर्थव्यवस्था  का  टूटता  जां  रहा  हमारी  अथंव्यवस्था  चरमरा.गई

 इसमें  सुधार  करना  आवश्यक  है  |  हमारे  माननीय  मंत्री  जो  कि  एक  राज्य  के  मुख्य

 मंत्री  भी  रह  चके  हैं  और  उस  समय  मैं  भी  बिहार  विधानसभा  में  था  और  उस  वक्‍त  पता  चला

 था  कि  वे  सबसे  कम  उम्र  के  मुख्य  मंत्री  बने  उनको  कुशल  प्रशासक  माना  गया  था  ऐसा

 लगता  है  कि  इसमें  भी  सुधार  होगा  ।  इसलिए  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  रेल  में  जो  घाटे  का  सवाल

 आता  इसका  कोई  कारण  नहीं  बतलाया  गंया  है  कि  घाटा  बयों  होता  इतनी  दूरी  तक  रेलवे

 नाइनें  फैली  हुई  जिसका  सफर  61000  किलोमीटर  तकः  फिर  भी  घाटा  होने  का  कारण

 क्या  घाटे  का  कारण  मेरी  समझ  में  जो  मॉल  दुलाई  होती  उसमें  अफिसरस  और  पुलिस

 वाले  कुछ  ऐसे  पेशेवर  लोगों  के  साथ  सांठ-गांठ  कर  लेते  करोड़ों  रुपए  का  माल  बरबाद

 होता  है  ।  उससे  ज्यादा  से  ज्यादा  घाटा  रेलवे  को  पड़ता  इस  पेशे  के  लोग  लखपति  और

 करोड़पति  बन  गए  इस  पर  क्राबू  पा  सकते  हैं  तो  घाटे  को  रोका  जा  सकता  है  ।

 जितने  भी  इंजिन  वे सभी  के  सभी  कम  रफ्तार  पर  चलने  वाले  इसी  प्रकार  पटरिया  भी

 परानी  हैं  ।  दुनिया  के  कुछ  ऐसे  देश  भी  हैं  जैसे  जापान  जहां  पर  तेज  गति  की  गाड़ियां  चलती  हैं  ।

 इसलिए  आधुनिक  चीजें  दी  जायें  तो  उसख्ने  काफी  सुधार  हो  सकता  अच्छे  इंजिन  लगवाने  से

 कोयला  और  कैमिकल  पदाथ  की  भी  बचत  हो  सकती  है  और  विदेशी  भी  अजित  की

 जा  सकती  आपने  घन्टी  बजा  दी  इसलिए  समय  भी  आखिरी  है  और  वक्‍ता  भी  आखिरी

 बौद्ध-गया  क्षेत्र  से  भाता  हूं  ।  वह  एक
 प्रसिद्ध  जगह  हमारे  देश  के  एक  महान  बुद्ध  देव  को

 वहां  ज्ञान  प्राप्त  हुआ  था  ।  अक्सर  वे  लोग  वहां  जाया  करते  जिनको  ज्ञान  प्राप्त  करना  होता
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 है  ।  बह  एक  इन्टरनेशनल  प्लेस  वहां  कोई  रेल  लाइन  नहीं  हमारे  यहां  गया-पटना  वाली
 लाइन  है  ।  वह  बहुत  पुरानी  है  और  सिर्फ  सिंगल  लाइन  रलगाडी  ही  एकमात्र  साधन
 यात्रा  करंने  का  भादों  के  महीने  में  गया  में  पितृपक  नामक  मेला  लगता  है  ।  वहां
 देश  के  लाखों  आदमी  आते  हैं  ।  किस  तरह  से  वह  एकमात्र  गाड़ी  उनको  ढोती  यह  भी  आपको
 देखना  चाहिए  ।  हमारे  बिहार  के  ही  दोनों  मंत्री  जिनका  स्वगंवास  हो  उनका  ध्यान  भी
 हस  ओर  नहीं  जा  मैं  निवेदन  कर ूगा  कि  इस  लाइन  को  डबल  किया  हमार  हां
 फतवा  से  इस्लामपुर  तक  एक  छोटी  रेल  लाइन  वही  एकमात्र  साधन  है  जो  देहात  के  मजदरों

 और  किसानों  का  सामान  ले  जाती  मैं  चाहूंगा  कि  उसको  फतवा  से  बौद्ध  ग्या  तक  बड़ी  लाइन
 में  परिवर्तित  कर  दें  ।  इससे  वहां  के  लोगों  को  काफी  फायदा  मिलेगा  ।  पटना  से  राजगीर  तक  एक
 लाइन  जाती  उसको  यदि  बौद्ध-गया  तक  बढ़ा  द्विया  जाए  तो  दक्षिणी  इलाका  जो  यातायात  से
 ्॒छृता  पड़ा  हुआ  उसको  फायदा  हो  जायेगा  ।  बस  द्वारा  पटना  से  बोद्ध-गया  तक  12  या  13

 रुपए  देने  पड़ते  हैं  जबकि  ट्रंन  में  छह  रुपए  ही  लगते  हैं  ।  ज्यादातर  गरीब  लोग  ट्रंन  में  ही  सफर
 करते  इस  ओर  आपको  ध्यान  देना  होगा  जिससे  गरीब  और  मेहनत  करने  वाले  लोगों  को  राहत
 मिल  सके  ।  यही  कहकर  मैं  आपसे  निवेदन  करू  गा  कि  आप  हमारी  बात  पर  ध्यान  देंगे  ।

 हेड

 श्रो०  एन०  जी०  रंगा  :  सभापति  मैं  छोटी  बातों  के  सम्बन्ध  में  अपने
 विचार  व्यक्त  करना  चाहूंगा  ।  रेलवे  बोर्ड  और  रेलवे  प्रशासन  .  इन  छोटी  बातों  को  हल  करने  में
 एकदम  असफल  रहा  वित्तीय  कठिनाइयों  को  समझा  जा  सकता  है  और  इसलिए  नई  लांइनों  की

 अपने  रेल  की  पटरियों  के  नवीकरण  और  इससे  सम्बन्धित  सभी  शेष  मदों  पर
 सेवा  बढ़ाने  में  उनकी  असमर्थता  को  समझा  जा  सकता  लेकिन  रेल  उपयोगकर्ताओं  के  लिए  छोटी
 से  छोटी  सुविधा  व्यवस्था  करने  में  उनकी  असफलता  के  लिये  उन्हें  कैसे  क्षमा  किया  जा
 सकता  है  ?  जब  मेरे“माननीय  दोस्त  श्री  गनी  खान  चौधरी  रेल  मंत्री  थे  तो  मैं  उनके  ध्यान  में  यह
 बात  लाया  था  कि  एक  हैदराब्राद  और  गुंटूर  के  बीच  एक्सप्रेस  रेलगाड़ी  चला  करती  इसे
 तिरूपति  तक  बढ़ा  दिया  गया  था  लेकिन  तक  गुंटूर  का  सम्बन्ध  है  इसका  स्टाप  बन्द  कर  दिया
 गया  ।  जब  मैं  यह  बात  उनके  ध्यान  में  लाया  तो  उन्होंने  कहा  :  हां  आपके  तथा  आपके
 तक॑  के  विशेष  आदर  से  प्रेरित  हो  इसकी  पुनः  अनुमति  दी  जा  रही  हैਂ  लेकिन  अभी
 तक  ऐसा  नहीं  गया  है  ।

 भ्री  बंसी  लाल  :  वह  कौन-सी  रेल  गाड़ी  है  ?

 ॥  प्रो०  एन०  जी०  रंगा  :  यह  कृष्णा  एक्सप्रैस  है  जो  हैदराबाद  से  गुंटूर  जाती  है  तथा  दक्षिण
 मध्य  रेलके  में  है  ।  इसका  कृष्णा  एक्सप्रेस  नाम  बदल  कर  हैदराबाद  से  तिरूपति  एक्सप्रेस
 कर  दिया  गया  है  लेकिन  जहां  तक  गुंटूर  का  संबंध  है  इसका  स्टाप  रद्द  कर  दियां  गया  मैंने
 केवल  यह  मांग  की  है  कि  हैदराबाद  से  गंटर  और  गुंट्र  से  हैदराबाद  के  लिए  एक  विशेष  डिब्बे

 एक  तरफ  विजयवाड़ा  और  दूसरी  तरफ  हैदराबाद  से  लगाना  चाहिए  ।

 यह  छोटा-सा  काम  जो  मेरे  माननीय  मित्र  करना  चाहते  थे  और  इन्हें  विश्वास  था  कि

 उनका  आदेश  रेलवे  बोडं  द्वारा  कार्यान्वित  किया  जा  ६हा  उसको  अभी  ठक  कार्यान्वित  नहीं

 किया  गया  है  न  इससे  ज्यादा  और  कया  बुरी  बात  हो  सकती  मैं  नहीं  जानता  कि  कितनी  बार

 लेकिन  कम  से  कम  तीन  बार  मैंने  रेल  मंत्री  या  रेल  बो  ढें  के  अध्यक्ष  को  लिखा  है  लेकिन  अभी  तक
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 उन्होंने  उत्तर  देने  को  कृपा  नहीं  की  अगर  इस  सदन  में  वरिष्ठतम  संदस्य  की  यह  स्थिति  है  तो

 अन्य  सदस्यों  और  देश  की  साधांरण  जनता  की  क्या  स्थिति  होगी  ?

 एक  चक्रवात  आया  था  ।  रेलवे  कमंचारिों  ने-इस  चक्रवात  से  लाभ  उठा  कर

 हमारी  सुंबिधा  से  वंचित  कर  थानमल्लज्ाई  एक्सप्रेस  में  तिरुपति  पर  एक  विशेष
 डिब्बा  लगाया  जाता  था  जिसको  बाद  में  गृड़र  पर  सि.कार  एक्सप्रेस  में  लगाया  गया  था  और  वह
 डिब्बा  ठीक  गुंटूर  से  गुड्र  जाता  इसे  रह  कर  दिया  इसलिए  तिरूपति  से  चलने  वाले

 यात्रियों  को  गंटरं  जाने  क ेलिए  एक्सप्रेस  को  पंकड़ने  के  लिए  कोई  मौका  नहीं  मिलता  है

 सरकार  एक्सप्रेस  केवल  तिरूपति  से  गुंट्र  को  छूती  मैंने  इसके  बार  में  भी  लिखा  पिछले

 समय  मैं  इसके  बार  में  भी  बोला  छः  सप्ताह  पहले  मेरे  माननीय  मित्र  मंत्री  महोदय  ने  ण्ह

 सोचा  था  कि  वे  इसको  तत्काल  लेंगे  लेकिन  ऐसा  नहीं  किया  थया  ।  इसका  जवाब  तक  नहीं  दिया

 मैंने  लिखित  में  ये  शिकायतें  केवल  तीन  दिन  पहले  दी  पांच  पहले  मैंने  एक  पत्र  में

 हसे  भेजा  था  लेकिन  कुछ  नहीं  हुआ  ।  यह  गुंटूर  की  स्थिति  है  ।

 यह  केवल  एक  उदाहरण  प्रशासन  अपंग  हो  गया  रेलवे  व्यवस्था

 इतनी  भारी  भरकम  हो  गई  है  किन  तो  पिछले  कोई  प्रभावशाली  मंत्री  और  न  ही  व्तमां

 प्रभावशाली  मंत्री  इसे  सम्भालने  में  समर्थ  नहीं  व  सोचते  हैं  कि  ये  तो  छोटी  बाते  हैं  ।  रेलवे  बोर्ड  के

 ऊंचे  नवाबों  के  लिए  सभी  छोटी  बातें  हैं  वे ंइन  सारी  बातों  को  महाप्रबंधक  पर  छोड़  देते  हैं  और

 महाप्रबन्धक  मण्डलीय  अधीक्षक  या  दूसरे  किसी  के  ऊपर  इस  कार्य  को  छोड़  देते  लोगों  को

 संतुष्ट  नहीं  किया  जा  रहा  मैंने  तो  आपको  केवल  एक  उदाहरण  दिया  उदाहरण  और  भी  हैं  ।

 इसके  वे  गुंट्र  से माछेरला  मीटर  लाइन  को  बड़ी  लाइन  में  बदलना  चाहते  हैं  ।

 मैं  नहीं  जानता  कि  इसमें  कितने  वर्ष  का  समय  ।  अगर  वे  इस  कार्य  को  करते  हैं  तो  इससे

 बीबीनगर  से  नादीकुडी  लाइन  का  विकास  को  सुगम  हो  सकेगा  जो  अब  कछुआ  चाल  से  बहुत
 घीरें  चल  रहा  ब्रह  इतना  घीरे  चल  -  रहा  है  कि जब  तक  वे  नादीक़ुड़ी  तक  तो  तब

 क्या  गुंट्र  से  नादीकुड़ी  तक  बड़ी  लाइन  नहीं  चाहिए  ताकि  थे  बीबीनेगर  से  गुंटूर  जा  सकें

 और  मत्रास  तथा  हैदराबाद  के  बीच  50  या  60  कि०  भी०  की  यात्रा  आसानी.से  बचा

 लेकिन  थे  इस  कार्य  को  नहीं  करना  चाहते  परस्पर  समन्वय  पर  वहां  विचार  नहीं  किया  जाता  ।

 एक  तरह  से  वे  गुंट्र  से मछेरतला  की  लाइन  को  मीटर  लाइन  में  बदलने  की  कोशिश  कर  रहे  हैं  ।

 और  साथ  ही  वे  बीबीनगर-नादीकुड़ी  लाइन  के  विकास  पर  नहीं  सोच  रहे  उन्हें  किसी  भी

 तरह  थोड़ा-थोड़ा  करके  दोनों  के  बारे  में  साथ-साथ  सोचना  तथा  दोनों  को  साथ-साथ  विकसित  करना

 चाहिए  ताकि  एक  ही  समय  में  इन  दोनों  के  विकास  में  समकालिकता  और  इस  समृची  लाइन
 की  बड़ी  लाइन  में  बदल  दिया  जाए  ।

 मेरे  गांव  निदृब्र लू  के  समीप  गुंट्र  ओर  टीसूंदूर  क ेबीच  एक  छोटी  तिरछी  नाइन  भी  है  ।

 यह  लगभग  20  या  15  मील  है  ।  इसे  तोड़  दिया  गया  इस  काय्यें  आरम्भ  किया  जा  सकता
 सारी  भूमि  और  सब  वहां  इसका  अभी  भी  उपयोग  किंया  जा  सकता  है  /  मैं

 नहीं  जानता  कि  इसे  अभी  तक  क्यों  नहीं  किया  गया  इसमें  अधिक  लागत  नहीं  आएगी  ।  जी

 इसकी  कीमंत  केवल  रेलवे  प्रशासन  को  सुस्ती  का  त्याग  करना  अगर  वे  सक्रिय

 अगर  वे  केवल  व्यावहारिक  और  राजस्व-प्रिय  होंगे  तो  निश्चय  ही  वे  लोगों  की  इस  प्रकार  की

 आवश्यकताओं  को  पूरी  कर  सकने  में  समर्थ  होगे  ।
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 अब  मैं  काटपादी  से  तिरूपति  पर  आता  तमिलनाडु  से  मेरे  माननीय  मित्र  ने
 केवल  कुछ  दिन  पहले  इस  बारे  में  उल्लेख  किया  था  ।  अब  यह  मीटर  लाइन  इसे  बड़ी  लाइन
 में  बदला  जा  सकता  है  ताकि  बंगलौर  और  दिल्ली  के  बीच्र  अगर  ज्यादा  नहीं  तो  लगभग  60  कि०
 मी०  की  यात्रा  को  कम  किया  जा  सके  |  उन्होंने  इस  कार्य  को  क्‍यों  नहीं  लिया  उन्होंने  इसका
 सर्वेक्षण  किया  था  ।  उन्हें  पर्या'त  पैसा  नहीं  मिलता  उन्हें  कब  पैसा  दिया  जाएगा  ।  विश्व  बैंक

 चाहता  है  कि  निजामपट्टनम  मंछली  केन्द्र  को  विकसित  किया  जाए  ताकि  कलकत्ता  को  अच्छी
 और  तत्काल  ही  बड़ी  मात्रा  में  मछली  सप्लाई  की  जा  सकें  ।  निजामपट्ूनस  और  निदीब्रूलू  रेलवे

 स्टेशन  के  बीच  एक  सर्वेक्षण  किया  गया  है  जो  कि  मेरा  अपना  रेलवे  स्टेशन  है  तथा  इसमें  अधिक

 लागत  नहीं  आएगी  ।  यह  लगभग  ]  5  या  20  कि०  मी०  लेकिन  इसे  नहीं  लिया  जा  रहा  है  ।

 यह  साधारण  और  छोटी-छोटी  बातें  है  ।  वे  इन  सबकी  उपेक्षा  बयों  करते  हैं  ?

 मैं  देश  के  विभिन्‍न  राजनैतिक  दलों  को  रेल  बजट  के  प्रति  गलत  एवं  राष्ट्र-क्शिधी
 क्रिया  के  लिये  चेतावनी  देता  उनकी  रेलवे  बजट  के  प्रति  प्रतिक्रिया  रेल  प्रश्न  से  अधिक

 राजनंतिक  उद्देश्य  से  प्रेरित  प्रतीत  होती  है  ।  उन्होंने  इसे  राजन॑तिक  रंग  दे  दिया  क्योंकि  रेल

 मंत्री  द्वारा  प्रस्तावित  कतिपय  करों  को  वे  लोग  नहीं  चाहते  क्‍या  यह  उचित  द्वेशभक्ति

 अष्ट्रीयकर्ता  क्या  यह  किसी  मुख्य  मंत्री  के  लिए  कहां  के  इससे  कोई  अन्तर  नहीं  पड़ता

 देशभक्तिपूर्ण  अथवा  राष्ट्रीय  भावनापूर्ण  इसका  विरोध  विरोध  ही  कहीं

 अपितु  सहायता  से  रोकोਂ  आन्दोलन  शुरू  करना  उचित  क्‍या  यही  उनकी  देशभक्त

 राष्ट्रीयता  है  अथवा  प्रगतिशीलता  है  ?  क्‍या  यह  न्यायसंगत  बात  है  ?  क्या  यह  गलत  बात  नहीं

 क्या  यह  देश-विरोधी  नहीं  है  ?

 लोगों  ने  400  से  भी  अधिक  सदस्यों  के  द्वारा  इस  बजट  को  पहले  ही  अपना  निर्णय  दे

 दिया  है  जो  सरकार  के  साथ  उन  लोगों  को  यह  निर्णय  करना  है  कि  क्‍या  वे  चाहे  वह

 राज्य  स्तर  की  है  या  केन्द्रीय  के  साथ  रहना  चाहते  हैं  या  वे विरोधी  दल  में  आना  चाहते

 अगर  वे  विरोधी  दल  की  भूमिका  निभाना  चाहते  हैं  तो  उन्हें  सरकार  से  इस्तीफा  देने
 दे और  खुले

 में  आए  ।  हम  उनका  मुकाबला  दूसरे  छोर  पर  अगर  वे  दृहरी  भूमिका  करना  चाहते  हैं  तो

 समय  आ
 गया  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  को  प्रभावी  कार्रवाई  करनी  चाहिए  और  यह  देखना

 होगा  कि  इन  लोगों  को  वहीं  रखा  जाए  जहां  इन्हें  रखा  जाना  चाहिए  ।  इस  देश  में  केन्द्रीय  सरकार

 के  विरुद्ध  राज्य  सरकारों  को  बदलवाने  का  उनका  कोई  मतलब  नहीं  आपको  केन्द्रीय  और  राज्य

 सरकारों  के  बीच  सहयोग  देना  चाहिए  या  केन्द्र  के
 सिवाय  इस  देश  में  कहीं  भी  आपकी  सरकार

 नहीं  होगी  ।  इससे  सावधान  रहिएं  ।  धन्यवाद  ।

 5.00  स०  प्‌०  | ह
 :  मैं  रेल  मन्त्री  द्वारा  1985-86  के  लिए  प्रस्तुत  किए

 गए  रेलवे  बजट  का  समर्थत  करता  मैं  मंत्री  महोदय  द्वारा  दिए  गए  इस  आश्वासन
 के  किरानों

 करता  हूं  कि  इस  सम्मानीय  सभा  के  सदस्यों  की  इच्छाओं  के  अनुरूप  माल  भाड़ा  तथा  वा

 में  की  गई  123  प्रतिशत  की  वृद्धि  को  कम  करके  10/6  किया

 नह  नि  किन  कि  उन्हें  चावल  दालों  और  नमक
 लेकिन  मैं  मंत्री  महोदय  से  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  उन्हे  है |

 चार  करना  उत्तर  से  दालें
 सम्बन्धी  पुनःवर्गीकरण  के  सन्दर्भ  में  भाड़ों  की  द्रों  पर  पुनः  वि

 ध
 केवल  तमिलनाडु  मं  भेजी  जाती  हैं  जहां  के  लोग  मुख्यतः  शाकाहारी  हैं  ।  दालें  एक  मुख्य  भोजन

 “”  झो  एम०  अरुणाचलम
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 हम  दालें  आयात  नहीं  कर  सकते  क्‍योंकि  उनका  उत्पादन  विश्व  में  अन्यत्र  नहीं  किया  जाता  ।

 पुनःबर्गीक  रण  से  तमिलनाडु  में  दालों  की  कीमतें  बढ़  जाएंगी  4  इससे  आम  जनता  प्रभावित  होगी  ।

 हमारे  प्रधान  मंत्री  ने  बार-बार  महिलाओं  की  प्रतिष्ठा  बढ़ाने  पर  महत्त्व  दिया  रेल  मंत्री  ने

 दालों  की  कीमतें  बढ़ाकर  गृहणियों  के  लिए  समस्या  पैदा  कर  दी  है  ।  मैं  मंत्री  महोदय  से

 अनुरोध  करता  हुं  कि  कम  से  कम  दालों  के  भाड़े  में  की  गई  वृद्धि  बापिस  ले  लें  ।
 ह॒

 अब  मैं  तमिलनाडु  के  लोगों  तथा  अपने  निर्वाचन  क्षेत्र  के  लोगों  की  विशिष्ट  मांगों  के  बारे

 में  इस  वारथिक  योजना  में  तमिलनाए  मैं  रेलवे  परियोजना  के  विकास  के  लिए  बहुत  कम

 धनराशि  आबंटित  की  गई  है  यहां  तक  कि  रेल  मंत्रालय  द्वारा  तमिलनाडु  की  उपेक्षा  की  जा

 रही  है  ।  *

 यद्यपि  मंत्री  महोदय  ने  मद्रास  के  उप-नगरीय  यात्रियों  की  कठिनाइयों  को  भी  महसूस  किया
 ह॒

 छोटी  लाइन  परियोजना  के  लिए  आबंटित  2  करोड़  रुपये  की  धनराशि  पर्याप्त  नहीं  इसी

 करुर-डिंडीगुल-तृतीकोरन  लाइन  के  लिए  आबंटिंत  3  करोड़  रुपए  पर्याप्त  नहीं  मैं  यहां
 यह  कहना  चाहता  हूं  कि  जब  वर्ष  1967  में  इस  परियोजना  के  लिए  सर्वेक्षण  किया  गया  था  तो

 इसकी  अनुमानित  लागत  केवल  17.85  करोड़  रुपये  थी  ।  1977  में  पुनरीक्षा  करने  पर  अनुमानित
 ब्ागत  42  करोड़  रुपये  बताई  गई  और  केन्द्रीय  सरकार  ने  नीति  स्तर  पर  परियोजना  का  कार्या

 न्‍्वयन  स्वीकार  कर  लिया  ।  30  1982  को  तत्कालीन  रेल  ने  घोषणा  की  थी  कि

 वित्तीय  अभावों  के  बावजूद  यह  परियोजना  5  वर्ष  में  पूरी  हो  जायेगी  ।  लेकिन  बहुत  खेद  की  बात

 है  कि  प्रति  वर्ष  पर्याप्त  धनराशि  आबंटित  नहीं  की  जाती  ।  इस  परियोजना  को  परी  करने  की

 अनुमानित  लागत  इस  समय  75  करोड़  रुपये  है  और  मंत्रालय  ने  अभी  तक  हस  पर  केवल  16  करोड़

 रुपये  खर्च  किए  मैं  मंत्री  महोदय  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  इस  मामले  पर  सहानुभूतिपूवंक
 विचार  करें  तथा  इस  बजट  में  अधिक  धनराशि  का  आबंटन  करें  तथा  नियत  अवधि  में  इस

 योजना  को  पूरा  किया  जाए  ।

 मंत्री  महोदय  से  अनुरोध  है  कि  मद्रास  और  क्विलोन  के  बीच  बरास्ता  -

 शंकरनकोविल  तथा  मद्रास-तिरुनेलवली  के  बीच  दिन  के  समय  एक  अतिरिक्त  गाड़ी  चलाई

 चंकि  दिन  के  समय  इस  लाइन  पर  कोई  गाड़ी  नहीं  चलाई  जा  इस  गाड़ी  के  चलने  से  इन

 नगरों  में  व्यापार  में  सहायता  मिलेगी  ।  उस  यात्री  गाड़ी  को  भी  पुनः  चलाया  जो  पहले  टिनि
 के  समय  इस  लाइन  पर  चलायी  जा  रही  थी  ।  ेल्‍

 कोर्टलाम  निर्धतों  का  पंतीय  स्थल  है  जो  गर्मी  में  उन  लोगों  का  आश्रय  स्थल  यह
 टेंकासी  रेलवे  स्तेशन  से  5  किलोमीटर  की  दूरी  पर  है  |  कोटंलाम  एक  सुंदर  पर्वतीय  स्थल  जो
 पश्चिमी  घाट  की  पहाड़ी  श्व  खला  के  नीचे  बसा  है  और  जहां  कई  जल-प्रपात  यह  पर्यटकों  के  लिए

 आकर्षण  का  केन्द्र  चंकि  टेकासी  रेलवे  स्टेशन  ही  इस  पर्यटन  स्थल  कोर्टलाम  के  सबसे  नजदीक

 डुता  इस  स्टेशन  विस्तार  किया  लाना  चाहिएं  ताकि  अधिक  यात्री  यहां  आ  जा  सकें  ।

 इसके  लिए  वहां  यात्रियों  के  लिए  आराम  कक्ष  तथा  अन्य  सुविधाएं  उपलब्ध  कराई  जाएं  ।  कोर्टलाम
 :

 में  पर्यटकों  की  बढ़ती  हुई  संख्या  की  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए  इसे  उनके  अनुकूल  बनाया

 जाए  ।

 टेंकासी  तथा  तिरुनेलबली  के  बीच  मैतर  एक  छोटा  स्टेशन  यह  एक  प्रमुख  क्रृषि  क्षेत्र  है
 तथा  यहां  से  कृषि  उत्पाद  केरल  में  भेजे  जाते  हैं  ।  इसका  दर्जा  बढ़ाया  जाना.चाहिए  ताकि  यहां'से

 194  ,  i  ॥॒  हि
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 नीली  -- =  a  +  *+>  >>  --  हे  अजननिचिलओ  न्अलओ  -  ०-5  आओ
 कृषि  उत्पादों  की  दुलाई  ठीक  प्रकार  से  हो  सके  क्योंकि  यह  इस  प्रदेश  के  लोग्रों  की  आय  का  मुख्य
 स्रोत  यहां  पर  एक  रेलवे  फाटक  जहां  पहले  कर्मचारी  नियुक्त  अब  इस  फाटक  को
 स्वचालित  करं  दिया  गया  मैं  मंत्री  महोदय  से  अबरोध  करता  हुं  वि  एक  कर्मचारी
 नियुक्त  किया

 एक  महत्वपूर्ण  बात  और  जिस  पर  तुरंत  विचार  किया  जाना  मेरे  निर्वाचन
 क्षेत्र  टंकासी  नगर  में  मदुर  टेकासी  सड़क  पर  रेलवे  फाटक  पर  एक  ऊपरी  पुल  बनाया  जाना

 चाहिए  ।  इस  रेलवे  फाटक  पर  ऊपरी  पुल  न  होमे  के  सड़क  यातायात
 भें

 बहुत  बाधा  पड़ती
 है  और  इसलिए  रेलवे  को  यह  काम  तुरंत  करना  चाहिए  |  चंकि  यह  रंलवे  फाटक  से  टेंकासी  और
 केरल  का  प्रवेश  द्वार  इसलिए  जब  भी  मद्रास-क्विलोन  की  सभी  गाड़ियां  इस  फाटक  से  ग़जरती

 हैं  तो  इस  नगर  में  तथा  नगर  के  बाहर  घंटों  तक  यातायात  ठप्प  हो  जाता  है  ।
 हु

 इसी  तरह  एक  अन्य  मुख्य  नगर  शंकरनकोविल  जहां  की  जनसंख्या  में  वद्धि  हो  रही

 यहां  मंदिर  है  और  यह  एक  बर्थ  स्थल  लेकिन  इस  स्टेशन  पर  अभी  तक  वही
 सुविधाएं  उपलब्ध  जोकि  1910  में  उपलब्ध  कराई  गई  थीं  ।  रेल  मंत्रालय  को  इस  जो  कि

 एक  तीर्थ  स्थल  के  स्टेशत  का  प्राथमिकता  के  आधार  पर  तुरन्त  विस्तार  करना  चाहिए  ताकि  '

 यातायात  में  सुविधा  हो  सके  तथा  106  मद्रास  मेल  और  138  एक्सप्रेस  में  कम  से  कम  प्रथम
 श्रेणी  में  4  और  द्वितीय  श्रेणी  में  10  डिब्बे  इस  स्थान  के  लिए  आरक्षित  किए  जाने

 चाहिए  ।

 टेंकासी  से  मदुरे  के  बीच  एक  अन्य  स्टेशन  है  कडायबल्लूर  ।  यहां
 पेयजल  आदि  सुविधाएं  भी  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।  इस  रेलवे  स्ट्रेशने  पर  मूल  सुविधाएं  उपलब्ध
 कराने  के  लिए  तुरन्त  आवेश्यक  कदम  उठाए  जाने  चाहिए  ।  जनता  की  मांग  है  कि  मदुरैਂ  और

 मद्रासः
 के  बीच  दिन  के  समय  चलने  वाली  वैगई  और  पल्लवन  एक्सप्रेस  गाड़ियों  में  वातानुकूलित  .

 यर  कार  लगाई  जाए

 छोटी  लाइन  पर  चल  रही  मद्रास-क्विलोन  मेल  और  एक्सप्रेस  संख्या  105,  106,
 137  और  138,  लम्बी  दूरी  की  गाड़ियां  हैं  इसलिए  मैं  मंत्री  महोदय  अनुरोध  करता  हूं  कि
 इन  शानदार  गाड़ियों  में  वातानुकलित  शयनयान  जोड़े  जाएं  ।  पिछले  क्षेत्रों  के विकास  के  उद्ृश्य  से
 वरुधीनगर  और  जक़्विलोन  के  बड़ी  लाइन  बनाने  :  के  सम्बन्ध  में  एक  सर्वेक्षण  कराया

 जांए  ।

 अन्ततः  सेवा  शर्तों  के  सम्बन्ध  में  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित
 *  की  भर्ती  के  सम्बन्ध  में  विभिन्‍न  समितियों  द्वारा  की  गई  सिफारिशों  को  कड़ाई  से

 कार्यान्वित  नहीं  किया  जा  रहा  उदाहरण  के  लिए  श्रेणी  1  में  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित
 जाति  के  क्रमशः  9.9  प्रतिशत  और  2.4  प्रतिशत  लोगों  की  भर्ती  की  गई  ।  यद्यपि  दक्षिण  रेलवे  में

 अभियंता  और  लेखा  विभागों  में  अनुसूचित-जाति  के  बहुत  से  उम्मीदवार  उपलब्ध  प्र  पन्बी

 सेवाओं  में  उनके  लिए  पदोन्नति  के  आरक्षित  पदों  को  आरक्षित  की  श्रेणी  से  हटाकर  अन्य  जातियों

 के  उम्मीदवारों  को  पदोन्‍नत  कर्‌  दिया

 प्राथ  ही  दक्षिण  रेलवे  के  अनुसू  चित  जाति/अनुसू चित  जनजाति  के  क
 मं  चारियों  को

 उत्पीड़ित  कर  रहे  हैं  ।  जहां  तक  इन  श्रेणियों  का  संबंध  मंत्री  महोदय  को  रेलवे  में  भारक्षित

 & &8 स्थानों पर नियुक्ति करने के संबंध में उपयुक्त कार्यवाही करनी चाहिए । ॥
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 दक्षिण  रेलवे  पर  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजातियों  का  अध्यक्ष  होने  के  नाते  मैं  मंत्री

 महोदय  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  निजी  तौर  पर  इस  मामले  पर  ध्यान  दें  तथा  भारत  सरकार

 की  आरक्षण  सम्बन्धी  सांवंधानिक  उपबंधों  के  कार्यान्वयन  के  लिए  उपयुक्त  कार्यवाही
 रु

 ५ है  (5  मानिक  रेड्डी  :  उपाध्यक्ष  इसਂ  रेलवे  बजट  में  यात्री  किराए
 और  भाड़े  की  दरों  में  जितनी  वृद्धि  का  प्रस्ताब  किया  गया  है उससे  आम  जनता  बहुत  प्रभावित

 हुई  भाड़ा  दरों  में  वृद्धि  का  परिणाम  यह  होगा  कि  दालें  और  नमक  जैसी

 आवश्यक  वस्तुओं  के  ढुलाई  भाड़े  में  वृद्धि  होगी  ।

 रेल  मंत्री  ने  यात्री  किराए  में  12.5  प्रतिशत  वृद्धि  का  प्रस्ताव  रखा  सभी  श्रेणियों  पर

 अधिभार  भी  सभी  स्थानों  के  वातानुकूलित  शयनयान  के  अधिभार  में  मी  5  रुपए  बढ़ाए

 गए  द्वितीय  श्रेणी  क ेमासिक  तथा  सीजन  टिकट  में  भी  3  रुपए  से  12  रुपए  तक  वृद्धि  की  गई

 ।  समूचे  देश  में  न्यूनतम  किराए  में  समानता  लाने  का  बहाने  बनाकर  उन्होंने  कलकत्ता  परिक्रमा

 रेलवे  को  भी  नहीं  बख्शा  है  और  उसके  किराए  में  भी  5  प्रतिशत  वृद्धि  कर  दी  है  ।

 सभी  सुपरफास्ट  गाड़ियां  अपने  गंतव्य  स्थान  पर  ]  दिन  में  पहुंचती  इसे

 ध्यान  में  रखते  रेल  मंत्री  ने  शयनयान  की  दर  8  से  10  रुपए  तक  बढ़ा  दी  है  और  प्रस्ताव

 किया  है  कि  दूसरी  रात  और  आगे  की  रातों  के  लिए  शयनयान  के  लिए  अतिरिक्‍तः  अधिभार  बसूल

 नहीं  किया  मंत्री  महोदय  चालू  वित्तीय  वर्ष  के  राजस्व  का  पूर्वानुमान  नहीं  लगा  सकते  ।

 जस्व  378.95  करोड़  रुपए  प्राप्त  हुआ  ,  जबकि  उनका  पूर्वानुमान  338.50  करोड़  रुपए

 एक  तरफ  रेल  मंत्री  अपने  मंत्रालय  के  कार्य-निष्पादन  के  लिए  कोयला  क्षेत्र  की  हड़तालों

 को  दोपी  ठंहराते  हैं  और.द्सरी  ओर  रलवे  की  प्रशंसा  करते  हैं  कि  रेलवे  को  1985  में

 2.26  टन  अंरिरिक्त  कोयले  का  लक्षन  किया  ।  रेलवे  में  व्याप्त  कदाचारों  को  रोकने  के  लिए  जो

 उपाय  किए  गए  हैं  वे  प्रभावी  नहीं  नई  लाइनों  पर  काम  शुरू  नही  किया  गया  है  ।

 रेलवे  लाइनों  का  विद्युतीकरण  एक  आधुनिक  और  नवीनतम  है  ।  रेल  मंत्री  का

 कहना  है  कि  रेलवे  नई  लाइनों  के  सर्वेक्षण  पहले  ही  कई  बार  करा  चुका  है  लेकिन  वे  नई  लाइनों

 Tl  काम  शरू  नहीं  कर  पाए  जब  रंलवे  लाइन  नहीं  बना  सकते  तो  उनके  सर्वेक्षण  कराने  से

 क्या  फायदा  है  ।

 मैं  मंत्री  महोदय  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वे  निम्नलिखित  लाइनों  पर  शीघ्र  काम  शुरू
 करें--आंध्र  प्रदेश  पट्टूलचेरुवु

 पेडडापल्ली  बरास्ता  सिंडीपेट  पट्टनचेरुवु  से  निजामबाद  बरास्ता

 मेठक  ।  सनाथ  नगुर॒ु॒  और  कामारेड्डी  पर  भी  तुरंत  ऊपरी  पुल  बनाए  जायें  ।

 क्षी  मलचन्द  डागा  :  उपाध्यक्ष  इरादा  मजबत  होता  तो  सफलता
 मिलती  है  ।  मैं  समझता  हूं  कि  हमारे  मंत्री  महोदय  बड़े  मजबूत  इरादे  के  सवाल  यः  नहीं
 कि  रेलवे  में  किस  प्रकार  निष्ठ  और  ईमानदारी  के  साथ  उसको  चलाया  जाए  ?  जितमे  भी

 लोको-शै ड्स  उनको  बन्द  कर  देना  चाहिए  ।  आपने  कहा  है  कि  141  अन-इकोनोमिक

 ट्रेस्स  चलती  जिसकी  वजह  से  40  करोड़  रुपए  का  घाटा  होता  आपने  1973  में  निर्णय
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 लिया  था  कि  जो  राज्य  50  प्रतिशत  पैसा  वहीं  गाड़ियां  चलेंगी  ।  मैं  मंत्री  महोदय  से  कहना
 चाहता  हूं  कि  क्या  कभी  उन्होंने  सोचा  है  कि  कितना  आपरेटिंग  फास्ट  की  बात  तो  अलग  है
 सबिस  के  लिए  देना  पड़ता  आज  रेलवे  में  काफ़ी  अधिकारी  बढ़  गए  जोधपुर  में  पहले  पांच
 अधिकारी  आज  वहां  37  अधिकारी  हो  गए  एक  से  बढ़कर  जो  कागजों  को  सिर्फ  एक
 मेज  से  दूसरी  मेज  पर  ही  सरकाते  रहते  कभी  सोचा  है  आपने  इन  अधिकारियों  का  कितना
 खर्च  आता

 रेलवे  में  76  हजार  आइटम्स  जरूरत  अब  खरीददारी  का  पता-नहीं  कब  होती
 बाप-रे-बाप  कितना  घोटाला  होता  रेलवे  कन्वैन्शन  कमेटी  रिपोर्ट  में  लिखा  है  कि  पांच  साल
 तक  भी  वह  आइटम  नहीं  मिलती

 ...  ॥

 अपने  प्रतिवेदन  रेल  अभिसमय  समिति  ने  कहा  :

 ने  मांग  पत्र  तैयार  किए  जाने  और  टेंडर  जारी  करने  में  हुए  असाधारण

 विलंब  संबंधी  कई  मामलों  का  उल्लेख  किया  ऐसे  भी  चौंका  देने  वाले  कई  उदाहरण
 जबकि  अग्रवश्यक  वस्तुओं  की  खरीद  के  लिए  5-5  वर्ष  तक  भी  कार्यवाही  नहीं  की  गई  ।”

 .  रन
 ४  ै

 रेलवे  टाइम  पर  चल  जाए  तो  कितना  फ्यूअल  बच  सकता  है  ।  सारी  गाड़ियां  यदि

 टाइम  पर  चलें  तो  करोड़ों  रुपयों  का  लॉस  कम  हो  सकता  है
 *

 ः

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  अध्यक्ष  पीठ  को  संबोधित  कीजिए  ।

 श्री  मूल  चन्द  डागा  :  मैं  आपको  परेशान  करनाਂ  चाहता  क्योंकि  आप  बहुत  देर  से

 अध्यक्ष  पीठ  का  भार  संभाले  हुए  हैं  ।
 हु

 '

 क्री  मूल  चन्द  डागा  :  प्रश्न  यह  है  कि  रेलवे  में  सुधार  लाने
 के

 लिए  आप  किसी  भी  आसपैक्ट

 को  ले  लीजिए--क्लेम्स  कितना  होता  प्रापर्टी  का  डैमेज  कितना  होता  है  !  कितने  एक्सीडेन्ट्स

 होते  कितनी  रेलवे  प्रापर्टी  डेमेज  होती  है  और  कितना  आप  कम्पेन्सेशन  देते  हैं  ।  मैं  देखता

 कम्पेन्सेशन  केसेज  में  कोई  कमी  नहीं  हो  रही  आप  70  करोड़  रुपया  रेलवे  प्रोटेक्शन  फोर्स  और

 जी०  आर०  पी०  पर  खर्च-करते  हैं  लेकिन  चोरियां  कम  नहीं  होती  चोर  पकड़े  नहीं  जाते  हैं

 और  चोरी  का  माल  बरामद  नहीं  होता  चोरी  होने  के
 बाद  लिटिगेशन  पर  कितना  खर्च  होता

 है--कभी  इस  पर  आपने  गौर  किया  है  !

 आपका  रेलवे  ऐक्ट  100  साल  पुराना  मैं  बड़े  दुःख  के  साथ  यह  बात  कह  रहा  F—AF  जब

 पं०  कमलापति  जी  त्रिपाठी  रेल  मंत्री  उन्होंने  कहा  था  कि  इसको  अमेण्ड  कर  दिया  जाएगा

 लेकिन  अभी  तक  कुछ  नहीं  हुआ  ।  ब्रिटिश  जमाने  से  यह  ऐवट  चला  आ  रहा
 मैं  उम्मीद  करता

 बंसी  लाल  जी  इसको  बरदाश्त  नहीं  करेंगे  और  अगले  टाइम  वह  नया  ऐक्ट  लेकर  सदन  के  सामने

 आयेंगे  ।  इतनी  स्टेचूटरी  इंस्ट्रवशनन्‍्ज  और  डायरैक्शन्ज  ईशू  होती  हैं  जिनका  कोई  हिसाब  नहीं

 एक  तरफ  से  सारा  काम  इंस्ट्रकशंज  पर  चलता  आप  देखिए--डब्ल्यू»  टी०  कितने  लोग  चलते
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 हर  साल  12-13  करोड़  रुपए  का  लास  होता  है  ।

 आप  किसी  भी  आस्पैक्ट  को  ले  लीजिए  ।  किराया  बढ़ाना  ठीक  किराया  बढ़ाइये  ।

 डेपरीसियेशन  फण्ड  में  पैसा  नहीं  आपका  जो  आब्जैक्ट  है  वह  बुरा  नहीं  लेकिन  जो  अब  तक

 हुआ  है  उसके  लिए  आपको  पनिशमेन्‍्ट  नहीं  दी  जा  क्योंकि  आप  तो  अभी  मंत्री  बने  हैं  ।
 लेकिन  जो  पुराने  गुनाह  हैं  उनको  ठीक  करने  के  लिए-आप  थोड़ी  नाराजगी  मोल  लेकर  भी  काम

 को  शुरू  कर  दीजिए  ।  अगर  आपने  थोड़ी  सख्ती  कर  जो  आपका  पुराना  इमेज  है  अगर  उस
 पर  कायम  रहे  तो  इसमें  परिवर्तन  हो  सकता  है  और  मैं  यह  कह  संकता  हुं---रेलवे  में  जो  घाटा
 होता  है  रोका  जा  सकता  बल्कि  रेलवे  जो  हमारी  सबसे  बड़ी  पब्लिक  अण्डरटेकिंग  है
 उससे  हमको  रिटन्ज  मिल  सकते  हैं  ।

 मैं  इतना  ही..कहना  चाहता  हूं  ।

 ,  UH
 श्री  चितासणि  जेना  :  उपांध्यक्ष  मैं  बजट  198  5-86  सम्बन्धी

 अनुदानों  की  मांगों  तथा  रेलवे  को  वर्ष  1984-85  के  लिए  अनुदान  सम्बन्धी  अनुपूरक  मांगों  का
 समर्थन  करता  हूं  तथा  सदन  में  पेश  किए  गए  सभी  कटोती  प्रस्तावों  का  विरोध  करता  आपको

 यह  जानकारी  €ोगी  कि  हमारें  दल  का  उद्देश्य  प्रादेशिक  असंतुलनताओं  को  समाप्त  करना
 रेलवे  देश  में  सरकारी  क्षेत्र  का  सवप्ते  उफ्क्रम  उन्हें  देखना  चाहिए  कि  रेलवे  योजनाओं
 और  कायंक्रमों  आदि  का  वार्ग्रान्वियन  करते  समय  प्रादेशिक  असंतुलन  समाप्त  किए  लेकिन

 हमने  देखा  कि  उन  योजनाओं  और  कार्यक्रमों  को  कार्यान्वित  नहीं  किया  गया  नगरों  जहां
 हमारी  केवल  20%  जनसंख्या  रह  रेलवे  अधिक  पूंजी  निवेश  कर  रही  है  और  गांकों

 जहां  कि  80%८  जनसंख्या  रह  रही  अधिक  पूंजी  निवेश  नहीं  किया  जा  रहा  है  ।  अत॑ः  मेरा
 निवेदन  है  कि  भविष्य  में  पूंजी  निवेश  करते  समय  रेल  मन्त्रालय  ग्रामीण  क्षेत्रों  को  प्राथमिकता  दे
 ताकि  शहरी  क्षेत्रों

 को
 न  कि  मेरे  कुछे  सहयोगियों  तथा  संतारूढ़  दल  के  भी  मेरे  कुछ  मित्रों  ने  रेलवे

 में  किराये  और  भाड़ों  में  की  गई  वृद्धि  के  बारे  में  बहुत  शोर  मचाया  मैं  जोरदार  शब्दों  में  उनके
 तर्क  का  खण्डन  करता  हूं  क्‍योंकि  मुझे  पक्का  विश्वास  है  कि  यात्री  अधिक  किराया  देने  में  तनिक

 संकोच  नहीं  करेंगे  बशर्ते  कि  हम  उनकी  बचाव  तंथा  साथ  ही  की  पाबन्दी  का  छ्याल
 करें  ।  इसके  साथ-साथ  माननीय  रेल  मंन्त्री  महोदय  ने  स्टेशनों  तथा  गाड़ियों  में  सफाई  रखने
 को  भी  कहा  है  ।  यदि  इन  बातों  का  ठीक  तरह  से  पालन  किया  जाए  तो  यात्री  अधिक  किराया
 देने  में  संकोच  नहीं  करेंगे  ।  साथ  ही  गाड़ियां  मिलनी  भी  आज  हम  क्या  देखते  हैं  कि
 10  से  12  घण्टे  तक  गाड़ियों  की  राह  देखते  रहते  हैं  परन्तु  उन्हें  कोई  गड़ी  नहीं  मिलती  ।  इसलिए

 मैं  रेल  मन्‍्त्री  महोदय  से  प्रार्थना  करूंगा  कि  वे  जिन  क्षेत्रों  में  गाड़ियों  की  आवश्यकता  है  उनमें  बह
 और  गाड़ियों  का  इन्तजाम  करें  ।

 इस  बारे  में  मैं  यह  कहना  चाहूंगा  कि  अक्तूबर  के  महीने  में  दक्षिण-पृव॑  रेलवे  के  मह।प्रबन्धक
 ने  उड़ीसा  के  मुख्य  मन्त्री  के  संंथ  मिलकर  बालासोर  तथा  उड़ीसा  की  राजप्नानी  भुवनेश्वर  के  बीच

 डी  चलाने  का  फंसला  किया  था  तथा  पहली  याड़ी  नवम्बर  के  प्रथम  सप्ताह  से  चलनी  थी  ।  इसी
 बीच  चुनाव  आयोग  ने  लोकसभा  उसके  तत्काल  बाद  विघान  सभाओं  के  चुनाव  की  घोषणा  करं

 जिससे  यह
 कार्य  स्थगित

 हो
 गया  ।  इसके  बाद  उड़ीसा  सरकार  तथा  मैंने  दक्षिण-पूर्व  रेलबे  के

 अधिकारियीं  तथा  रेलवे  बोर्ड  को  कुई  बार  सम्पर्क  किया  परन्तु  उन्होंने  इस  ओर  कोई  ध्यान  नहीं
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 जबकि  दक्षिण-परूर्व  रेलवे
 ने  यह  घोषणा  की  थी  कि  वे  नवम्बर  के  प्रथम  सप्ताह  से  गाड़ी

 चलाएंगे  ?  इसलिए  मैं  रेल  मन्‍्त्री  महोदय  से  अनुरोध  करूंगा  कि  दक्षिण-पर्व  रेलवे  द्वारा  किए  गये
 वायदों  को  पूरा  किया

 मैं  अपने  प्रिय  प्रधान  मन्त्री  तथा  रेल  मन्त्री  महोदय  का  आभारी  हूं  जिहोंने  नीलांचल
 एक्स  को  सप्ताह  के  तीन  दिन  की  बजाय  प्रतिदिन  कर  दिया  है  इसे  सपर  फास  गाड़ी  कर

 दिया  परस्तु  दुर्भाग्यवश  गाड़ी  की  औसतन  गति  केवल  40  किलोमीटर  प्रति  घन्टा  ही  इस
 गति  से  चलने  वाली  देश  में  और  कोई  फास्ट  गाड़ी  नहीं  जब  आप  यात्रियों  से  अधिक  किराया

 ले  रहे  हैं  तो  गाड़ियां  कक्छप  गति  से  नहीं  चलनी  चाहिए  !

 रलों  पर  व्यय  में  मितव्यता  लाने  के  लिए  जरूरी  है  कि  रेलवे  में  माल  की  चोरी  को  रोका
 जाये  ।  इसकी  अति  हो  चुकी  के  कारण  मैं  पूरा  विवरण  नहीं  दे  मैं  इसका
 केवल  एक  ही  उदाहरण  जब  सामान  रूपसा  से  बटनोली  को  भेजा  जाता  है  तथा  जब  यह्‌
 रूपसा  जंबशन  के  संमीप  बड़ी  लाइन  से  छोटी  लाइन  पर  गाड़ी  में  चढ़ाया  जाता  है  तो

 बड़ी  भारी
 मात्रा  में  सामान  चोरी  होता  है  ।  इसे  रोका  हम  पिछले  कई  वर्षों

 से  रूपसा-बांगरीपुसी
 छोटी  लाइन  को  बड़ी  लाइन  में  क्‍दंलने  के  लिए  कह  रहे  मैं  प्राथंना  करता  हूं  कि  यह  मांग  मान
 ली  >>

 |

 श्री  विजय  कुमार  सिश्र  :  उपाध्यक्ष  सबसे  पहले  मैं  रेल  मन्त्री  जी  का
 ध्यान  बिहार  की  ओर  ले  जाना  चाहता  हूं  ।  इस  बजट  में  मंत्री  जी  विहार  के  बारे  में  कुछ  भी

 नहीं  कहा  ।  बिहार  का  यह  सौभाग्य  रहा  है  कि  देश  के  आजाद  होने  के  बाद  से  बिहार  के  चार  रेल
 मन्त्री  अवश्य  बने  हैं  लेकिन  बिहार  रेल  के  मामले  में  बहुत  ही  पिछड़ा  रह  गया  है  ।

 उत्तर  बिहार  में  समस्तीपुर-दरभंगा  बड़ी  लाइन  श्री  केदार  पांडे  जी  ने  शुरू  की  थी  लेकिन

 देखते-देखते  उस  लाइन  का  सामान  और  रेल  पटरियां  बिहार  से  बाहर  चली  उस  रेल  लाइन
 के  बन  जाने  पर  उत्तर  विहार  के  लोगों  को  दिल्‍ली  और  बम्बई  जाने  में  सुविधा  हो  जाऐगी  ।  वह

 बहुत  ही  पिछड़ा  हुआ  इलाका  इससे  उसका  आगे  डवलपमेन्ट  भी  हो  सकता  वहां  पर  रेल

 लाइन  के  बारे  लोग  कल्पना  करते  रहते  वहां  के  बच्चे  रेल  का  खेल  खेलते  हैं  और

 खेल  में  रेल  की  कल्पना  करते  हैं  कि  रेल  कंसी  होती  बहुत  से  लोग  बिहार  तो  गए  हैं  लेकिन

 उन्होंने  वहां  रेल  पटरियों  को  नहीं  देखा  ।  बिहार  में  रेलों  के  जो  काम  शुरू  हो  चुके  हैं  पहले  उन्हें

 पूरा  किया  फर्स्टं-कम-फर्स्ट  सर्व  की  प्रक्रिया  को  चालू  रखा  जाए  ।
 जो  स्कीमें  पहले  शुरू  हो

 चुको  पहले  पूरा  किया  जाए

 वहां  पर  सकरी-हसनपुर  रेल  का  काम  भी  शीघ्र  हो  जाएगा  ।

 मैं  उत्तर  बिहार  से  आता  उसकी  बगल  में  नेपाल  केन्द्रीय  सरकार  चाहती  है  कि

 नेपाल  के  साथ  हमारे  सम्बन्ध  अच्छे  रहें  ।  मैं  रेल  मन्त्री  जी  में  आग्रह  करूंगा  कि  रेल  के  माध्यम

 से  भी  नेपाल  के  साथ  हमारे  सम्बन्ध  अच्छे  रह  सकते  हैं  |  दरभंगा  से  कोशी  बेराज  होते  हुए  नेपाल

 के  साथ  अपने  अच्छे  सम्बन्ध  जुड़  सकेते  अगर  रेल  मंत्री  जी  उत्तर  बिहार  की  ओर  ध्यान  दें

 तो  उत्तर  बिहार  के  साथ
 तो  नेपाल  के  सम्बन्ध  अच्छे  होंगे  सारे  देश

 के
 साथ  भी  अच्छे  सम्बन्ध

 ५...
 -
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 मैं  यह  भी  आग्रह  करूंगा  कि  समस्तीपुर  से  बम्बई  तक  के  लिए  एक  सीधी  गाड़ी  दी
 वहां  के  लोग  बीमार  रहते  हैं  और  उन्हें  बम्बई  आना-जाना  पड़ता  सीधी  रेलगाड़ी  न  होने  की

 बजह  से  लोगों  को  बहुत  कठिनाई  का  सामना  करना  पड़ता  इसलिए  आप  समस्तीपुर  से  बम्बई
 के  लिए  एक  सीधी  रेल  गाड़ी  अवश्य  देने  की  कृपा

 पटना  से  एक  रेल  गाड़ी  धनबाद  जाती  है  जिसका  नाम  गंगा-दामोदर  रेल  गाड़ी
 उसमें  एक  ए०  सी०  कोच  लगाया  जाए  ।  पटना  से  जो  बहुत  से  लोग  धनबाद  जाते  हैं  उनको  इससे

 सुविधा  होगी  ।  इसलिए  उसमें  एक  ए०  सी०  कोच  जोड़  दिया  जाए  ।  यह  मेरा  आग्रह

 गंगा  पर  जो  सेतु  बना  हुआ  है  उस  पर  रेलव  लाइन  को  भी  बनाया  इससे  उत्तर

 बिहार  और  दक्षिण  बिहार  जुड़  सकते  हैं  ।

 हाजीपुर  से  जो  रेल  गाड़ियां  समस्तीपुर  और  को  जाती  थीं  उन  सभी  को

 रह  कर  दिया  गया  इससे  लोगों  को  बहुत  कठिनाई  का  सामना  करना  पड़  रहा  हमारे

 बहुत  से  लोगों  ने  और  संसद्‌  के  लोगों  ने  भी आपको  लिख  कर  दिया  है  ।  अगर  सभी  गाड़ियां
 संभव  न  हों  तो  कम  से  कम  दो  गाड़ियां  अंवश्य  चलाई  जाएं  जिससे  वहां  के  लोगों  को  सुविधा

 हो  सके  ।  क
 :

 मंत्री  जी  ने  बढ़ाये  हुए  किराये  में  ढाई  परसेन्ट  की  कमी  कर  दी  है  और  बहू  अब  दस

 परसेन्ट  कर  दिया  गया  मैं  चाहूंगा  कि  उसी  के  अनुपात  में  माल  भाड़े  को  भी  घटा  दिया

 और  उसे  दस  की  बजाय  आठ  परसेन्ट  कर  दिया  जाए  जिससे  डिफ्रेंस  कुछ  कम  हो  सके  ।

 साथ  ही  हमारा  यह  भी  आग्रह  है  कि  जिस  सामान  पर  वित्त  अन्त्री  जी  ने  टैक्स  लगाया  है
 उस  सामान  को  बढ़े  हुए  भाड़े  से  मुक्त  रखा  जाए  जिससे  कि  लोगों  को  उस  सामान

 को  लाने-ले

 जाने  में  सुविधा  हो  सके  ।
 ह

 यही  मेय्य:आग्रह  और  विनती

 ध्क्ी/भोला  राउत  :  उपाध्यक्ष  मैं  आपका  बहुत  आभारी  हूं  कि  आपने  मुझे

 बोलने  की  समय  दिया  ।  यद्यपि  समय  कम  फिर  भी  मैं  थोड़े  से  समय  में  ही  मैं  अपना  खास-खास

 प्वाइंट्र  आपके  सामने  रखूंगा  ।
 ह  '

 मैं  आपके  माध्यम  से  माननीय  रेल  श्री  बंसी  लाल  जी  का  ध्यान  आकर्षित  करूंगा  ।
 सबसे  पहले  मैं  उनको  बताना  चाहता  हूं  कि  जब  श्री  एल०  एन०  मिश्र  जी  कैबिनेट  स्तर  ,

 के  रेल  थ ेउास  वक्‍त  उन्होंने  छतौनी  के  पास  जो  रेल  ब्रिज  था  जो  कि  अंग्रेजों  क ेसमय  का

 बना  हुआ  था  और  जो  बाढ़  की  बजह  से  टूट  गया  उसको  बनाने  के  लिए  समुचित  कदम
 उठाया  हमारी  स्वर्गीया  प्रधान  मन्त्री  जी  ने  उसका  फाउंडेशन  स्टोन  रखा  उसकी
 शिला  रखी  थी  ।  उस  वक्‍त  ६मारे  श्री  एल०  एन  मिश्रा  जी  के  माध्यम  से  यह  काम  शुरू  हुआ
 उसका  परीक्षण  और  साइट-सलेक्शन  भी  उसी  समय  उसको  बनाने  के  लेकिन  आज  दस
 वर्ष  हो  पर  पुल  कर  तैयार  नहीं  हो  पाया  ।  उसकी  क्‍या  वजह  त्रिफठी  जी  ने  भी
 अपने  समय  में  ऐलान  किया  था  और  श्री  केदार  पाण्डे  जी  ने  भी  यहां  पर  ऐलान  किया  था  कि

 छतीनी  ब्रिज  जरूर  बनेगा  ।  गत  रेलवे  बजट  के  समय  भी  हमने  रेल  मन्त्री  जी  का  ध्यान  उसकीः
 ओर  आउक्रृष्ट  किया  कि  इसको  देखा  जाए  पर  कुछ  नहीं  हुआ  ।  उसकी  महृत्ता  को  अगर  देखा  जाए
 तो  आप  देखेंगे  कि  इस  पुल  के  बन  जाने  से  उत्तर  प्रदेश  का  पूर्वी  हिस्सा  और  बिहार  का  भौर
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 बैकवर्ड  पश्चिम  चम्पारण  जुड़  जाएगा  और  उसको  इस  पुल  से  जोड़  राज्य
 के  जो  दोनों  बंकवर्ड  जो  इलाके  इनके  विकसित  होने  की  एक  बहुतਂ  बड़ी  संभावना  हों
 इसलिए  मैं  फिर  अपने  मंत्री  महोदय  श्री  बंसी  लाल  जी  का  ध्यान  आकर्षित  करूंग्रा  कि  इस  पर  ध्यान

 स्वर्गीय  श्री  केदार  पाण्डे  जी  जब  रेल  मछ्प्री  उस  ववत  ब्रिज  बनाने  के  लिए  सारी  कार्यवाही
 ओऔर  टेण्डर  वर्नरह  सब  कुछ  हो  गया  लेकिन  वह  सब  धीरे-धीरे  सामान  भी  वहां  से  उठा  लिया
 गया  ।  न  जाने  क्‍या  कारण  मुझे  लोगों  ने  कहा  कि  इसको  जवर्दस्ती  करके  रोका  जाए  ।  मैंने

 कहा  कि  मैं  बात  करूंगा  ।  कानून  को  अपने  हाथ  में  नहीं  लेना  जबदंस्ती  इसको  इस  तरह
 मे  नहीं  रोकना  चाहिए  |  इसलिए  मैं  अपने  प्रिय  मित्र  श्री  बंसी  लाल  जी  से  कहूंगा  कि  इंदिरा  जी

 का  स्वप्न  था  इस  ब्रिज  को  बनाने  उसको वे  पूरा  तभी  हम  मानेंगे  कि सचमुच  अभी  भी

 इंदिरा  जी
 के

 सच्चे  सिपाही  यहां  मोजूद  हैं  ।

 एक  दूसरे  प्वाइंट  की  तरफ  मैं  आपका  ध्यान  दिलाना  चाहता  हूं  ।  पटना  में  रेल  पुल
 बनाने  के  लिए  बहुत  पहले  से  प्रोजेक्ट  है  और  बहुत  पहले  से  रेल  मन्त्रालय  ने  स्वीक।र  किया

 लेकिन  वह  रेल  पुल  अभी  तक  नहीं  बना  ।  उसका  स्थल  चयन  भी  हो  गया  है  और  हाइड्रॉलिक
 परीक्षण  भी  हो  गया  ये  सारी  चीजें  होने  के  बावजूद  भी  पटना  में  रेल  ब्रिज  का  काम  शुरू

 '

 नहीं  किया  गया  है  ।  गांधी  सेतु  रोड  ब्रिज  जो  उसमें  अगर  कभी  कोई  खराबी  आ  जाए  तो  यहां
 के  लोगों  उत्तर  बिहांर  के  लोगों  को  अपनी  पटना  पहुंचने  कठिन।ई  होगी  ।  इसलिए

 .  यह  सोचने  की  बात  रेलवे  आफिसर  भी  यहां  पर  बैठे  हुए  मैं  चाहूंगा  कि  वे  भी  धस  पर
 ध्यान  दें  |  पटना  में  रेल  ब्रिज  बनाने  के  लिए  जल्द  से  कार्यवाही  की  जानी  चाहिए  ।

 अब  मैं  जो  उपेक्षित  वर्ग  हैं  रेलवे  शेइयूल  कास्ट  और  शेड्यूल  उनके  बारे
 उनकी  दुद्देशा  के  बारे  में  रेल  मन्त्री  जी  का  ध्यान  आकर्षित  करना  रेलवे  एडमिनिस्ट्रेशन

 रेल  मन्त्रालय  में  दो  लाख  तीस  हजार  के  करीब  शेड्यूल  कास्ट  और  ट्राइब्स  कमंचारी  काम

 करते  उनकी  देखभाल  करने  के  उनके  इंटरेस्ट  को  करने  के  लिए  रेलवे  बोडं  में

 एक  सेल  बना  उस  सेल  का  उद्देश्य  यही  था  कि  इस  वर्ग  से  मुत्तलिक  उनके  प्रिवांसेस  उनकी

 डिमांड्स  को  सीधे  रेल  मन्त्री  जी  या  राज्य  मन्त्री  जी  तक  पहुंचाया  जाए  भर  वे  उस  पर  एक्शन
 लेंगे  ।  यह  हुआ  भी  और  हमारे  एडीशनल  डायरेक्टर  के  माध्यम  से  वह  सेल  रेल

 .  मन्त्रालय  में  कार्यशील  लेकिन  अब  ऐसा  कर  दिया  गया  है  कि  यह  सेल  बिल्कुल  निकम्मा  हो
 गया  अब  इसका  रेल  मन्‍्त्री  जी  से  या  राज्य  मन्‍्त्री  जी  से  कोई  सीधा  सम्पर्क  नहीं  इसको

 ऐसे  ही  छोड़  दिया  गया  रेलवे  के  दूसरे  अधिकारियों  के  ऊपर  ।  बे  ही  उसको  अब  देखते  हैं  ।

 इस  बजहूं  से  यह  सेल  बिल्कुल  निकम्मा  हो  गया  -  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  इनफे  बारे  में  मन्‍्त्री  जी  को  लिख  सकते  अन्य  सदस्य  भी  बीलने

 के  लिए  अपनी  बारी  की  प्रतीक्षा  कर  रहे

 ।  )

 श्री  भोला  राउत  :  उस  सेल  को  कामयाब  किया  बहुत  से  केसेज  पेन्डिग  पड़े  रहते
 शेड्यूल्ड  कास्ट्स  के  आरक्षण  के  बारे  में  भी  कुछ  कहना  आरक्षण  सम्बन्धी

 बातों  को

 देखने  लिए  हरेक  जोनल  रेलवे  में  एक  सीनियर  पर्सनल  आफिसर  रखा  गया  रेल  मन्त्रालय

 की  तरफ  से  एक  सकुंलर  भी  है  कि  हरेक  डिवीजन  में  ए०  पी०  ओ०  मनोनीत  किया

 उसको  अभी  तक  नहीं  रखा  गया  सही  रूप  से  रोस्टर  भी  चैक  नहीं  किया  जाता  और
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 न  ही  रिजर्वेशन  के  बारे  में  देखा  जाता  शेड्यूल्ड  कास्ट्स  की  नियुक्ति  के  बारे  में  भी  मामला

 पेन्डिग  पड़ा  हुआ  रेल  मन्त्रालय  की  तरफ  से  कहा  गया  है  कि  क्रैश  प्रोग्राम  बनाकर  इस

 बैकलाग  को  दूर  किया  लेकिन  रिक्र्टमैंट  में  बैन  लगाकर  उसकी  अवहेलना  की  जा  रही  है  ।

 अन्त  में  मैं  यही  कहना  च[हूंगा  कि  रेल  मन्त्री  जी  इन  सब  बातों  पर  खास  ध्यान  दें  और  जल्द  से

 जल्‍द  कोरगर  कदम..ढठाए

 व  राज  गुप्ता  :  डिप्टी  स्पीकर  रेलवे  मिनिस्टर  साहब  की

 एडमिनिस्ट्रेटिव  कीपेबिलिटी  तो  शुरू  से  ही  बेहतर  जम्मू  जाने  वाली  गाड़ियों  में  कूछ  टाइम

 का  फर्क  पड़  है  ।  अब  वे  टाइम  पर  पहुंचनी  शुरू  हो  गई  हैं  ।  इसके  लिए  मैं  इन्हें  मुबारकबाद
 देना  चाहता  हूं  ।  टाइम  की  कमी  पढे  वजह  से  सिर्फ  दो-चार  बातें  ही  कहना  चाहता  हूं  ।  आप  जानते

 हैं  कि  अम्मू-काश्मीर  की  रियासत  में  लोगों  का  ज्यादा  दारोमदार  टूरिज्म  पर  रहता  पंजाब  के

 हालात  की  वजह  से  काफी  अरसे  से  या  कुछ  दूसरी  गड़बड़  होने  की  वजह  से  बहुत  कम  टूरिस्ट
 हमारे  स्टेट  में  आए  मैं  कहना  चाहूंगा  कि  रेल  हिल्‍स  कंसेशन  पासेज  का  जो  पुराना  सिस्टम

 उसको  रिवाइव  किया  ताकि  ज्यादा  टूरिस्ट  वहां  पर  इस  साल  के  बजट  में  जम्प्ू
 से  ऊधमपुर  की  लाइन  के  लिए  एक  करोड़  रुपया  रखा  गया  एक  करोड़  रुपया  इस  लाइन  के

 के  लिए  बहुत  कम  इसी  रफ्तार  से  काम  चलता  रहा  तो  मुझे  यह  उम्मीद  नहीं  कि  दस-पन्द्रह
 साल  तक  भी  यह  लाइन  पूरी  हो  मैं  यही  रिक्वेस्ट  करूंगा  कि  इसके  लिए  ज्यादा  फण्ड

 अलाट  करें  ताकि  यह्‌  काम  जल्‍दी  से  मुकम्मल  हो  सके  ।  हजारों  तादात  में  लोग  वैष्णो-देवी

 जाते  हैं  ।  जम्मू  से ऊधमपुर  की  लाइन  कटरा  और  रंयासी  में  एक  बहुत॑  बड़ा  हाइड्रोइलैक्ट्रिक
 प्रोजेक्ट  वहां  तक  इसको  एक्सटेन्ड  कर  दिया  इससे  रेलवेज  की  और  लोगों  को  काफो

 फाइदा  पहुंच  सकता  सन्‌  47  से  पहले  जम्मू  से  श्रीनगर  के  लिए  भी  सर्वे  हो  चुका  मैं  यह
 कहना  चाहूंगा  कि  इसका  दोबारा  सर्वे  करबाया  जाए  ।  यंदि  जम्मू  से  ऊधर्मपुर  और  ऊधमपुर  से

 कश्मीर  तक  रेलवे  लाइन  बिछा  दी  जाए  तो  इससे  काफी  फाइदा  न  केवल  नेशनल  इंटीग्रेशन

 में  बल्कि  ज्यादा  संख्या  में  ट्रिस्ट्स  को  कश्मीर  में  आकर्षित  किया  जा  सकेगा  ।

 इसके  अलावा  एक-दो  बातें  मैं  और  क्ष्ज  करना  चाहता  देखने  में  आया  है  कि  रेलवेज  की

 बहुत-सी  ऐसी  जमीन  है  जो  काफी  देर  से  रेलवे  डिपार्टमैंट  के पास  खरीदी  हुई  पड़ी  है  और  अभी

 तक  वंसे  ही  वेकैंट  पड़ी  हुई  है  और  उस  पर  लोगों  ने  नाजायज  कब्जा  जमा  रखा  मैं  समझता

 हूं  कि  रेलों  के  किराये  बढ़ाने  की  बजाए  यदि  उस  जमीन  से  फाइदा  उठाने  की  कोशिश  की

 उस  जमीन  पर  कुछ  काम्शियल  काम्पलक्स  बनाए  जाएं  या  किसी  दूसरे  ढंग  से  उसका  इस्तेमाल

 किया  जाए  तो  उससे  काफी  रुपया  रेलवे  को  प्राप्त  हो  सकता  इस  बात  की  तरफ  भी  रेल  विभाग

 को  तवज्जह  देनी  चाहिए  ।

 इसके  अलावा  यह  भी  देखने  में  आया  है  कि  रेलबे  के  पुराने  डिब्बे  बैसे  ही
 स्टेशनों  पर  पड़े  हुए  हैं  जो  बिल्कुल  नकारा  हो  चुके  हैं  और  उनका  कोई  मकसद  नहीं  रह  गया

 मेरा  सझ्नाव  है  कि  उन  सारे  नकारा  वगन्स  आदि  को  डिस्पोज  करके  रेलवे  विभाग  को  पैंसा

 कमाना  चाहिए  |  कुछ  और  तरीके  हो  सकते  जि  नसे  रेलवे  पैसा  कमा  सकता

 यदि  उनको  भी  अपनाया  जाए  तौ  मेरे  ख्याल  में  लोगों  को  किराये  से  राहृत  मिल  सकती  है

 इसलिए  रेल  मंत्री  जी  ने  यहां  जो  रेल  बजट  पेश  किया  यह  दुरुस्त  है  कि  उसको  तैयार

 करने  रिवैन्यूज  को  बढ़ाने  के  लिए  उन्होंने  काफी  मेहनत  की  है  लेकिन  जहां  तक  फ्रेट  का
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 उसमें  काफी  गुंजाइश  हो  सकती  थी  ।  यदि  कन्ज्यूमर  आइटम्स  पर  कम  किराया  लगाया  जाता
 तो  उससे  काफ़ी  लोगों  को  फाइदा  हों  सकता  इससे  लोगों  को  राहूृत  भी  अन्यथा  -  उसके
 कारण  प्राइस  राइज  और  कीमतें  बढ़ने  का  भी  अंदेशा  यहां  पर  डिप्टी  स्पीकर  मैं  आपकी
 मार्फत  एक  सर्जशन  यह  देना  चाहता  हूं  कि  रेलवे  डिपार्टमेंट  में  बहुत  से  ऐसे  मुलाजमीन  हैं  जो  डेली
 वेजिज  पर  काम  करते  हैं  लेकिन  उनको  आज  तक  टैंम्परेरी  ही  रखा  गया  परमानेंट्र  नहीं  किया
 गया  उन  बेचारों  को  यह  पता  नहीं  कि  बाज  कल  रहेंगे  या  इसलिए  मैं  सुझाव  देना

 चाहूंगा  कि  उन  लोगों  को  भी  परमानेंट  किया  जाए  ताकि  वे  भी  महसूस  कर  सके  कि  उनकी
 सर्विस  भी  सीक्योड  हैं  ।

 ह

 अझो  श्ोहरि  राव  :  माननीय  उप  सभापति  माननीय  रेल  मल्त्री  द्वारा
 |

 पेश  किये  गये  बजट  का  स्वाद  इतना  कड़ वा  है  जितना  दूध  तथा  चीनी  के  बिना  काफी  के  प्याले  का  ।

 इस  बजट  में  मन्त्रालय  के  सूझ-बूझ  रहित  कार्य  निष्पादन  दिखाई  पड़ता  पिछले  वर्ष  की  तुलना
 में  यात्री  किराए  से  153  करोड़  तथा  माल-भाड़े  से  342  करोड़  रुपये  अधिक  वसूल  करने  का  मन्त्री

 महोदय  का  प्रस्ताव  इस  प्रकार  से  इस  वर्ष  कुल  लगभग  495  करोड़  रुपए  अधिक  प्राप्त  होंगे  ।

 व्यावहारिक  रूप  से  किसी  को  भी  अतिरिक्त  किराया  दिये  बिना  नहीं  छोड़ा  है  चाहे-वह  व्यापारी

 किसान  औद्योगिक  श्रमिक  हो  या  सरकारी  समाज  का  कोई  भी  वर्ग  बजट  |

 से  प्रसन्‍न  नहीं  है  ।  बजट  ने  समाज  के  सभी  वर्गों  के सभी  लोगों  को  निराश  क़र  दिया  मुझे  ऐसा

 कहते  हुए  संकोच  नहीं  इस  बजट  ने  सभी  पर  भार  डाल  दिया  है  तथा  इसमें  रेलवे  सेवा  में

 सुधार  लाने  की  कोई  योजना  नहीं  है  |  यहां  तक  कि  इस  बजट  में  आन्श्र  प्रदेश  में  इकहरी
 लाइन  बिछाने  का  भी  कोई  उल्लेख  नहीं  है  ।

 रेलवे  के  कार्य-निष्पादन  में  सुधार  लाने  के  लिए  मैं  एक  महत्वपूर्ण  सुझाव  देना  मैं

 माननीय  मंत्री  जी  से  आग्रह  करू गा  कि  वे  इसे  नोट  कर  लें  ।  माननीय  मन्त्री  जी  गुप्त  रूप  से  रेलवे

 स्टेशनों  का  दौरा  करें  तथा  व्यक्तिगत  रूप  से  चीजों  का  निरीक्षण  करें  ।  उन्हें  अपने  दौरे  के  बारे  में

 अपने  स्टाफ  को  भी  नहीं  बताना  चाहिए  ।  जैसे  ही  मन्त्री  महोदय  को  कहीं  भी  कोई  कमी  नजर  आए

 उन्हें  उसी  वक्‍त  उसे  ठीकी  करने  की  कार्रवाई  करनी  चाहिए  तथा  गलती  के  लिए  जिम्मेवार  व्यक्तियों

 को  सजा  देनी  चाहिए  ।  हर  हालत  में  दोषी  को  सजा  मिलनी  यदि  यह  कर  दिया  जाए  तो

 यात्रियों  को  मिलने  वाली  सुविधाओं  में  काफी  सुधार  हो  सकता  है  ।  जैसे  ही  किसी  स्टेशन  पर  कोई

 उतरता  है  भिखारी  उसे  घेर  लेते  स्टेशन  तथा  गाड़ियों  की  ठीक  तरह  से  सफाई  नहीं  की

 उनसे  हमेशा  दुर्गन्‍्ध  आती  रहती  आप  गाड़ियों  में  उपलब्ध  खान-पान  की  सुविधा  की  तो  आप

 कल्पंना  कर  सकते  हैं  कि  कैसी  होगी  ।  यहां  तक  कि  गाड़ियों  में  दिए  जाने  वाले  भोजन  को  पशु  भी

 नहीं  खाना  पसन्द  करेंगे  ।  वर्तमान  मे  कुछ  भी  काम  ठीक  तरह  से  नहीं  हो  रहा  तभी
 तो

 मैंने

 सुझाव  दिया  है  कि  मन्त्री  महोदय  गुप्त  रूप  से  यात्री  गाड़ी  में  कम-से-कम  20  किलोमीटर  का
 सफर  बहाँ  वे  लोगों  तथा  उनकी  समस्याओं  से  परिचित  होंगे  ।  वे  व्यक्तिगत  रूप

 गम
 कमियां

 देख  सकेंग्रे  तथा  दोषी  लोगों  के  विरुद्ध  उचित  कार्रवाई  लेकिन  उन्हें  तत्काल
 निर्णय  लेना

 -  होगा  यह  बहुत  जरूरी  मुझे  डर  कि  राजनीतिज्ञ-तथा.-अन्य  प्रभावी  लोग  वहां  पहुंच
 कर  निर्णय  पर  अपना  प्रभाव  डाल  सकते  यदि  मेरा  यह  सुझाव  कार्या्वित  कर  दिया

 कतेलगु  के  दिए  गए  मूल  भाषण  के  अंग्रेजी  अनुवाद  का  हिन्दी  रूपान्तर  ।

 मर
 ॥
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 तो  मुझे  यह  कहने  में  लेशमात्र  सन्देह  न  होगा  कि  सम्पूर्ण  रेलवे  प्रणाली  में  सुधार  आ*

 जाएगा  ।  रेलों  में  कुशलता  फिर  से  आ  जाएगी  ।
 ह

 अपने  निर्वाचन  क्षेत्र  के  बारे  में  बोलते  हुए  मैं  यहू  कहूंगा  कि  महोदय  हमने  समय-समय  पर
 किया  है  कि  कोटेपल्ली  तथा  काकीनाडा  के  बीच  रेल  फिर  सें  चलाई  जाए  क्‍योंकि  वहां

 रेल  सेतु  तथा  अन्य  आवश्यक  भवन  आदि  पहले  से  ही  उपलब्ध  यह  केवल  20  किलो
 मीटर  तथा  इस  पर  अधिक  खर्चा  नहीं  आएगा  ।  इससे  उस  क्षेत्र  में  रहने  वांले  15  लाख  से  अधिक  -

 लोगीं  की  जरूरतें  पूरी  हो  सकेंगी  ।  अंग्रेजों  क ेशासन  काल  में  भी  यह  लाइन  प्रयोग  में  इसीलिए
 माननीय  मंत्री  महोदय  से  मेरी  बिनती  है  कि  कोटेपलली  तथा  काकीनाड़ा  के  बीच  की  लाइन

 फिर  से  चलाई  तेल  तथा  प्राकृतिक  गैस  आयोग  द्वारा  वहां  तेल  कुओं  की  खुदाई  का  कार्य
 भी  किया  जा  रहा  इस  कारणं  यह  और  भी  आवश्यक  है  ।

 निदादादावोलु  के  संमीप  एक  रेलवे  फाटक  है  जो  मेरे  ही  निर्वाचन  क्षेत्र  में  है  ।

 .  फाटक  के  अधिकांश  समय  तक  बन्द  रहने  के  यातायात  में  बाधा  उत्पन्न  हो  जाती  यह
 मार्ग  तेल  तथा  प्राकृतिक  गैस  आयोग  द्वारा  किये  जा  रहे  खुदाई  कार्य  वाले  क्षेत्र  भी  जाता

 वहां  पर  यातायात  की  बहुत  भीड़  रहती  इसलिए  मैं  माननीय  मन्त्री  महोदय  से  निवेदन  करू  गा

 .'  कि  वहां  उपरि  पुल  बनाकर  वहां  के  4-5  लाख  लोगों  की  आवश्यकताओं  को  पूरा  मुझे  थाशा

 है  कि  माननीय  मन्त्री  जी  मेरी  इस  विनती  को  शीघ्र  तथा  अबश्य  ही  स्वीकार  कर  लेंगे  ।

 मैं  आशा  करता  हूं  कि  रेलों  की  दशा  में  सुधार  लाने  के  बारे  में  मैंने  जो  सुझाव  दिये  हैं
 और  जिन  अन्य  बातों  का  उल्लेख  किया  है  जी  उनकी  ओर  ध्यान  आपने  मुझे  बोलने  का

 अवसर  इसके  लिए  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता  हूं  ।

 पर्यटन  और  नागर  विमानन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अशोक  :  हमें  सदन

 की  कार्यवाही  का  समय  एक  घण्टा  और  बढ़ा  देना  चाहिए  ताकि  हम  अनुदान  की  मांगों  को

 समाप्त  कर  सके  ।
 ह

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आज  हम  सदन  की  कार्यवाही  का  समय  शाम  कै
 से  7  बजे  तक  बढ़ा

 रहे  हैं  ।  हम  शाम  के  7  वजे  तक  चर्चा  जारी  रखेंगे  तथा  विनियोजन  विधेयक  आज  ही  पारित  कर

 देंगे  ।  ह
 सिजिनलंग  :  मैं  रेलवे  बजट  का  समर्थन  करता

 -

 भारटु  नो

 ललों  में  सुधार  लाने  के  लिए  इस  बजट  में  बहुत  ही  अच्छे  उपाय  दिए  गए  उदाहरण
 /  ओ्रेश्तीर पर  छोटी  लाइन  को  बड़ी  लाइन  में  बदलने  का  तथा  कोयले  का

 ४
 प्रयोग  करने  की  प्रणाली  के  स्थान  पर  विद्युत  प्रणाली  को  अपनाना  आदि  |  इसमें  माननीय  मन्त्री '
 ज्ञी  का  से  33  वर्ष  तक  के  युवाओं  के  लिए  छूट  देने  का  प्रस्ताव  भी  5  बर्ष  तक  के  बच्चों

 के  लिए  यह  मुफ्त  इन  रियायतों  के  बावजूद  भी  माननीय  सदस्यों  को  और  भी  बहुत-सी  शिकायतें

 हैं  जैसे  उनके  क्षेत्र  तक  बिछाई  गई  लाइन  नहीं  है  तथा  स्टेशनों  पर  शीतल.जल  की  सुविधा  उपलब्ध

 नहीं  है  आदि  ।  यह  सब  कुछ  होते  हुए  भी  मैं  इस  सम्मानीय  सदत  के  माननीय  सदस्यों  को  इस

 विषय  में  यह  याद  दिलाना  चाहता  हूं  तथा  माननीय  रेल  मन्‍्त्री  महोदय  का  ध्यान  इस  सच्चाई  की

 ओर  दिलाना  अआहता  हूं  कि  अभी  भी  कुछ  ऐसे  राज्य  हैं  जह्धां  रेलें  बिछाई  ही  नहीं  गईं  ।  मैं  उत्तर-पूर्वी
 क्षेत्र के  बारे  में  कह  रहा  हूं  कि  अरुणाचल  प्रदेश  तथा  मेघालय  में  हैं जैसे उनके क्षेत्र तक AE बिछाई गई लाइन नहीं है तथा स्टेशनों पर शीतल.जल की सुविधा उपलब्ध  -
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 कोई  रेल  लाइन  नहीं  है  ।  जम्मू  तथा  काश्मीर  में  भी  कोई  रेलवे  लाइन  नहीं  है  ।
 -  .  अतः  रेलवे  तंत्र  के  विकास  में  काफी  असंतुलन  मैं  रेल  मंत्री  महोदय  का  ध्यान  इस  ओर

 भाडृष्ट  करना  चाहता  हूं  तथा  उनसे  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  निकट  भविष्य  में  इन  क्षेत्रों  में
 रेलों  का  विस्तार  करने  के  लिए  विशेष  योजना  बनाई

 हु

 एक  बात  का  और  उल्लेख  करना  भारतीय  रेलवे  विगत  130  वर्ष  से  विद्यमान
 हैं

 तथा  इसका  विस्तार  60,000  किलोमीटर  तक  हो  चुका  यह  विश्व  में  दसरा  सबसे  बड़ा  सरकारी
 प्रतिष्ठान  हमें  इस  पर  गर्व  इस  तथ्य  के  बावजूद  यहू  अत्यन्त  लज्जा  की  बात  है  कि
 भारतीय  रेल  का  सबसे  पुराना  सरकारी  प्रतिष्ठान  होने  के  बायजूद  कई  सात  अथवा  आठ
 राज्य  ऐसे-हैं  जिनमें  भारतीय  रेलवे  का  विस्तार  नहीं  हुआ  ।  अतः  मैं  रेल  मंत्री  महोदय  से  निवेदन
 करता  हूं  कि  भारतीय  रेल  विकास  के  असंतुलन  समाप्त  करें  |

 "  मैं  यह्‌  भी  बताना  रेल  मंत्री  महोदय  इस  बात  को  नोट  करें  कि  जहां  पर  भी  रेल

 नहीं  है  वहां  पर  ही  विद्रोह  होते  मेरे  कहने  का  यह  अभिप्राय  नहीं  कि  रेल  व्यवस्था  नहीं  वहां
 विद्रोह  होना  चाहिएं  |  किन्तु  वस्तुस्थिति  यही  है  कि  जहां  पर  भी  रेल-व्यवस्था  नहीं  वहां  विद्रोह
 होता  है  ।  उदाहरण  के  तौर  पर  काश्मीर  तथा  नागालैंड  में  स्वतंत्रता  के  दिन  से  ही  पृथकतावादी
 ब्वान्दोलन  रहा  है  ।  मिजोरम  में  यह  आन्दोलन  1966  से  चल  रहा  मणिपुर  में  1965

 से  इस  प्रकार  का  आन्दोलन  चलाया  जा  रहा  है  तथा  त्रिपुरा  में  भी  जहां  रेल  प्रणाली  नहीं  है  वहां
 भी  ऐसा  आन्दोलन  मैं  समझता  हूं  कि  रेल  प्रणाली  का  अभाव  एक  ऐसा  महत्वपूर्ण  तत्व  है  जिसके

 कारण  निराशा  एवं  असंतोष  पैदा  होता  है  तथा  इसी  कारण  से  विद्रोह  होते  अतः  मैं  रेल

 मंत्री  महोदय  से  निवेदन  करता  हूं  कि  ऐसी  विशेष  योजनाएं  बनायें  जिससे  रल-प्रणाली  का  इन  क्षेत्रों

 में  भी  विस्तार  हो  ।  इससे  न  केवल  आधथिक  उद्देश्य  ही  अपितु  राजनीनिक  उद्ृश्य  भी पूरे
 होंगे  ।  इस  बारे  में  मैं

 यह  कहना  चाहता  हू  कि  भारतीय  रेले  केवल  सामाजिक  भार  वहन  नहीं
 करती  ।  इन  क्षेत्रों  अर्थात  पूर्वोत्तरी  क्षेत्र  में तथा  काश्मीर  जैसी  पश्चिमी  सीमाओं  में  रेलों  को

 राजनीतिक  भार  का  भी  वहन  करना  होता  मेरे  कहने  का  अर्थ  यह  है  कि  देश  की  रक्षा  की  दृष्टि :
 से  भी  इन  क्षेत्रों  को  रेलों  के  माध्यम  से  जोड़ना  होगा  ।

 फिर  मैं  भांवनात्मक  एकता  को  भी  लेता  आपने  इन  सभी  राज्यों  को  रेल  सेवा

 अछुता  रखा  प्रदेश  तथा  त्रिपुरा  रेलों  के  अभाव  में

 अलग-अलग  पड़े  हुए  रेल  परिवहन  का  मुख्य  साधन  विमान  द्वारा  यात्रा  कौन  कर

 सकता  केवल  हजारों  में  से  एक  व्यक्ति  विमान  यात्रा  कर  सकता  है  ।  चूंकि  इन  क्षेत्रों  में  रेलें  नहीं

 हैं  वहां  के  लोगों  को  देश  के  अन्य  भागों  में  जाने  का  अवसर  नहीं  मिल  पाता  ।  ये  लोग  संचार  साधनों

 के  अभाव  में  अलग  थलग  पड़  गये  पीछे  रह  गये  अतः  उनमें  पृथकता  प्रवुति  पतपने  लगती

 इस  प्रवृति  के  परिणामस्वरूप  उनमें  राष्ट्रीय  एकता  का  विकास  नहीं  होता  ।  इसलिए  मैं  आपके

 माध्यम  से  इस  महिमामंडित  सभा  से  तथा  सरकार  से  आग्रह  करता  हूं  कि  इन  क्षेत्रों  के  विकास  के

 लिए  विशेष  योजनाओं  अथवा  विशेष  घनराशि  का  आबंटन  अवश्य  किया

 एक  बात  और  मैं  आपको  याद  दिलाना  चाहूंगा  ।  मणिपुर  राज्य  में  पश्चिमी  छोर  पर
 नर  से  जिरिबम  तक  एक  रेल  लाइन  के  विस्तार  की  एक  योजना  थी  ।  सिलचर  और  जिरिबम  के

 बीच  की  दूरी  केवल  50  कि०  मीटर  लगभग  एक  दशक  से  वे  कह  रहे  हैं  कि  इसका  निर्माण

 किया  जा  रहा  परन्तु  तक  हमने  कुछ  नहीं  देखा  जिरिबम  भी  इम्काल  से
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 220  किलोमीटर  दूरी  पर  स्थित  इस  समय  मणिपुर  से  निकटतम  रेल  हैड  मणिपुर  से  6
 कि०  भी०  दर  उत्तर  क्षेत्र  में  नागालैंड  में  दीमापर  में

 मणिप्र  की  जनता  को  एक  राज्य  में  हैड  से  होकर  जाना  पड़ता  मेरा

 है  कि  उत्तर  पूर्व  क्षेत्र  के  पूर्वोत्तरी  क्षेत्र  में-विद्रोही  समझे  जाने  वाले  संभी  राज्यों  की  राजधानियों  को

 रेल  द्वारा  जोड़ा  जाना  जब  तक  आप  आध्िक  समानता  नहीं  लाते  तथा  वहां  का  विकास

 नहीं  करते  तब  तक  वहां  की  राजनीतिक  समस्याओं  का  समाधान  कठिन  है  ।

 बेशक  यह  राजनीतिक  मसला  मूलतः  यह  कुछ  हक  तक  आर्थिक  भी  अतः  जहां  पर

 रेल  तंत्र  नहीं  है  वहां  पर  आधिक  विकास  की  उम्मीद  नहीं  की  जा  सकती  ।  ऐसे  असंतुलित  बिकास
 से  असंतोष  एवं  निराशा  फलती  है  तथा  ऐसी  स्थितियों  में  लोग  हिसा  का  सहारा  लेते  इसीलिए
 मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  इन  क्षेत्रों  में  रेल  सम्पर्क  से  न  केवल  आ्िक  उद्देश्य  की  प्राप्ति  होगी

 अपितु  देश  राजनीतिक  स्थितियों  का  सामना  करने  में  भी  लाभदायक  सिद्ध  होगा  ।  अतः  इस  दृष्टि  से
 भी  मैं  मंत्री  महोदय  का  ध्यान  इस  बात  की  ओर  आक्रृष्ट  करना  चाहता  हूं  कि  इन  क्षेत्रों  में  रेल

 विकास  पर  विशेष  ध्यान  दिया  जाये  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  अनुदानों  की  मांगों  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 श्रीमती  बसव  राजदवरोी  :  रेल  मन्त्री  महोदय  द्वारा  प्रस्तुत  क्री  गई  रेलवे  की
 1984-85  की  अनुदानों  की  मांग  का  समर्थन  करते  हुए  मैं  कुछ  सुझाव  देना  चाहूंगी  ।  अनेक  सदस्य

 बोल  चुके  हैं  तथा  मैं  उनके  द्वारा  कही  गयी  बातों  को  दुहराना  नहीं  चाहती  ।  मुझे  सभा  को  बताले

 हुए  खुशी  है  कि  कर्नाटक  में  विगत  वर्षों  में  बहुत  से  कार्य  किये  गए  हैं  जिनमें  से  अत्यन्त  महत्वपूर्ण
 कार्य  व्हील  तथा  एक्‍्सल  प्लांट  है  जिसका  कार्य  तीत्र  गति  से  चल  रहा  इस  वर्ष  कर्नाटक  में

 विद्युत  स्थिति  अत्यन्त  गम्भीर  होने  जा  रही  है  क्योंकि  राज्य  अधिकारियों  ने  बताया  है  कि  बड़े
 भोक्‍ताओं  के  लिए  बिजली  कटौती  85  प्रतिशत-तक  ,  बढ़ाने  जा  रहे  हमारे  राज्य  के  मंत्री  ने
 केन्द्र  से  आग्रह  कियः  है  कि  रामगंंडाम  पावर  स्टेशन  अथवा  कल्पक्कम  परमाण  विद्यत  केन्द्र  से
 बिजली  उपलब्ध  करायी  जाये  ।  प्रत्येक  स्टेशन  से  कर्नाटक  100  से  120  मेगावाट  तक  पावर  पाने
 का  हकदार  है  ।  परन्तु  चूंकि  ट्रान्समीशन  लाइन  नहीं  लगाई  गई  है  इसलिये  पावर  उपलब्ध  नहीं  की
 जा  सकती  ।  इस  समय  बिजली  के  बड़े  उपभोक्ताओं  के  लिए  कटौती  65  प्रतिशत  होती  इस  सम्बन्ध
 में  स्थिति  इस  ग्रीष्मकाल  में  ओर  भी  बिगड़  सकती  है  तथा  कटोती  बढ़ा  कर  85  प्ररिशत  तक  की
 जा  सकती  है  ।  उस  स्थिति  में  मुझे  भय  है  कि  व्हील  एण्ड  एक्सल  प्लांट  का  कार्य  बिजली  की  कमी
 के  कारण  रुक  सकंता  है  ।  बात  को  नोट  किया  जाए  और  इस  बारे  में  उपचारात्मक  उपाय  उठाये
 जाने  चाहिए  ।

 उन्होंने  पिछले  ब्र्ष  कर्नाटक  राज्य  में  एक  और  महत्वपूर्ण  कार्य  आरम्भ  किया  वह  कार्य  है

 दुगें  और  चित्रदृर्ग  के  बीच  नई  रेल  लाइन  का  निर्माण  ।  पिछले  वर्ष  लगभग  करोड़  रुपये  प्रदान
 किये  गये  थे  तथा  चित्रदुर्गं  से  काफी  कार्य  किया  गया  था  ।  इस  वर्ष  मुझ  यह  देख  कर  आश्चयं  हुआ

 उसके  लिए  केवल  10  लाख  रुपए  को  व्यवस्था  की  गई  मशझ्ले  भय  है  कि  ऐसी  स्थिति  में  जो

 कुछ  भी  ढांचा  तंयार  हुआ  है  वह  लुप्त  हो  जायेगा  ।  अतः  पिछले  वर्ष  शरू  किये  गये  कार्य  के  लिए
 पर्याप्त  धन  का  उपबन्ध  किया  जाना  चाहिए  ।
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 किलोमीटर  ही  बनती  है  ।  अतः  भूतपूर्व  रेल  मंत्री  श्री  गनी  खां  चौधरी  ने  कर्नाटक  सरकार  को

 एक  पत्र  लिखा  था  कि  अन्य  दक्षिणी  राज्यों  को  तुलना  में  बड़ी  लाइन  की  लम्बाई  बहुत  कम

 यह  कर्नाटक  में  था कि  कि०  मी०  लाइन  का  सर्वेक्षण  करना  चाहते  हैं  तथा  तकनीकी  जांच  के  बाद
 इसे  अगली  पंचवर्षीय  योजना  में  सम्मिलित  करने  पर  विचार  किया  जायेगा  ।  उन्होंने  कर्नाटक
 के  मुख्य  मंत्री  को  स्पष्ट  रूप  से  पत्र  लिखा  अतः  मेरा  निवेदन  है  जहां  कही  भी  सर्वेक्षण  कार्य

 प्रा  कर  लिया  गया  है  तथा  तकनीकी  परीक्षण  सम्पन्ध  हो  गया  है  इन  रेल  लाइन  सम्बन्धी  योजनाओं
 को  निकट  भविष्य  में  कार्यान्वयन  के  लिए  सम्मिलित  किया  जाना  चाहिए  ।

 6.00  स०  प०

 मुझे  एक  ओर  सुझाव  देना  है  ?  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  बेल्लारी  से  एक  बड़ी  लाइन  की  गाड़ी
 मंगलौर  तक  सीधी  जाती  परन्तु  यह  गाड़ी  में  चलती  बेल्लारी  से  चढ़ने  वाले  यात्रियों
 को  यह  गाड़ी  नहीं  ले  जाती  ।  यात्रियों  के  समक्ष  आने  वाली  समस्याओं  की  ओर  अधिकारियों  का  ध्यान
 दिलाया  जा  चुका  है  ।  इस  क्षेत्र  के  निवासियों

 ने  भी
 इस  गाड़ी  का

 समय  बदलने  के  लिए  लिखा

 .  अर्थात  इसे  दिन  में  चलाने  के  स्थान  पर  रात  में  चलाया  जोकि  श्रमिक  वर्ग  सहित  सभी  लोगों
 के  लिए  अपेक्षाकृत  अधिक  सुविधाजनक  रहेगा  ।  एक  ओर  कार्य  पिछले  वर्ष  प्रारम्भ  किया
 गया  था  वह  है  बंगलोर  से  गुनूटाकल  तक  मीटर  गेज  लाइन  को  बड़ी  लाइन  में  बदलना  ।  इससे  लोग
 अंगलौर  से  बंगलौर  से  बंगलौर  से  दिल्ली  के  लिए  सीधी  गाड़ी  ले  य
 हितकारी  कार्य  कर्नाटक  के  सभी  वर्गों  द्वारा  पसंद  किया

 रायचूर  हैदराबाद  बंगलौर  के  बीच  रही  ग्राड़ी  में  केवल  एक  2  टायर  स्लीपर  .
 कोच  इनमें  यात्रा  करने  के  इच्छुक  यात्रियों  के  लिए  अत्यधिक  संख्या  की  तुलना  में  यह  बहत
 कम  है  ।  इस  गाड़ी  में  स्‍लीपर  कोचों  की  अनुपलब्धता  कारण  लोगों  को  बहुत  असुविधा  का
 सामना  करना  पड़ता  अतः  मैं  सरकार  से  निवेदन  करता  हूं  इस  गाड़ी  में  कम-से-कम  एक
 और  कोच  जोड़ा  जाये  ।  मैं  बताना  चाहता  हूं  कि एक  वाणिज्यिक  स्थल  तथा  कपास  उत्पादक

 रायचूर  पर  डोने  के  कारण  जहां  से  विभिन्‍न  नगरों  को  जाने  वाले  यात्रियों  की  बड़ी  भीड़  होती
 मैं  मंत्री  महोदय  से  निवेदन  करता  हूं  कि  दो-टायर  अथवा  तीन-टायर  का  एक  और  कोच

 :  इस  गाड़ी  में  जोड़ां  जाये  ।  रायदुगं-चित्रदु्गं  के  निर्माण  कार्य  के  जिसे  पिछले  वर्ष  आरम्भ
 ,  किया  दो  करोड़  रुपए  के  पर्याप्त  धन  की  व्यवस्था  की  गई  थीं  ।

 इस  कार्य  के  पूरा  होने  कै  बाद  जो  गाड़ी  इस  लाइन  पर  चलेगी  वह  कर्नाटक  में  सुदूर  भागों
 तक  पहुंचेगी  ।  इस  महत्वपूर्ण  काये  के लिए  केवल  लाख  रुपए  की  व्यवस्था  कीਂ  गई  यह
 राशि  बहुतं  कम  है  ।

 बंगलौर  और  मैसूर  के  बीच  मीटर  गेज  लाइन  को  बड़ी  लाइन  में  बदलने  के  लिए
 इस  वर्ष  के  बजट  में  बहुत  कम  राशि  आबंटित  गई  है  ।  इसके  अतिरिक्त  इन  लाइनों  पर  पुलों
 के  निर्माण  के  लिए  घन  की  व्यवस्था  नहीं  की  अतः  मैं  रेल  मंत्री  से  आग्रह  करूगा  कि  इन

 निर्माणाधीन  कार्यों  के  लिए  पर्याप्त  घनराशि  की  व्यवस्था  करें  तथा  पूरी  गति  से  तथा

 निर्धारित  समय  पर  इन्हें  पूरा  किया  जाये  ।  मैं  मंत्री  महोदय  को  बताना  चाहता  हूं  कि  हुबली-होस्पेट
 क्षेत्र  में  जहां  पर  विजयनगर  संयन्त्र  बनने  की  आशा  म॑  टर  गेज  लाइन  को  बड़ी  लाइन  में  बदलने
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 जतथ  —  बन षु

 के  लिए  सर्वेक्षण  कांय  पूरा  हो  गया  अतः  मैं  मंत्री  महोदय  से  इन  कार्यों  को  शीघ्र  पूरा  करने
 -

 के  लिए  निवेदन  करू  गा  इन  शब्दों  के  साथ  मैं  मांगों  का  समर्थन  करता  हूं  ।  पु

 श्री  ए०  जो०  सुथ्यरमन  :  उपाध्यक्ष  रेलवे  की  अनुदानों  की  मांगों

 वाद-विवाद  का  उत्तर  देते  समय  हम  मंत्री  महोदय  श्री  बंसी  लाल  से  यह  सुनने  को  उत्सुक

 थे  कि  वह  करूर-डिन्डीगुल-मदुरै-तूृतीकोरिन  बड़ी  लाइन  के  निर्माण  के  लिए  अतिरिक्त  धन  का  उप
 न्‍्ध  कर  रहे  परन्तु  उन्होंने  इस  परियोजना  लिए  कोई  उल्लेख  नहीं  किया  उन्होंने  राज्यों

 के  अन्य  सदस्यों  क्वारा  उठाई  गई  बातों  का  उत्तर  दिया  किन्तु  तमिलनाडु  के  सदस्यों  द्वारा  उठाई

 गई  बातों  का  उल्लेख  नहीं  हुआ  है  ।  पिछले  वर्ष  के  बजट  में  तत्कालीन  रेल  उंत्री  श्री  गनी

 खां  चोधरी  ने  पहले  4  करोड़  रुपए  का  आबंटन  किन्तु  बाद  में  उसे  बढ़ा  कर  10  करोड़  रुपया

 कर  दिया  ।  अभी  भी  समय  है  ।।  मंत्री  अपना  अंतिम  उत्तर  देते  समय  ईंस  कार्य  के

 लिए  अतिरिक्त  धन  का  आबंटन  करने  १२  विचार  करें  |  *

 दिन  की  गाड़ियों  में  वातानुकूलित  चेयर  कारों  की  व्यवस्था  करने
 की  मांग  हम  करते  आये  हर  बार  हमें  रेल  मंत्रालय  से  यही  उत्तर  मिलता  है  कि  मीटर  गेज
 लाइन  में  वातांनुकूलित  चेयर  कार  की  व्यवस्था  नहीं  संदर्भ  में  मै ंबताना  चाहता  हूं  कि  इस
 क्षेत्र  मे ंचलने  वाली  मीटर  गेज  ग्राड़ियों  में  वातानुकूलित  दो-टायर  कोच  दिये  जाते  हैं  जबकि  उन्हीं
 गाड़ियों  में  वातानुकूलित  चेयर  कार  कौ  व्यवस्था  नहीं  की  मैं  नहीं  जानता  कि  अधिकारी
 इस  मांग  की  अपेक्षा  क्‍यों  कर  रहे  मदुरई  में  भी  तीन  पुलों  का  निर्माण  पिछले  20  बधों
 से  लम्बित  पड़ा  हुआ  कम-से-कम  इस  वर्ष  तो  उन्हें  विल्लापुरम  के  नजदीक  रेल  पल  का
 निर्माण  करवा  ही  देना  क्‍योंकि  यह  मार्ग  मदुरई  हवाई  अडड  को  जाता  यहां  पर
 यातायात  बहुत  अधिक  है  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  समाप्त  करता  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  सदस्यों  को  6.30  बजे  तक  बोलने  की  इजाजत  मैं  सदस्यों
 को  सहयोग  करने  के  लिए  कहूंगा  ।

 ह

 [tera]
 श्री  के०  डी०  सुल्तानपुरो  :  उपाध्यक्ष  माननीय  रेल  मंत्री  जी  ने  माननीय

 V
 सदन  में  जो  रेल  बजट  प्रस्तुत  किया  उसका  समर्थन  करने  के  लिए  मैं  खड़ा  हुआ  मैं  दो-चार
 बातें  आपके  सम्मुख  रखना  चाहता  हूं  ।

 हिमाचल  प्रदेश  में  जहां  सेब  और  आलू  की  पैदावार  वहां  के  लोगों  के  लिए  भी
 गन्‍ने  की  तरह  आपको  छूट  देनी  हिमाचल  प्रदेश  के  किसानों  की  आथिक  स्थिति  को  मजबूत
 करने  के  लिए  है  रेलवे  के  भी  उनको  रियायत  देनी  एक  बात

 हिन्दुस्तान  जब  से  आजाद  हुआ  शिमला  में  एक  फूट  रेलवे  लाइन  का  विस्तार  नहीं  किया  गया

 है  ।  हमारे  मुख्य  मंत्री  जी  ने  ब्रह्मपुर  से  समपुर  बिशर  रेलवे  लाइन  के  सर्वेक्षण  के  लिए  10  लाख
 रुपया  देने  का  वायदा  किया  लेकिन  अभी  तक  उस  पर  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  गई  इसी
 प्रकार  जगाघरी  से  जहां  पर  सीमेंट  के  कारखाने  हैं  और  उद्योग  बस्ती  बनाई  गई  है
 रेलवे  लाइन  को  जोड़ने  के  लिए  सर्वे  हुआਂ  लेकिन  अभी  तक  उस  पर  भी  कोई  कार्यवाही  नहीं '
 की  गई  एक  निवेदन  मैं  यह  भी  करना  चाहता  प्लानिंग  कमीशन  में  हमारे  रेलवे  मंत्री  को  भी
 बतौर  संदस्य  शामिल  किया  जाना  ताकि  देश  की  उन्नति  के  लिए  योजनाओं  को  कार्यान्वित
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 करने  के  लिए  अधिक  से  अधिक  पैसा  ला  सकें  |  इसी  प्रकार  कालका  से  पंर  माणु  एक  रेलवे  लाइन
 बिछानी  जिसका  जिक्र  पिछले  अधिवेशन  में  रेल  मंत्री  जी  ने  किया  लेकिन  वह  काम  भी
 अभी  तक  नहीं  किया  गया  मुझे  उम्मीद्र  रेल॑  मंत्री  जी  इन  बातों  पर  ध्यान  देंगे  ।

 हिन्दुस्तान  के  क्षन्दर  जब  ब्रिटिश  सरव।र  का  उस  वक्‍त  1926  में  सरहंद  से
 नालगढ़  तक  रेलवे  लाइन  जाती  उसका  द्ैक  उखाड़  दिया  गया  ।  उस  लाइन  को  इसलिए
 उखाड़ा  क्‍योंकि  वहां  के  पद्टाडी  लोग  सत्ता  के  खिलाफ  एथजीटेशन  कर  रहे  प्रजामंडल  बना
 रहे  थे  और  ब्रिटिशसे  के खिलाफ  आवाज  भी  उठा  रहे  जब.-हस  बारे  में  मैंने  रेल  श्री
 कमलापति  त्रिपाठी  को  जवाब  मिला  कि  लाइन  श्सलिए  उखाड़  दी  गई  क्‍योंकि  अब
 पत्थर  की  जरूरत  नहीं  रेलवे  लाइन  बिछाने  के  लिए  पत्थर  की  आवश्यकता  होती

 इ
 सलिए

 वह  लाइन  बिछाई  गई  थी  ।  मैं  चाहता  हुं  कि  हमारे  रेल  मंत्री  जी  अब  इस  ओर  ध्यान  देंगे  ।  वहां
 पर  उद्योग  इन्डस्ट्री  हैं  जहां  से हिमाचल  प्रदेश  को  माल  आ  सकता  मार्केट  हो  सकती  वहां
 के  विस्तार  के  लिए  मैं  पुनः  रेल-मंत्री  जी

 से
 आग्रह  मंत्री  जी  से  मेरा  यह  भी  निवेदन  है

 कि  रोपड़  से  नालागढ़  के  लिए  भी  रेलवें  लाइन  का  विस्तार  ताकि  हिमाचल  प्रदेश  के  लोग
 लाभान्वित  हो  सकें  ।

 इसके  साथ-साथ  मैं  यह  भी  बाहना  चाहता  हूं  कि  हमारी  जो  अधूरी  रेलवे  लाइनें  जिसका
 जिक्र  यहां  पर  रेल  मंत्री  जी  ने  अपने  भाषण  में  किया  उनको  भी  पूरा  करवाने  के  लिए  उचित
 कंदम  उठायें  ।  मैं  यहां  यह  कहना  चाहूंगा--जहां  आपने  गन्ना  उत्पादकों  को  रियायत  दी  है  वहां
 दूसरे  किसानों  के  लिए  चाहे  सब्जी  उत्पंदन  करते  केला  उत्पादन  करते  सेब  उत्पादन
 करते  हैं  उनको  भी  यह  रियायत  दी  जानी  थाहिणु+  जो  दूर-दराज  के  क्षेत्र  हैं  वहां  से

 ट्रकों  या

 दूसरे  वाहनों
 के

 जरिए  जो  माल  मार्केट  में  लाते  हैं  उनको  बहुत  ज्यादा  भाड़ा  देना  पड़ता

 लिए  मैं  चाहता  हूं  पहाड़ी  क्षेत्रों  के  लोगों  को  खास  तौर  से  यह  सुविधा  दी  जाये  ।

 रैलवे  की  जो  फालतू  जमीन  है  उस  पर  बहुत  ज्यादा  एन्क्रोचमेंट  है  ।  आप  कालका  से  धघ्मपुर  .

 वहां  विपक्ष  के  लोगों  ने  पांच-पांच  और  छः-छः  दुकानें  बनाई  हुई  हैं  और  उनको  90  साल  की

 लीज  भी  दे  दी  गई  है  |  इसकी  जांच-पड़ताल  होनी  चाहिए  कि  ऐसे  कौन  से  आफिस  जो  इस

 तरह  का  काम  करते  जिससे  रेलत्ने  को  नुकसान  होता  मेरां  सुझाव  है  कि  इस  तरह  की  ,
 अमीनें  गरीबों  को  दी  जायें  ।

 हिमाचल  प्रदेश  या  दंसरे  राज्यों  से लाकर  जो  स्‍लीपर  बिछाते  उसमें  ऐसा  है  कि

 आपके  आफिसर्ज  ठेकेदारों  से  मिल  कर  सड़े-गले  स्‍लीपर  पास  कर  देते  इस  तरह  का  बहुत
 गोलमाल  होता  इसकी  तरफ  आपको  देखना  चाहिए  ।  मैं  समझता  हूं--हमारे  रेल  मंत्री  जी

 जिनका  पास्ट  एडमिनिस्ट्रे  शन  के  मामले  में  बहुत  शानदार  रहा  रेलबे  में  भी  बहुत  साफ-सुथरा

 निजाम  देकर  देश  को  आगे  ले  जाने  के  लिए  प्रयत्नशील  होंगे  ।

 इन

 22220

 के  साथ  मैँ.इस  बजट  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 श्री.एच०  ए०  डोरा  :  उपाध्यक्ष  इस  सदन  में  यह  मेरा

 पहला  भाषण  है  जिसे  स्पीचਂ  कहा  जाता  है  ।

 प्रारम्भ  में  मुझे  यह  कहने  की  अनुमति  दी  जाये  कि  रेल  बजद  अथवा  अनुध्नरक  बजट  भारत
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 में  आम  व्यक्ति  की  आशाओं  को  प्रतिबिम्बित  करने  में  असफल  रहा  है  ।  दूसरे  शब्दों

 साधारण  की  आकांक्षाओं  और  हितों  को  नुकसान  पहुंचाया  गया  है  ।

 मैं  नाननीय  मंत्री  जी  को  बताना  चाहता  हूं  कि  श्रीकाकुलम  एक  पिछड़ा  जिला  है  ।  मैं

 श्रीकाकुलम  संसदीय  निर्वाचन  क्षेत्र  का  रहने  वाला  हूं  ।  मेरे  आदरणीय  गुरु  श्री  रंगा  जी  भी  इसी

 निर्वाचन  क्षेत्र  से सन्‌  1967  में  संसद  सदस्य  के  रूप  में  चुनकर  आये  थे  और  रंगा  जी  श्रीकाकुलम  जिले

 के  बारें  में  जानते  इस  जिले  में  अनेक  गांव  हैं  और  इसकी  आबादी  20  लाख  से  अधिक  बहां

 जो  रेल  पटरी  है  उसमें  अभी  तक  कोई  सुधार  नहीं  किया  गया  जिले  के  स्टेशनों  में  भी  कोई  सुधार
 नहीं  हुआ  है  ।  मेरे  आदरणीय  गुरु  रंगा  जी  को  यह  बात  मालूम  है  कि  श्रीकाकुलम  के  लोंग  बेहद
 पिछड़े  हुये  हैं  और  यह  जिला  आंध्र  प्रदेश  के  सुदूर  दक्षिण  भाग  में  बसा  हुआ  है  ।  अधिकांश  मांवों मैं
 कष्ची  सड़कें  भी  नहीं  1969  में  इस  जिले  में  एक  क्रांति  हुई  हरिल  अथका  श्वेत  ऋश्ति

 नहीं  अपितु  खूनी  क्रान्ति  हुई  |  तभी  इस  जिले  के  अस्तित्व  के  बारे  में  न  सिर्फ  देशवासियों  को  अपितु
 सारे  संसार  को  मालूम  हुआ  ।  ,

 सत्ताधारियों  के  रवैये  से  श्रीकाकुलम  जिले  के  लोग  बुरी  तरह  दुखी  हो  गये  थे  और  अपनी

 बुनियादी  जरूरतों  को  लेकर  लम्बे  समय  से  आन्दोलन  कर  रहे  थे  ।  उन्होंने  समझ  लिया  था  कि

 जिले  में  क्रान्ति  लाने  के  लिये  बन्दूक  की  नाली  के  अलग  कोई  ओर  रास्ता  नहीं  रह  गया  था  |

 सन्‌  1969  में  यह  सब  हुआ  और  सारां  देश  यह  जानता  सभी  को  मालूम  है  कि  उस  विजेत

 क्रान्ति  को  दबाने  के  लिये  अर्ध-सैनिकों  की  तैनाती  की  गई  इस  जिले  को  जितमे  धन  कीं
 आवंश्यकता  थी  अधं-सैनिक  बलों  पर  खर्च  किया  जाने  वाला  पैसा  उससे  कहीं  अधिक  था  और  उस
 अवधि  के  दौरान  (1969-1972)  इस  जिले  के  विकास  के  लिये  यह  राशि  पर्याप्त  थी  ।

 इस  पृष्ठभूमि  के  साथ  यह  मुद्दा  माननीय  मंत्री  जी  के  ध्यान  में  लाने  का  कारण  यह  है
 कि  यह  एक  पिछड़ा  जिला  जिन  राजाओं  शासकों  ने  इस  पर  शासन  किया  उत्होंने  इसकी  बुरी
 तरह  अवहेलना  की  ।  यहां  तक  कि  स्वसंत्रता  के  पश्चात  सनकार  ने  भी  इस  क्षेत्र  की  ओर  ध्यान  नहीं
 दिया  ।  अतः  इस  सम्मानीय  सदन  में  मैंने  जो  कुछ  कहा  उसीके  संदर्भ  में  मैं  माननीय  मंत्री  जी  करे

 कायस्वियम  हेतु  निम्नलिखित  उपाय  सुझाऊंगा  |

 नौयद  से  गुनुपुर  के बीच  एक॑  छोटी  रेल  लाइन  है  जोकि  दक्षिण-पूर्व  रेल  लाइन  पर  स्थित

 है  और  पारलखेमुण्डी  होकर  जाती  इस  लाइन  के  मालिक  मूल  रूप  में  पारलखेमुंडी  के  भूतपूर्ण
 जमींदार  बाद  में  इसे  बंगाल-नागपुर  रेल  कम्पनी  ने  खरीद  फिर  इसे  भारत  सरकार
 में  अपने  हाथ  में  ले  लिया  ।  स्वतन्त्रता  के  पारलखेमुंडी  के  आसपास  भर  पारलखेमंडी  में
 गिरिजन  लोगों  के  अनगिनत  धर  हैं  ।  गुनपुर  जिला  भी  गिरीजन  बाहुल्य  गांवों  से  घिरा  हुआ  है  ।

 इससे  दो  राज्य  जुड़े  हुए  हैं--आंध्र  प्रदेश  तथा  उड़ीसा  |  वे  लोग  इस  विशेष  लाइन  को  यातो

 बड़ी  लाइन  में  अथवा  कम  से  कम  छोटी  लाइन  में  बदलवाने  के  लिये  आन्दोलन  कर  रहे  हैं  ।  उन्होंथे

 बहुत  से  आन्दोलन  परन्तु  इस  विशेष  लाइन  के  बारे  में  केन्द्र  सरकार  द्वारा  अब  तक  कोई  भी

 कार्यवाही  नहीं  की  गई  है  ।

 श्री  सोमनाथ  रथ  सदस्य  ने  जो  कुछ  भी  पारलखेमुंडी  रेल  लाइम के
 बारे  में  मैं  भी  उसका  समर्थन  करता  ।

 झी  एच०  ए०  डोरा  :  अतः  मैं  मांननीय  मंत्री
 जी  से  अनुरोध  करता  हैं  कि  बे  इस पर  मे

 सिर्फ  देश  की  अखण्डता  हेतु  अपितु  न्याय  दिलाने  के  हित  में  भी  इस  विशेष  पहलू  पर  चिचार  करें
 जाओ है
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 ओर  इसके  अलावा  श्रीकाकुलम  एक  शहर  श्रीकाकुलम  जिले  का  मुख्यालय  है  ।  श्रीकाकुलम
 रोड  से  10  किलोमीटर  दूर  है  जोकि  रेल  स्टेशन  रेल  लाइन  को  श्रीकाकुलम  तक  बढ़ाने  के  लिये
 लोग  आन्दोलन  कर  रहे  परन्तु  अभी  तक  कोई  भी  कार्यवाही  नहीं  की  गई  है  ।  मैं  माननीय  मंत्री  जी
 को  इस  लाइन  को  श्रीकाकुलम  मार्ग  से  श्रीकाकुलम  शहर  तक  बढ़ाने  के  लिये  अनुरोध  करूंगा
 जिसे  कि  अभी  तक-रेल  लाइन  से  जोड़ा  नहीं  गया  है  ।

 ४  2
 श्री  गिरधारी  लाल  व्यास  :  माननीय  उपाध्यक्ष  जी,.मैं  रेलवे  बजट  का  समर्थन

 करता  कबूंकि  समय  कम  है  इसलिए  मैं  प्वाएंटबाइज  ही  अपनी  एक  दो  बातें  आपके  सामने
 रखूंगा  ।

 एक  तो  माननीय  रेल  मंत्री  जी  नए  जोन  बनाने  के  बारे  में  आपने  इस  बजट  में  कोई
 क्रवधान  नहीं  रखा  है  ।

 हमारा  राजस्थान  सबसे  पिछड़ा  हुआ  प्रांत  इसके  साथ-साथ  मध्य  प्रदेश  और  गुजरात  भी

 पिछड़  हुए  प्रांत  इन  तीनों  पिछड़े  प्रांतों  मे ंमीटर  गेज  चलती  इस  मीटर  गेज  का  आज  तक

 कोई  एक्सपेंशन  नहीं  हुआ  आपने  एक  भी  नई  रेल  लाइन  ज्हीं  दी  एक  ब्राड  गेज  और  दो

 मीटर  गेज  लक्इनों  का  सर्वे  हुआ  वह  सर्वे  कैसे  इम्पलीमेंट  होंगे  जबकि  आपने  उनकी  स्वीकृति  ही

 नहीं  दी.है  ।  माननीय  रेल  मनन्‍्त्री  जी  हमें  आपसे  बहुत  उम्मीद  है  ।  जिस  तरह  से  आपने  हरियाणा  को

 जमकाया  उसी  तरह  से  आप  इस  रेल  विभाग  को  भी  चमकाइये  ।  मैं  चाहूंगः  कि  इन  सर्वेक  में

 से  ब्राड  बेज  का  सर्वे  कोटा  से  देवगढ़  का  सर्वे  स्वीकृत  कर  दें  और  यह  रेलवे  लाइन  बना  दें  ।  कोटा

 से  टोडड  रायसिंह  से  नायद्वारा  और  लाम्बिया  से  क्यावर  अगर  ये  तीनों  सर्वेज  को  आप

 स्वीकृति  नहीं  देते  हैं  तो  कम  से  कम  कोटा  से  देवगढ़  की  ब्राडगेज  लाइन  को  स्वीक्षति  दे  अगर

 इखका  इस  क्य  के  बजट  में  नहीं  रख  सकें  तो  अगले  साल  के  बजट  में  इसका  प्राव्रधान

 जरूर  कर  दें  ताकि  जनता  में  हमारा  भी  कुछ  तो  प्रभाव  हो  सके  ।  जब  हमारी  अगर  सुनी  नहीं

 जाएगी  तो  हमें  बोंट  कौम  देगा  ।  आप  अगर  हमें  जितो  कर  लाना  चाहते  हैं  तो  आप  कोटा  से  देवगढ़

 ब्राडगेज  लाइन  की  स्थीकृति  दे  दें  ।  इससे  उदयप्रुर  होते  हुए  अहमदाबाद  को  मिलाया  जा  सकता

 इससे  यह  सारे  सारा  एरिया  कवर  हो  जाएगा  ।  *

 वहां  सैण्ड  खड़िया-मिट्टी  आदि

 कई  प्रकार  के  खनिज  पदार्थ  निकलते  हैं  ।  इसलिए  इस  रेल  लाइन  की  बहुत  आवश्यकता  है  ।  हमारी

 आपसे  विनम्र  फ्रर्थना  है  कि  आप  हमारा  यह  निवेदन  स्वीकार  करें  ।

 अजमेर  में  सबसे  पुराना  लोकोशेड  वहां  पर  कोचेज  और  वेगंस  की  रिपेअर  होती  है  ।

 काफ़ी  काम  होता  है  ।  हमारी  बहुत  दिनों  से  यह  मांग  चली  आ  रही  है  वहां  के  लिए  आप  मीटर  गेज

 की  एक  कोच  फैक्ट्री  दे  दें  ।  आप  ब्रांड  गेज  तो  देते  नहीं  कम  से  कम  मीटरगेज  की
 कोच  फैक्ट्री

 ही  दे  दें  ।  वहां  पर  जोधपुर  सब  जगहों  पर  लोकोशेड  इनमें  से  किसी

 जगह  पर  राजस्थान  में  एक  कोच  फंक्ट्री  लगा  दी  जाए  तो  वहां  के  लोगों  का  बहुत  बिकास
 हो

 सकता  है  ।

 वहां  पर  गुलामपुर  फ्लेग-स्टेशन  उसको  एक  फुल-कलेज्ड  स्टशन  बनाने  की  स्वीकृति
 ः  रा  न लए  काम  चालू  नहीं

 हुआ  वह  एक  इंडस्ट्रियल  एरिया  वहां  तीन
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 दिया  जाए  ।  इसके  लिए  आप  कोई  व्यवस्था  कीजिए  ।

 ॥  इसी  प्रकार  से  भीलवाड़ा  स्टेशन  को  फर्स्ट  क्लास  स्टेशन  बनाने  के  लिए  स्वीकृति  हो  चुकी
 है  और  कुछ  पैसा  भी  खचं  हो  चुका  मगर  उससे  वहां  पूरी  सुविधाएं  उपलब्ध  नहीं  हुई
 भीलवाड़ा  सबसे  बड़ा  जिला  है

 '
 और  वह  जिला  हैड  क्वार्टर  भी  कम  से  कम  वहां  की  डेढ़  लाख

 की  आबादी  वह  इंड्स्ट्रियल  एरिया  उस़  स्टेशन  पर  जल्दी  से  जल्दी  एक  फर्स्ट  क्लास

 स्टेशन  की  अमेनिटीज  होनी  चाहिए  ।
 *

 भोजरास  और  रूपाहली  स्टेशन  दोनों  नजदीक  भोजरास  से  सवारियां  चढ़ती  हैं  ।

 रूपाहली  से  सवारियां  नहीं  चढ़ती  अगर  उसको  हटा  दिया  जाए  तो  कोई  फर्क  पड़ने  वाला  नहीं
 भोजरास  एक  फ्लेग  स्टेशन  है  +  इसको  फल-फ्लेज्ड  स्टेशन  बना  दिया  जाए  ।  एक  आपने  वहां

 पर  टिकट  देने  के  लिए  एक  ठेकेदार  मुकरंरं  कर  रखा  वह  50  पैसे  एक  टिकट  पर  ज्यादा  लेता

 वह  ऐसा  न  इसकी  कोई  व्यवस्था  कीजिए  ।  स्टेशन  को  पूरा  स्टेशन  बना  कर

 वहां  पर  581  और  582  गाड़ियां  रोके  क्‍योंकि  वहां  से  बहुत  बड़े-बड़े  व्यापारी  दूर-दूर  तक

 जांते  वहां  के  लोग  बहुत  दूर-दूर  जाते  व्यापार  के  लिए  जाते  उनको  आवागमन  के  लिए

 मुश्किल  होगी  ।  इसलिए  581  अप  और  582  डाउन  ट्रं  न  को  वहां  पर  रोंकना  इस  प्रकार
 की  व्यवस्था  करने  की  आवश्यकता  है  ।  दूसरा  हमारा  रायला  फुल-फ्लेज्ड  स्टेशन  जो  आपने

 दिया  वहां  पर  लाइन  भी  बना  दी  है  और  स्टेशन  भी  हो  गया  सारी  सुविधा  हो  गई
 लेकिन  71  अप  और  72  ये  दोनों  माड़ियां  यहां  पर  नहीं  रुकती  इसलिए  यहां  के  लोगों
 को  बहुत  कठिनाई  होती  इसलिए  मेरा  निवेदन  है  कि  71  अप  और  72  डाउन  गाड़ियों  को

 यहां  द्वोका  इससे  वहां  के  लोगों  को  बहुत  फायदा  होगा  ।  इसी  तरीके  से  मीनाक्षी  के  सम्बन्ध
 में  मेरा  निवेदन  इसके  बारे  में  हमारे  बाल  कवि  ने  कहा  था  कि  इसको  5  दिन  किया
 लेकिन  मैं  निवेदन  करता  हूं  कि  मीनाक्षी  एक  ऐसी  ट्रंन  है  जो  हमार  क्षेत्र  में  एकमात्र  एक्सप्रेस  ट्रेन

 अगर  इसको  प्रतिदिन  न  चलाया  जाए  तो  हमारे  लोगों  की  आवश्यकता  की  पूर्ति  नहीं  होती  ।

 इसलिए  मेरी  मांग  है  कि  मीनाक्षी  ट्रंन  को  डेली  ताकि  उन  लोगों  की  ज्यादा  से  ज्यादा
 लाभ  मिल  सके  ।  इसी  प्रकार  से  एक  और  निवेदन  यह  आपने  जो  किराया  बढ़ाया
 कृपा  करके  साढ़े  12  प्रतिशत  से  घटाकर  10  प्रतिशत  कर  दिया  लेकिन  हमारी  मांग  और  है  ।

 बड़े  लोगों  फर्स्ट  क्लास  और  एयरकंडीशन  आदि  किरायों  में  साढ़े  12  प्रतिशत  कें  बंजाए  आप
 25  भ्रतिशत  भी  बल्मेतरी  कर  दें  तो  कोई  बात  नहीं  लेकिन  सेकेण्ड  क्लास  के  मामले  मेल
 एक्सप्रेस  या  आर्डनरी  ट्रंन्‍्स  के  किरायों  के  मामले  में  इस  बढ़ोतरी  को  कम  किया  जाना  चाहिए  ।
 दस  प्रतिशत  से  घटाकर  अगर  5  या  6  प्रतिशत  कर  दें  तो  इससे  साधारण  लोगों  को  सहूलियत

 और  उनकी  आवश्यकता  की  प्रति  सकेगी  और  जो  लोग  कह  रहे  हैं  कि  इससे  महंगाई
 बढ़ेगी  या  और  कठिनाइयां  इसको  कम  करने  से  लोगों  को  विश्वास  होगा  कि  महंगाई  नहीं
 बढ़ेगी  ।  इसलिए  सरकार  अगर  गरीबों  की  तकलीफों  को  समझती  है  तो  निश्चित  तरीके  से  इनमें
 कमी  की  जाएगी  ।  इसी  तरह  से  50,  100  जौर  150  किलोमीटर  तक  यात्रा  करने  के  लिए  जो
 किराया  बढ़ाया  गया  उसकों  भी  कम  किय्‌  जाना  चाहिए  ।  इसमें  बिल्कुल  बढ़ोतरी  नहीं  की  जानी

 चाहिए  ।  इसी  तरह  से  जो  असेंशियल  आटिकल्स
 उन  पर  जो  .10  सरजार्च  लगाया

 लगाया  ग्रुया  असेंशियल  खासतौर  पर  से  खाने-पीने  का  साम्रान  और  ऐसा  सामान
 का
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 जो  गरीब  आदमियों  के  काम  आता  इस  पर  भी  बढ़ोतरी  में  कमी  करने  की  आवश्यकता  है  ।  हम
 इस  बार  जो  बहुत  बड़ा  लेकर  यहां  पर  आए  उससे  लोगों  को  हमसे  बहुत  आा  शाएं  हैं
 ओर  अगर  हम  इस  प्रफार  की  बात  करते  हैं  तो  निश्चित  तरीके  से  लोगों  को  हमारे  इंटेंशन  शक
 होगा  ।  जिस  प्रकार  से  हम  इस  देश  के  लोगों  को  ऊंचा  उठाना  चाहते  उस  पर  भी  असर  पड़गा  ।

 इसलिए  इस  बात  को  मद्देनजर  रखते  हुए  और  गरीबों  को  राहत  पहुंचाने  के  महंगाई  को

 रोकने  के  लिए  इन  बढ़ोत्तरियों  में  कमी  करना  आवश्यक  मैं  समझता  हूं  कि  निश्चित  तरीके  से
 इसके  लिए  कोई  न  कोई  व्यवस्था  की  मैंने  जो  चन्द  बातें  निवेदन  की  मुझे  आशा  है
 कि  माननीय  रेल  मंत्री  जी  जरूर  उन  पर  ध्यान  देंगे  और  कम  से  कम  कोटा  से  देवगढ़  लाइन  तो  .

 हमको  दे  ही  दीजिए  ।

 अन्त  में  एक  बात  कह  कर  मैं  समाप्त  करना  चाहता  हूं  कि  चेतक  एक्सप्रेस  में  खण्डवा  से

 आकर  चित्तौड़  में  जो  फर्स्ट  क्लास  का  डिब्बा  लगता  इसको  फिर  से  लगाया  *  ताकि

 भीलवाड़ा  और  चित्तोड़  के  लोगों  को  रिजर्वेशन  की  सुविधा  मिल  सके  ।  इन  शब्दों  के  साथ  मैं  इस
 बजट  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 ह  झो  रामदेढ़  राय  :  आपकी  बड़ी  कृपा  हुई  कि  आपने  बोलने  के  लिए
 दो  मिनट  का  समय  मैं  सिर्फ  अपने  क्षेत्र  के  सम्बन्ध  में  आवश्यक  समस्याओं  ओर  चर्चा
 करना  मेरे  क्षेत्र  समस्तीपुर  में  ही  डी०  एस०  का  कार्यालय  जिसके  एकाएक  हट  जाने
 से  वहां  के  लोगों  में  आक्रोश  इसलिए  मैं  रेल  मंत्री  जी  से  आग्रह  करूंगा  कि  समस्तीपुर  में

 डी०  एस०  का  कार्यालय  शुरू  कर  दिया  जाए  जिसके  लिये  विशाल  कार्यालय  बना  हुआ  है  ।

 हि

 दूसरी  बात  ग्रह  है  कि  समस्तीपुर  रेलवे  मण्डल  के  भीतर

 सराय  रेल  लाइनों  को  रखा  ताकि  वहां  रेल  की  सुन्दर  व्यवस्था  हो  सके  ।

 यह  कितना  दुखद  है  कि  समस्तीपुर  की  पश्चिमी  गुमटी  भी  समस्तीपुर  रेल  मंडल  में  नहीं  सबसे

 महत्वपूर्ण  बात  यह  है  कि  सन्‌  81  में  समस्तीपुर  रेल  कारखाने  में  3800  मजदूर  कार्यरत

 लेकिन  अब  वहां  पांच  सौ  मजदूर  ही  काम  कर  रहे  कुछ  कर्मचारियों  को  अन्यत्र  स्थानों  पर

 स्थानान्तरित  कर.दिया  गया  है  जिससे  आप  समझ  सकते  हैं  कि  कितना  बड़ा  अन्याय  उनके  साथ

 किया  गया  है  ।  मैं  यह  आग्रह  करूंगा  कि  इन  मजदूरों  को  समुचित  न्याय  दिलवाया  जाए  और  सारे

 मजदूरों  को  काम  दिया  जाये  ।  आप  जानते  हैं  कि  बिहार  के  पांच-पांच  रेल  मंत्री  हुए  हैं  उनमें

 स्वर्गीय  सत्यनारायण  बाबू  और  ललित  नारायण  बाबू  भी  थे  ।  उत्तर  बिहार  के  विकास  के  लिए  यह
 आवश्यक  है  कि  बड़ी  लाइन  एवं  छोटी  लाइन  तथा  मालगाड़ी  और  इंजिन  की  मरम्मत  हेतु  स्टोर

 डिपो  का  भी  समस्तीपुर  में  विस्तार  किया  इन्दिरा  रेलवे  महाविद्यालय  की  स्वीकृति  की

 तरफ  मंत्री  जी  का  ध्यान  आइहुृष्ट  करना  इसकी  रवीकृति  बहुत  दिनों  से  लम्बित  इसको

 केन्द्रीय  सरकार  से  मान्यता  दिलाई  जाए  ताकि  वहां  के  रेल  कर्मचारियों  को  समुचित  लाभ  हो
 सके  ।  साथ  ही  रेल  कर्मचारियों  के  आश्वितों  के  लिए  रियायती  छात्रावास  का  निर्माण  किया  जाए  ।

 रेलवे  बोडं  द्वारा  निर्णीत  समस्तीपुर  में  डीजल  इंजिन  कारखाना  और  रेल  शेड  बनाया

 रेल  बजट  में  विद्याथियों  के  लिए  एक  हजार  किलोमीटर  के  बाद  पचास  प्रतिशत  छूट  देने  की

 व्यवस्था  मैं  निवेदन  करूंगा  कि  इसे  पांच  सा  किलोमीटर  किया  और  कम  जोर  वर्ग  के

 छात्रों
 के

 लिए  विशेष  व्यवस्था  की  वफादारी  और  कर्मठता  के  साथ  हम  काम-करेंगे  तो  कभी

 भी  यह  घाटा  नहीं  आ  सकता  आम  लोगों  की  सहूलियतों  पर  ध्यान  देंगे  तो  निश्चित  रूप  से

 इस  घाटे  का  भार  आम  जनता  सहषं  स्वीकार  कर  लेंगी  ।  भाड़े  में  जो  वृद्धि  की  जाती  वह  आम
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 लोगों  को  प्रभावित  करती  वैसी  स्थिति  में  हमें  उनकी  कठिनाइयों  पर  ध्यान  देना  होगा  ।  रेल
 मंत्री  जी  कुशल  प्रशासक  रहे  मैं  उनसे  निवेदन  करूंग्रा  कि  वे  अपना  चमत्कार  दिखाएं  जिससे

 भारत  की  जनता  जो  आशा  लगाए  बैठी  वह  पूरी  हो  सके  ।  इन  शब्दों  के  साथ  मैं  अपनी  बात
 समाप्त  करता  हूं  ।

 ह

 ]
 -  उपाध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  श्री  सुरेश  श्री  के०  के०  श्री  सैफुह्दीन  चौधरी  और

 श्री  विजय  कुमार  यादव  ने  सूचना  दी  है  कि  वे  विनियोजन  विधेयक  पर  बोलना  चाहते  हैं  ।

 इस  संदर्भ  में  मैं  सदस्यों  को याद  दिलाना  चाहूंगा  कि  वे  इस  तरह  कौ  सूचनाएं  सुबह  10  बजे  तक
 भेज  दें  ताकि  सदस्यों  द्वारा  उठाए  जाने  वाले  मुद्दों  के  बारे  में  रेल  मंत्री  उसकी  जानकारी  हासिल
 कर  सकें  ।  इस  विशेष  मामले  में  मैं  उनमें  प्रत्येक  को  2  मिनट  बोलने  का  समय  देता  हूं  ।
 वे  अपना

 मुद्दा रख
 सकते  हैं  और  मंत्री  उन  मुद्दों  के

 जवाब  देंगे  ।  श्री  सुरेश  कुरूप  ।

 ओ  स्रेश  कुरूप  :  माननीय  उपाध्यक्ष  मैं  सिर्फ  मुख्य  मुद्दे  ही  उठाऊंगा  ।
 मैं  बतौना  चाहूंगा  कि  केरल  में  रेल  मार्ग  के  राष्ट्रीय  औसत  केवल  एक  तिहाई  मार्ग  ही  अगर

 केरल  द्वारा  केन्द्र  सरकार  को  भेजे  गए  सभी  प्रस्तावों  और  दूसरे  प्रस्तावों  पर  भी  अमल  किया  जाए
 और  सारी  परियोजनाएं  पूरी  कर  ली  जाएं  तब  भी  हमारा  रेल  मार्ग  राष्ट्रीय  औसत  के  बराबर

 नहीं  होगा  ।  एणकुलम-कमानगुलम  जिसके  बारे  में  काफी  चर्चा  हुई  बजट  में  इसके  लिए

 बहुत  ही  कम  राशि  दी  गई  केरल  में  एक  लाइन  जो  कि  विभिन्‍न  राज्यों  से  होकर  जाती  है  ।
 आप  जानते  हैं  कि हिमसागर  एक्सप्रेस  का  भारत  में  सबसे  लम्बा  मार्ग  कन्याकुमारी  से  लेकर
 कश्मीर  तक  पर  हिमसागर  एक्सप्रेस  में  पैन्ट्री  कार  नहीं  मैं  कम्न  निवेदन  करता  हुं  कि

 _

 हिमसागर एक्सप्रंस में तुरन्त ही खान-पान पर्याप्त व्यवस्था की जानी यह हिन्दुस्तान में सबसे लम्बी दूरी की गाड़ी बम्बई जयन्ती एक्शप्रंस जो िवेन्द्रम से बम्बई जाती है उसमें भी खान-पान व्यवस्था हीं है और डिब्बे भी पुराने सच तो यह कि सभी पुराने डिब्बे केरल की गाड़ियों के लिए दे . गए जिसमें हिम सागर एक्सप्रेस जैसी प्रंतिष्ठित गाड़ी भी सम्मिलित हैं । रा क गाड़ी है जो एर्णाकुलम से त्रिवेन्द्रम तक चलती है जिसे एक्जीक्यूटिव एक्सप्रंस के नाम से जाना जाता लोक-सभा चुनाव के समय तक थह यह गाड़ी तिरुवेल्ला _ मावेलिकारा और कयामंकुलम स्टेशनों १र रुकती थी । चुनावों के तुरन्त बाद ही इन स्टेशनों पर गाड़ी रुकना बंद हो गई । मैं निवेदन करता हूं कि इन स्ठेशनों को फिर से चालू कर दिया जाए । श्री अजित कुमार साहा : मैंने माननीय मंत्री जी को अपने सुझाव पहले ही दे दिये हैं । अतः मैं अब कुछ भी नहीं बोलना चाहता । : »शरो सेफुद्दीन चौधरी : मैं पश्चिम बंगाल की कतिपय मांगों पर मंत्री जी का ध्यान आकयित करना चाहता हूं जो कि वश्चिम बंगाल की सरकार द्वारा भी उठाए गए थे । ये न्यूनतम मांगें हैं जिनके बारे में पश्चिम बंगाल के लोगों को बताया गया था कि केन्द्र सरकार जल्दी ही इन्हें हाथ में लेगी और इन परियोजनाओं को पूरा करेगी । ये डिंग-तमलुक बड़ी ' भुज-भुज नामखाना बड़ी रानीगंज मेजीया लाइन का निर्माण और बादल-कटुआ लाइन का विद्युतीकरण । ये चारों ऐसी मांगें हैं जिनके बारे में वायदे किए गए थे और इन्हें तुरन्त
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 पूरत  करते  की  जरूरत  मैं  मंत्री  जी  से  इन  परियोजमा्ों  को  तुरन्त  आरम्भ  करने  के  लिए
 मिवेदन

 ॥

 े

 ,  _..  दूसरी  बात  रेलों  में  500  डाक्टर  तदर्थ  आधार  पर  कार्यरत  हैं  ।  मैं  जानता  हूं  कि

 यू०  जी०  सी०  द्वारा  नियमित  नियुक्ति  करमे  में  आपको  दिक्कत  है  ।  परन्तु  वह  तदर्थता
 जारी  नहीं  रहनी  मैं  रेल  मंत्रालय  से  आग्रह  करू गा  कि  वे  इन  डाक्टरों  को  स्थायी
 करें  जब  तक  कि  वे  यू०  जी०  एस०  सी०  से  डाक्टरों  को  भर्ती  नहीं  कर  लेते  ।

 तीसरी  बात  है  रेल  अधिनियम  की  धारा  14(2)  के  विनियोग  के  अनुसार  किसी  भी
 व्यक्ति  को  बिना  आरोप  पत्र  के  निकाला  जा  सकता  है  ।  यह  अत्यन्त  पुरानी  धारा है  मैं  मंत्री  जी
 से  अपील  करूंगा  कि  वे  अधिनियम  के  इस  प्रावधान  को  निरस्त  करें  और  रेल  को

 सहज  न्याये  _

 (

 श्री  विजय  कुमार  यादव  :  उपाध्यक्ष  रेल  बजट  के  सम्बन्ध  में  मैं  आपके

 सामने  दो-तीन  महत्वपूर्ण  प्वाइंट्स  रखना  चाहता  हूं  ।  सबसे  पहले  रेलवे  इलैक्ट्रिफिकेशन  के  सम्बन्ध

 में  निवेदन  करना  चाहुंगा  कि  रेलवे  विभाग  को  इस  तरह  नीतियों  का  ,  निर्धारण  करना  चाहिए
 जिससे  ऐसा  लगे  कि  सचमुच  में  वे  नीतियां  लोगों  की  सेवा  में  दृष्टिकोण  से  निर्धारित  की  गई  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  हावड़ा  से  दिल्‍ली  त्तक  रेलबे  लाइन  पर  हावड़ा  से  आसप्तरोल  तक  तो

 फ़िकेशन  हो  चुका  परन्तु  उसके  आंगे  आसंनसोल  से  मुगलसराय  तक  इलैक्ट्रिफिकेशन  नहीं
 उसके  आगे  मुगलसराय  से  :  दिल्ली  तक  इजरैक्ट्रिफिकिशन  उसका  नतीजा  यह  होता  है  कि  दो

 जगह  इंजन  बदलना  पड़ता  है  और  इससे  गाड़ियों  की  स्पीड  पर  असर  पड़ता  है  और  लगभग  दो

 घण्टे  की  देरी  हो  जाती  वैसे  तो  सरकार  ने  कई  साल  पहले  फैसला.ले  लिया  लेकिन  अभी

 तक  उस  दिशा  में  कोई  कार्यवाही  नहीं  हुई  है  ।  इसलिए  मेरा  पहला  अनुरोध  यह  है  कि  हावड़ा  से

 दिल्‍ली  को  आने  वाली  लाइन  के  बीच  के  छूटे  हुए  भाग  आसनसोल  से  मुगलसराय

 इलैंक्ट्रिफिकेशन  होना  चाहिए  ।
 हु

 दूसरी  बात  मैं  नई  रेलवे  लाइनों  के  निर्माण  के  सिलसिले  में  कहना  चाहता  हूं  कि  कोई
 पॉलिटिकल  बात  इसमें  नहीं  आनी  चाहिए  या  कांस्टीटुएन्सी  के  निर्माण  की  बात  नहीं  आनी

 चाहिए  ।  ह

 हमारे  इलाके  बिहार  में  राजगीर  एक  बहुत  मशहूर  जगह  लम्बे  अ्से  से  मांग  की  जाती

 रही  है  कि  राजगीर  से  गया  तक  एक  लाइन  बनाई  इस्लामपुर  से  बौद्धगया  तक  लाइन  बनाई
 उधर  बिहार  से  वारसलीगंज  तक  बनाई  जाएं  ।  मैं  समझता  हूं  कि  यह  ही  इ्पार्टेल्ट

 जगह  है  और  रेल  मंत्री  को  इस  ओर  ध्यान  चाहिए  ।  इसका  सर्वे  भी  कई  साल  पहले  हुआ
 लेकिन  गया  कि  यह  वायेबल  यूनिट  नहीं  होगा  ।  पता  नहीं  यह  कैसे  कह  दिया  गया  ।  अगर

 राजगीर  से  बौद्ध-गया  तक  लाइन  बना  दी  जाएगी  तो  वह  पूरी  तरह  वायेवल

 :
 ट्रेनों  में  जो  खाने-पीने  की  व्यवस्था  चारों  तरफ  इसकी  शिकायत  हमारे  यहां  जो

 कांट्रे क्ट  सिस्टम  मैं  समझता  हूं  कि  इसको  पूरी  तरह  एबालिश  करना  चाहिए  ओर  जहां  कहीं

 भी  यह  सिस्टम  उसे  रेलवे  को  अपने  हाथ  में  लेना  चाहिए  जिससे  उसकी  एकाउन्‍्टेबिलिंटी  हो

 सकती  है  और  उसे  ठीक  किया  जा  सकता
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 हमारे  यहां  वख्त्यारपुर  और  राजगीर  बड़ी  इम्पार्टेन्ट  जगह  हैं  ।  वहां  जैनि  का  पावापुरी

 ह

 और  बौद्धों  का  राजगढ़  है  ।  मैं  वहां  पर*  तिनसुखिया  और  डीलक्स  ट्रेन  के  स्टापेज  की  मांग

 करता  हूं  ।

 इसके  साथ  ही  जो  एक्स०  एम०  पी०  जो  कि  हार  गए  उनके  लिए  फ्री  रेलवे  पास
 की  व्यवस्था  करनी  मैंने  इस  तरह  का  क्वैश्वन  भी  किया  उसमें  कोई  खास  एश्योरेंस
 नहीं  दिया  गया  मैं  समझता  हूं  कि  रेल  मंत्री  इस  ओर  ध्यान  देंगे  ।

 ]

 रेल  मंत्री  बंसी  :  दोपहर  में  रेल  बजट  पर  हुई  बहस  ओऔर  मेरे  द्वारा  उसका
 उत्तर  देने  के बाद  अधिक  नए  मुद्दे  नहीं  उठाए  गए  है  ।  कुछ  छोटे-मोटे  मुद्दें  ही  उठाए  गए  हैं  ।

 श्रीमती  ऊषा  प्रकाश  चौधरी  ने  रेलवे  में  अपराधों  का  उल्लेख  किया  था  |  कानून  और
 व्यवस्था  बनाए  रखना  राज्य  का  विषय  है  इसलिए  इस  संबंध  में  हम  उनसे  सहायता  ही  ले  सकते

 और  जो  भी  सहायता  वे  हमें  दे  रहे  हैं  उसका  उपयोग  घटनाओं  के  निराकरण  के  लिए  किया  ,

 जा  रहा

 क्री  बिजय  कुमार  यादव  :  रेलवे  सुरक्षा  बल  स्वयं  अपराध  कर  रहा

 क्री  बंसी  लाल  :  श्रीमती  विद्यावती  ने  एक  मुद्दा  उठाया  शथ्रा  ।  वे  चाहती.थीं  कि  युवाओं  को

 दीःजाने  वाली  रियायत्त  5  युवाओं  के  समूह  पर  लागू  मैंने  उनका  सुझाव  मंजूर  कर  लिया  है
 लेकिन  यह  रियायत्‌  6  और  उससे  अधिक  युवाओं  के  समूह  पर  लागू  होगी  ।

 श्रीमती  विद्यावती  चतुर्वेदी  :  मैंने  ललितपुर  से  बांदा-खैरडा  जंवशन के  बारे  में

 एक  मुह  उठाया

 करी  बंसी  लाल  :  मैं  उसकी  जांच  करू गा  ।  वे  पहले  बता  चुकी  हैं  कि  माननीय  सदस्य

 चाहते  हैं  कि  रेल-किराए  तथा  माल  भाड़े  में  कमी  की  जानी  चाहिए  और  साथ  ही  वे  ये  भी  चाहते

 हैं  कि नई  रेल  लाइनें  शुरू  की  जाएं  या  मीटर  लाइन  को  बंड़ी  लाइन  में  बदला  आदि  आदि  ।

 ऐसा  तभी  किया  जा  सकता  है  जब  धनराशि  उपलब्ध  हो  और  धनराशि  किराए  तथा  माल  भाड़े

 में  वद्धि  करके  ही  उपलब्ध  हो  सकती  है  ।

 एक  नया  मुद्दा  नैसित्तिक  मजदूरों  को  खपाने  के  संबंध  में  उठाया  गया  था  ।  नैमित्तिक

 मजदूरों  को  सिलसिलेवार  ढंग  से  खपाया  जा  रहा  है  ।

 ॥  श्री  नारायण  चोबे  :  ऐसे  भी  मामले  हैं  जहां  मजदूर  नियमित  होने  से  पूर्क
 भगवान  को  प्यारे  हो  गए  ।  «

 श्री  बंसी  लाल  :  कम्युनिस्ट  पार्टी  के  लोग  हर  बात  में  राजनीति  को  घसीटते  हैं  ।

 लेकिन  मैं  आश्वासन  देता  हूं  कि  वे  ऐसं  करने  में  सफल  नहीं  हो  पाएंगे  ।

 कली  नारायण  चौबे  :  क्‍या  इसमें  भी  राजनीति  आ  गई  ?

 श्री  बंसी  लाल  :  वे  राजनीतिक  परिस्थितियों  का  फायदा  उठाने  के  लिए  हमेशा  तैयार

 रहते  हैं  ।  .
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 श्र

 खोज  निर्याः  नहीं
 4  ह«

 जाए  जग
 ॥  -

 हा
 ेु

 भी  मारामण  चोबे  :
 बहुत

 से  लोग  नियमित  नहीं  हुए  भौर  नैमित्तिक  मजदूर  के  रुप  में  ही
 मर  गए  ।  आप  कहिए  कि  ऐसा  नहीं  हुआ  ।

 भ्री  बसी  लाल  :  श्री  मूल  चन्द  डागा  ने  रेलवे  सुरक्षा  बल  और  रेलवे  पुलिस  की  बात  की
 उन्होंने  कहा  है  कि  चोरों  और  अपराधियों  को  पकड़ा  नहीं  जाता  ।  यहां  तंक  कि  रेलवे  के  चोरी

 हुए  सामान  की  बरामद  नहीं  किया  इसके  लिए  हम  भरसक  प्रयास  कर  रहे  हैं  और  कुछ
 माल  बरामर्द  हुआ  है  |  कई  बार  आत्म-रक्षा  के  लिए  रेलवे  सुरक्षा  बल  के  लोगों  द्वारा  की  गई
 गोली-बारी  से  कुछ  लोग  मारे  मृत  ब्यक्षितयों  से  कुछ  सम्पत्ति  बरामद  हुई  है  और  रेलवे
 बाउंटरी  से  बाहर  भी  चोरों  से  कुछ  सम्पत्ति  बरामद  की  गई

 श्री  डागा  का  कहना  है  कि  यदि  रेलों  को  समय  पर  चलाया  जाए  तो  इससे  इंधन  की  भी
 बचत  होगी  ।  मैं  उनसे  सहमत  हूं  और  हम  यथासम्श्ब  प्रयास  कर  रहे  हैं  कि  गाड़ियां  समय
 पर  चलें  ।

 के  लिए  अनेक  मांगें  की  गई  हैं  किन्तु  उनमें  से  एक  भी  नई  नहीं  विरोधी  दल
 के  सदस्य  श्री  विजय  कुमार  मिश्रा  का  कहना  है  कि  बिहार  ने  चार  रेल  मंत्री  दिए  मेरा  विचार

 है  कि  चार  मंत्री  देकर  तो  बिहार  की  कोई  शिकायत  बाकी  नहीं  बची  रहनी  चाहिए  ।

 श्री  सुल्तानपुरी  ने  रेलवे  भूमि  पर  गैर  कानूनी  कब्जे  का  उल्लेख  किया  मैं  उस  मामले
 विशेष  की  जांच  करू गा  ।  श्री  सुरेश  कुरूप  ने  केरल  में  रेल  मार्मों  की  प्रतिशतता  का  उल्लेख  किया

 है  |  प्रतिशत  के  हिसाब  से  केरल  की  स्थिति  अच्छी  अर्थात्‌  23.56  प्रतिशत  ।  यह  प्रतिंशत  बहुत
 बढ़िया  हां  प०  बंगाल  जैसा  नहीं  है  जहां  रेल  मार्गों  की  प्रतिशतता  41.98  प्रतिशत

 क्री  गाशायण  चोजे  :  पंजाब  की  क्‍या  स्थिति  है  ?

 श्री  बंसो  लाल  :  पंजाब  का  42.47  प्रतिशत  है  ।  प्रतिशत  की  दृष्टि  से  आप  दूसरे  स्थान  पर

 भाते  हैं  फिर  भी  आप  इतने  दयाल्‌  हैं  ।  .

 श्री  कुरूप  ने  हिमसागर  एक्सप्रेस  में  डायलिंग  कार  का  जो  उल्लेख  किया  मैं  इसकी

 जांच  कैरूगा

 मैं  सहमत  हूं  कि  कैटरिंग  सिस्टम  के  बारे  में  बहुत-सी  शिकायतें  हैं  ।  हम  इसमें  अधिक

 सुधार  कर  सके  हैं  ।  मैं  इसमें  सुधार  की  पूरी  कोशिश  करू  गा  ।  चाहे  जो  भी  उपाय

 करते  पड़ें  हम  करेंगे  और  कंटरिंग  सिस्टम  में  सुधार

 झभौ  नारायण  थौबे  :  कभी-कंभी  गाड़ी  में  चढ़िए  ।

 क्री  बंसी  खाना  खराब  आपके  थेहां  मिलता  वेस्टने  रेलवे  में  वहां  खराब

 खाना  नहीं  मिलता

 िमुबाद  |
 .  ह

 ओर  नारायण  चोबे  :  सभी  हरियाणवी  बंगाल  में  हैं

 क्षतरे  बंसी  लाख  :  इन  शब्दों  के  साथ  मैं  समाप्त  करता  हूं  ।
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 अनुदानों  की  मांगें  1985-86  to  20  1985

 का
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  मैं  श्री  बंसी  लाल  द्वारा  रेलवे  अभिसंमय  समिति  1985  गठन

 संबंधी  संकल्प  को  सभा  में  मतदान  के  लिए  रखता  हूं  ।

 प्रश्न  यह  न

 यह  सभा  संकल्प  करती  है  कि  रेल  उपक्रम  द्वारा  सामान्य  रा  जरव  को  देय

 लाभांश  की  वर्तमान  दर  का  तथा  सामान्य  वित्त  की  तुलना  में  रल  वित्त  से  संबंधित  अन्य

 न्‍्रानुषंगिक  मामलों  का  पुनविलोकन  करने  तथा  इस  संबंध  में  सिफारिशें  करने के  लिए -
 इस  सभा  के  12  सदस्यों  जिनका  नामनिर्देशन  अध्यक्ष  द्वारा  किया  एक

 संसदीय  ससिति  नियुक्त  की  जाए

 संकल्प  स्वीकृत  हुआ  ।

 उपाध्यक्ष  भहोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 हु  यह  सभा  राज्य  सभा  से  सिफारिश  करती  है  कि  उपक्रम  द्वारा  सामान्य

 राजस्व  का  देय  लाभांश  को  वर्तमान  दर  का  तंथा  सामान्य  वित्त  तुलना  में  रेल  वित्त  से
 सम्बन्धित  अन्य  आनुषंगिक  का  पुनविलोकन  करने  तथा  इस  संबंध  में  -  सिफारिशें
 करने  के  लिए  बनाई  जाने  वाली  संसदीय  समिति  में  राज्य  सभा  के  6  सदस्यों  को  सम्मिलित
 करने  के  लिए  सहमत  हो  और  इस  प्रकार  नियुक्त  किये  गये  सदस्यों  के  चामों  की  सूचना  इस
 सभा  को  दे  ।”

 संकल्प  स्वीकृत

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  सदस्यों  ने  1985-86  के  लिए  अनुदानों  की  मांगों  पर

 अनेक  कटौती  प्रस्ताव  रखे  मैं  मतदान  के  लिए  सारे  कटौती  प्रस्ताव  एक  साथ  सभा  में  रखता

 हूं  वशतें  कि  कोई  माननीय  सदस्य  अपना  कटौती  प्रस्ताव  अलग  से  न  रखवाना  चाहता  हो  ।

 है  कटौती  प्रस्ताव  मतदान  के  लिए  रखे  गए  ओर  अस्थीकृत  हुए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  मैं  वषं  1985-86  के  लिए  अनुदानों  की  मागों  को  सभा

 में  मतदान  हेतु  रखता  हूं  ।

 प्रश्न  यह

 कार्य  सूची  के  स्तंभ  2  में  दिखाई  गई  मांग  संख्या  से  16  के  संबंध  में  31
 1986  को  समाप्त  होने  वाले  वर्ष  के  दौरान  होने  वाले  खर्चों  को  पूरा  करने  के

 कार्य  सूची  के  स्तंभ  3  में  दिखाई  मई  राशियों  से  अनधिंक  संबंधित  राशियां  भारत  की

 संचित  निधि  में  से  राष्ट्रपति  को  दी  जाएं  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 उपाध्यक्ष  म  होदय  :  अब  मैं  वर्ष  1984-85  के  लिए  अनुदानों  की  अनुपूरक  मांगों

 को  सभ्ना  में  मतदान  हेतु  रखता  हूं  ।

 प्रश्न  है  कि
 ह

 कार्य  सूची  के  स्तम्भ  2  में  दिखाई  गई  निम्नलिखित  मांगों  के  संबंध  से  31
 '  1985  को  समाप्त  होने  वाले  वर्ष  के  दौरान  होने  वाले  खंचों  को  पूरा  करने  के  लिए
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 29  1606  बिनियोग  संख्यांक  3  विधेयक

 कार्य  सूची  के  स्तम्भ  3  में  दिखाई  गई  राशियों  से  अनधिक  अनुधृरक  राशियां  भारत

 सरकार  की  संचित  निधि  में  से  राष्ट्रपति को  दी  मांग  संख्या  3,  4  और  7
 से  3।”

 ह  ह

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  के  लिए  पूरक  अनुदान  मांगें  स्वीकार  की  गयीं  ।

 भ०  प०

 विनियोग  संल्यांक्र  3  विधेयक  *
 हक

 रेल  मंत्री  बंसी  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  रेलों  के  प्रयोजनार्थ  वित्तीय

 वर्ष  की  सेवाओं  के  लिए  भारत  की  संचिल  निधि  में  से  कतिपय  राशियों  के  संदायः  और

 विनियोग  को  प्राधिकृत  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमनि  दी  जाए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  प्रयोजनार्थ  वित्तीय

 रलों  के  प्रयोजनार्थ  वित्तीय  वर्ष  निधि में  की  सेवाओं  के  लिए  भारत  की
 संचित  निधि  में  स ेकतिपय  राशियों  के  संदाय  और  विनियोग  को  प्राधिकृत  करने  वाले
 विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाए  ।”  ints

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |

 की  बंसो  लाल  :  मैं  विधेयक**  पुरःस्थापित  करता  मैं  प्रस्ताव  ***करता हूं  :

 रलों  के  प्रयोजनार्थ  वित्तीय  वर्ष  और  की  सेवाओं  के  लिए  भारत  की

 संचित  निधि  में  से  कतिपय  राशियों  के  संदाय  जौर  को  प्राधिकृत  करने  वाले

 ,  विधेयक  पर  विचार  किया  जाए  ।”

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  है  :

 रेलों  के  प्रयोजनार्थ  वित्तीय  वर्ष  1985-86  की  सेवाओं  के  लिए  भारत  की

 संचित  निधि  में  से  कतिपय  राशियों  के  संदाय  और  विनियोग  को  प्राधिकृत  करने

 विधेयक  पर  विचार  किया  जाए  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 उपाध्यक्ष  महोरय  :  अब  हम  विंधेयक  पर  खंडवार  विचार  करेंगे  ।

 :
 प्रश्न  यह

 -  खंड  2  और  3  तथा  अनुसूची  विधेयक  का  अंग  बनें  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।
 लिए  ः

 *दिनांक  2-0:  85  के  भारत  के  भाग  2  खंड  2  में  प्रकाशित  ।

 +*राष्ट्रपति  की  सिफारिश  से  पुर:स्थापित  किया  गया  ।

 की  सिफारिश  से  प्रस्ताव  किया  ग



 किविमोग  संख्यांक  4  विंधेयक  20  1985
 से

 खंड  2
 और  3  तथा  अनुसूचो  विधेयक  में  जोड़  विये  गये  ।  +

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 खंड  1,  अधिनियमन  सूत्र  तथा  विधेयक  का  नाम  विधेयक  का  अंग  बनें  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुंआ  !

 खंड  1,  अधिनियमन  सूत्र  तथा  विधेयक  का  माम  विधेयक  में  जोड़  विये  गये  ।

 श्री  बंसो  लाल  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 विधेयक  पारित  किया  जाए  ।”

 जपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह

 विधेयक  पारित  किया  जाए  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 *  बाग

 6.53  भ०  प०

 ु  विनियोग  संख्यांक  4  बिधेयक*

 रेल  मंत्री  बंसी  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :  ह

 रेलों  के  प्रयोजनार्थ  वित्तीय  वर्ष  1984-95  5  की  सेवाओं  के  लिए  भारत  कौ
 संचित  निधि  में  से कतियय  राशियों  के  और  विनियोग  को  प्राधिकृत  करने  वाले

 विधेयक  को  प्र/स्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 रेलों  के  प्रयोजनार्थ  वित्तीय  वर्ष  1984-85  की  सेवाओं  के  लिए  भारत  की

 संचित  निधि  में  स ेकतिपय  राशियों  के  संदाय  और  विनियोग  को  प्राधिकृत  करने  वाले

 विधेयक  को  प्रःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाए  ।

 .  प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 भरी  अंसो  लाल  :  मैं  विधेयक**  स्थापितक रता  हूं  ।

 भौ  बंदी  लाल  :  मैं  प्रस्ताव***करता  हूं  :

 रलों  के  प्रयोजनाथं  वित्तीय  वर्ष  सेवाओं  के  लिए  भारत  की

 संचित  निधि  में  से  कतिपय  राशियों  के  संदाय  और  विनियोग  को  प्राधिकृत  करने  वाले

 विधेयक  पर  विचार  किया  जाए  ।”

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है

 *दिनांक  20.3.1985  के  भारत  के  राजपत्र  खंड  2  में

 +*राष्ट्रपति  की  सिफारिश  से  पुरःस्थापित  ।

 की  सिफारिश  किया  गया  ।



 29  1906  ॥  कार्य  मंत्रणा  समिति

 रेलों  के  प्रयोजनार्थ  वित्तीय  वर्ष  1984-85  की  ग्रेवाओं  के  लिए  भारत  की
 संचित  निध्चि  में  स ेकतिपय  राशियों  के  संदाय  और  विनियोन  को  प्राध्चिकृत  करने  वाले
 विधेयक  पर  विचार  कियु  जाए  ।”

 नि  प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |

 उपाध्यक्ष  महोकथ  :  अब  हम  विधेयक  पर  खंडबार  विचार  करेंगे  ।

 ह्है

 खंड  2  भौर  3  और  अमुसूची  विधेयक  का  अंग  बनें  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 खंड  2  और  3  कछथा  अनुसूचों  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :
 *

 खंड  ],  अधिनियमन  सूत्र  तथा  विधेयक  का  नाम  विधेयक  का  अंग  बनें  |

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 +  खंड  ।,  अधिनियमन  सूत्र  तथा  विधयक्र  का  नाम  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये  ।

 भ्रो  बंसी  लाल  :
 मैं  प्रस्ताब  करता  हूं  :

 विधेयक  पारित  किया

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 विधेयक  प।च्ति  किया

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 6.55  म०  प०

 कार्य  मंत्रणा  समिति

 तोसरा  प्रतिवेदन

 संसदोय  कारय  राज्य  मंत्री  गलाम  नब्यो  :  मैं  कार्य  मंत्रणा  समिति  का

 तीसरी  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  ब.रता  हूं  ।

 हि

 6.56  म०  प०

 तत्पदय  लोक  सभा  2।  1985/30  1906

 ग्यारह  बजे  तक  के  लिए  स्थगित हुई
 ।

 बौधरी  मुद्रण  साउथ
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